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 ]  ह  ु
 भरी  बसुदेव  ध्ाचायं  :  :  ॥
 भरी  पी०  कुलनदईबेखू  :  आज  निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  भी

 ]
 ,

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बिराजिये  |  भ।प  भो  काम  करने  जा  रहे  हैं  उसमें  आाद  में

 झापको  ही  तकलीफ  मैं  पहले  बता  देता  हूं  ।  आप  ज्यादा

 11.01  झ०  प०

 निधन  सम्बन्धों  ३९लेंख

 भहोवय  :  मैं  सभा  को  डा०  इम्तयाज  अहमद  ओर  श्री  भार०  धर्मलिगस  नास  के

 अपने  दो  भूतपूर्व  साथियों  के  निधन  के  बारे  में  सूचना  देता  हूं  ।
 ड।०  इम्तयाज  अहमद  बिहार  के  गिरिडोह  निर्वाचन  क्षेत्र  से  के  दौरान  चोथी

 लोक-सभा  के  लिए  निर्वाचित  हुए  थे  ।
 ह॒

 अनुभवी  स्वतन्त्रता  सेनानी  डा०  अहमद  ने  आजादी  की  लड़ाई  में  बढ़चढ़  कर  हिस्सा  लिया
 था  ।  एक  प्रसिद्ध  चिकित्सक  के  रूप  में  उन्होंने  निधन  लोगों  को  बिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  दिलामे
 में  बिशोंधष  दिलचस्पी  ली  ।  ढडा०  अहमद  कई  शिक्षा  गौर  सामाजिक  सस्थाओं  से  जुड़े  थे  ।

 डा०  अहमद  का  निधन  गिरिडीह  में  75  वर्ष  की  आयु  में  20  1986  को  हुआ  ।
 क्री  आर०  धर्मलिंगम  पुराने  मद्रास  राज्य  के  तिरवनमलाई  निर्वाचन  क्षेत्र  से  1957-67

 के  दोराम  दूसरी  और  तौसरी  सोक-सभा  के  लिए  निर्वाचित  हुए  थे  ।  *

 बहू  एक  व्यापारी  वहू  मगर  परिषद  के  अध्यक्ष  भी  रहे  ।  उन्होंने  सहकारी  आनन््योलन

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बहुत  बढ़ी  भूमिका  अदा  की  ।

 श्री  धमं  लिगम  का  निधन  तिरुवतमलाई  में  64  वर्ण  की  भायु  में  24  1986
 को  हुमा  ।

 हम  अपने  इन  थो  मित्रों  के  मिधन  पर  गहरा  शोक  प्र  ट  5  रते  हैं  भोर  श्लोक  संतप्त

 परिवारों  को  भ्रपनौ  संवेदनायें  संप्रेषित करते  है  ।



 निधन  सम्बन्धी  उल्लेश्  9  1986.

 अब  सदस्यगण  कुछ  क्षणों  के  लिए  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  मौन  खड़े  होंगे  ।

 सदस्य गण  थोड़ी  देर  के  सोन  शड़  रहे  ।)

 ]  ।
 भी  बसुदेव  भ्राचाय  भागलपुर  के  पुलिस-जन

 **
 ह

 ]
 |

 भरी  मुरली  देवरा  :  बजे  करना'**
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  भाज  इनके  ।  बजे  द्वी  बज  गए  हैं  ।

 ]
 थ्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 श्री  बंसुदेव  झाचाय॑  :  उन्होंने  दोबारा  खूदो  द्वार  पार  कर  लिया  ये  पुलिस  जो
 लोगों  को  अ  घा  करने  के  लिए  कुख्यात  हुए  उन्होंने  तीन  भौरतों  का  खून  कर  दिया  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहें  ।

 ]  ह
 .

 आप  लिखकर  दें  तो  मैं  उनको  लिखकर  सूचना  आ  फिर  हम  डिसकस  कर  लेंगे  ।
 भरी  बसुदेव  भ्राच्वार्थ  :  कब  करेंगे  आज  आख़िरी  दिन  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हू  ।

 [  प्रनुवांद  ]
 आप  मुभसे  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  कि  मैं  किसी  प्रकार  की  दूरानुभूति'**  ह
 श्री  बसुदेव  भ्राचाय  :  दूरानुभूति  की  बात  नहीं  यह  प्रत्येक  समाचार-पत्र  में  छप

 चुका  है  ।  न

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  कल  को  आपके  भी  भपड़ा  हो  सकता  गड़बड़  नहीं  होते  देती  चाहिए  ।

 |  हस्तक्षेष

 हमें  हर  काम  सुव्यवस्थित  ढंग  से  करना  चाहिए  '  हमें  दूसरों  के  अधिकारों  में  हस्तक्षेष  नहीं

 करना  चाहिए  ।  हमें  उनकी  राय  लेनी  चाहिए  और  तब  वह  कुछ  जानकारों  इकट्ठी  उसमें

 अगर  कुछ  बहस  हो  सकती  है  तो  बहस  कराई  जा  सकती  है  ।

 भ्रो  बसुदेव  श्राजायय  :  यह  कर  हत्या  का  मामला  है  ।

 ग्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  वादा  करता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  पूछना  पड़ेगा  और  भगर

 इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व तय करने की होगी तो मैं वह भी तय करूंगा । शी असुदेव झ्ाचाय : यद्दी पुलिस के लोग थे जिन्होंने कदियों को अन्धा किया था प्रध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए आपकी बात्त सच नहीं मान सकता । शी धसुवेव ब्राचायं ! उन्होंने तोन भौरतों की हृत्या की झष्यद्ष सहोदय : मैं देख लू गा । श्री पी० बी० मरसिह् राव । न )
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसको  देख  लूंगा  ओर  यही  तो  मैंने  कहा
 भरी  संफुद्दीन  चोधरी  :  आज  भाक्षिरी  दिन है  ।

 ७  भ्रष्पक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]
 भाप  मेरी  जगह  होते  तो  क्या  करते  ?

 श्रो  सफुहद्दीन  चोधरी  :  हम  तो  मगवा  लेते '**
 श्रष्यक्ष  सहोदय  :  कया  मंगवा  कैसे  मंगवा  लेते  ?

 ञु
 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  संफहीन  चोधरोी  :  अगर  देश  के  किसी  कोने  में  भोरतों  की  हृत्या  होती  है  तो  यह्  किस

 की  जिम्मेदारी  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  कीजिए  ।

 )  :

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नरसिह  राव  सभा  पटल  पर  पत्रों  को  रखेंगे

 मानव  संसाधन
 विकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  पौ०  वो

 नर्रासह  राव  )  :  मेरा  पत्रों  को  रखना  तो  शोरगुल  में  गुम  हो  गया  दै  ।

 झाध्यक्षे  महोबय  :  अब  आप  इन्हें  इनको  र  ग्ेद  में  रख  दीजिए  ॥

 स्०पु०  .
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]
 जवाहरलाल  नेहरू  विश्व  धाल  भवन  सोसायटी  श्ादि  के  प्रतिवेदत

 तथा  उतके  कार्यकरण  को  समीक्षा

 सानव  संसाधन  विकास  संत्री  तथा  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  संत्री  बो०

 मरसिह
 ५  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 ह

 (1)  जबाहरप्ताल  नेहरू  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अर  ग्रं  जी
 जवाहरलाल  नेहरू  नई  दिल्ली  कै  बषं॑  1984-85  के

 *  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  कौ  एक  प्रति  तथा  शअग्रंजी

 संस्करण  )  ।  हु

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०  दी०  3590/86  ]

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।
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 फच्

 (3)  बाल  भव्रन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के  वॉधषिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भग्र जी  ,

 बाल  भवन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के  बापिक  »

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  ग्रेजी  तथा-उन  पर
 *  परीक्षਂ  प्रतिवेदन  ।

 हे

 बाल  भवन  नई  दिल्ली  के  वषे  19.  5-86  के  कार्यकरण  :

 की  सरकार  द्वारा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अरग्न॑जी
 । ह

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  ही०  3591/86]

 (4)  सेंट्रल  तिब्बतन  स्कूल्स  नई  दिल्ली  के  ब्ष  1985-86  के

 बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भ्र  ग्रं  जी  ।

 सेंट्रल  तिब्बतन  स्कूल्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के
 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  उन
 पर  प्रतिवेदन  ेु

 ह

 सेंट्रन  तिब्बतन  स्कूल्स  एडमिनिस्ट्र  नई  दिल्लौ  के  1985-86  85-86  के
 कार्यकरण  की  सरंकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अर्न॑जी  ।  वि

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  3592/86]

 (5)  हैदराबाद  के  ब्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्रे जी  ।

 हैदर!बाद  विष्वंविद्यालय  के  वर्ष  1985-86  985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तया  भ ग्र॑  जी  ।

 हैदराबाद  विध्वविद्यालय  के  वर्ष  1985-86  के  वाषिक  लेखाओं  को  एक
 प्रति  तथा  भ  ग्रं जी  |  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 वि  में  रखे  गए  |  देखिए  संद्या  एल०्ही०  3593/26]

 (6)  नेत्रीय  इन्मीनियरी  तिरुन्िरापहली  कै  बर्थ  1985-86  के  बाथिक

 लेखाओं  की  एर  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०ही०  3594/86]

 (7)  क्षेत्रीय  इन्जीॉनियरी  कालीकट  के  ad  1985-76  के  बाविक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्था  एल०टीो  ०  3595/86

 ]
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 पं  कः

 नेशनल  वाटर  डिबलपमेंट  एजेंसो  का  ब्ष  !985-86  का  वाषिक  प्रजबिवन  तथा
 उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा  रा

 जल  संसाधन  मंत्री  थी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
 नेशनल  वाटर  डिवलपमेंट  एजेंसी  के  बर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  लेश्लापरीक्षित  लेखे  ।

 नेशनल  वाटर  डिवलपमेंट  एजेन्सी  के  वर्ष  के  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथाभग्र  जी

 [  ग्रम्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०टी०  जी

 भारतोय  खाद्य  निगम  का  वर्ष  [wearaa  का  बाघिक्ष  प्रतिवेवत  तथा  उसके  कार्यकरण

 की  समोक्षा

 ,  संसदोय  कार्य  प्म्त्री  तथा  खाद्य  प्रौर  नागरिक  पूर्ति  मम्त्री  एच०  के०  एल०  भगत)॥
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  खाद्य  निगम  196!  की  धारा  35  की  उपधारा  (2)  कै  अन्तगंत

 भारतीय  ल्लाश्व  निगम  के  वर्ष  1985-26  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 ता

 है
 त्या  भ  ग्रंजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (2)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  बषं  1985-86  के  कार्यकरण  को  दारकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र ेजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  मए  ।  देखिए  संह्या  एल०टौ०  3597/86]

 बेस्ट  कोलफोल्डस  लिमिटेड  के  सल्यन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक-महालेक्षापरोक्षक  का  वर्ष

 1985-86  का  प्रतिवेवत  झौर  सिप  कोयला  खास  कम्पनी  लिसिटेड  का

 बं  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदत  तथा  उसके  कार्यक्रण  को  समीक्षा

 हर्जा  मंत्री  बसंत  :  मैं  निम्नलिल्लित  पत्र  सभा  पटलਂ  पर  रखता  --

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अतगेत  संघ  सरकार

 कोल्फल्डंस  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  सबंध  में  भारत  के  .

 .  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  श्र  ग्न ंजी
 ।

 में  गयो  ।  देखिए  संस्या  एल*  टौ०  3598  [86 ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  619  के  की  उपधारा  (1)  के  अतगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  कौ  एक-एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रेजी

 सिगरेनी  कोयला  ल्लान  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  कि

 सिंगरेना  कोयला  खान  कम्पनी  लिसिटेड  का  थषं  1985-86  का  वाधिक
 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  भेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-मह।लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी०  3599/86]
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 कक  बन्जिन  आता जा  हत  लेप

 झाई०  बी०  पी०  कम्पनो  भारतोय  तेल  निग्म  झौर  बीएक्को
 लारी  लिमिटेड  के  वर्ध  1985-86  के  वाबिक  प्रतिवेदन  तथा  उनके

 काय  करण  को  समोक्षा  |

 «संसदीय  कार्य  संत्रालय  के  राज्यमंत्री  शोला  :  भी  भ्रह्म  बस  को  झोर

 से  में  कम्पनी  1956  की  घारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  तथा  अ  प्र॑ंजी  सभा  पटल  पर  रखनी  हू  :--

 (1)  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  लिसिटेड  और  उसकी  समनुषंगी  अर्थात्
 मंसस  बालमेर  लारी  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकररण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 क्षाई०  बी०  पी०  कम्पनी  लिमिटेड  और  उसकी  समनुषंगी  अर्थात्
 मंससं  बालमेर  लारी  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  सेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेख।परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गए  ।  देश्लिए  संख्या  एल०  टोी०  3600/86]

 (2)  भारतोय  तेल  निगम  प्रीमित  के-वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  तेल  निगम्म  सीमित  का  वर्ष  1985-86  का  क,थिक
 '

 प्रतिव
 ,  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 थासय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०  3601/86]  |

 (3)  बोएक्को  लारी  लिमिटेड  के  वर्ष  के  कार्णकरण  की  सरकार  द्वारा

 «समीक्षा । बोएक्कों लारी लिनिटेड का वर्ष का वार्षिक परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक की टिप्पणियां । थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3602/86 ] चाणिज्य पोत परिवहन नियोजन नियम हिन्दुस्तान छ्षिपयाई लिमिटेड का ब का वादिक प्रतिवेदन तथा उसके कायकरण को समीक्षा ५ जल भू-तल॑ परिवहन संत्रालय के राज्य मंत्री राजेश पायलेट ) : मैं निम्निलिखित पत्र सभा पष्ल पर रखता हू - वाणिज्य पोत परिवहन की घरा 458 की उपधारा (3) के अन्तगंत वाणिज्यਂ पोत परिवहन नियोजन 986, जो को भारत के राजपत्र में अधिसूचना ्ऊ
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 संर्या  सा०  का०  नि०  955  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अग्न॑जी  ।  ॥
 |

 “  में  रखे  गए  ।  देखिये  संल्या  एल०टौ०  3603/86]

 (2)  कम्पनी  अर्थि  1956  की  धारा  619  क  की  उपघारा  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रे  जी  ;--

 हिन्दुस्तान  शिपयाई्ड  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्य  क्रण  की  सरकार

 ,  द्वारा  समीक्षा  ।
 |

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  का  बषं  1985-86  का  वार्षिक
 लेक्षापरीक्षित  ब्रेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 हि
 में  रखे  गए  देख््यि  संस्था  एल०  टी०  3604/86  ]

 झातारांकित  प्रदन  सत्या  30  |  दिनांक  के  उत्तर  में  शुद्धि  करते  बाला  घिवरण

 शहूरी  विकास  मंत्री  मोहसिना  :  वलबीर  सिह  की  झोर  से  मैं  दिल्ली

 में  सुंहकारी  श्रूप  हाउसिंग  समितियों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  .  श्री  कमल  चौधरी  के  अतारांकित

 इन  संख्या  में  के  सम्बन्ध  में  24  कारण  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  भौर
 उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा

 अ  ग्रजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।  ॥

 [  प्रथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संझ्या  एल०  टो०  3605/86]
 साइन  फूड  इण्डस्ट्रीज  एवं  बिहार  विकास  निगम  लि०  झ्ादि  के  वर्ष

 के  बािक  प्रतिवेदन  तथा  उनके  कार्यकरण  को  समीक्षा

 खाद्य  ध्लोर  नागरिक  प्रापूर्त  में  राज्य  संत्रो  गुलास  नबी  £  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभ।-पटल  पर  रखंता  हूं  ।

 कभ्पनी  की  धारा  क  की  उपधारा  के
 गंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--

 )  सा्डन  फूड  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मार्डन  फूड  इण्डस्ट्रीन  लिमिटेड  का  वर्ष  महालेखापरीक्षक  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  कौ

 टिप्पणियां  ।  ।
 [  प्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  निम्नलिक्षित

 (2)  कम्पनी  की  धारा  प्रेजी  क  अन्तर्गत  निम्नलिक्षित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ प्रेजी  :--

 बिहार  वनस्पति  विकास  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  *

 बविद्दार  फल  और  वनस्पति  थिकास  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  १984-85  का
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 बारषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक-महालेल्ल!परीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 :

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3607/86]
 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  कै

 करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पूर्बोतर  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 च  टिप्पणियाँ  ।

 [  प्रग्थालय  में  रखे  देलिए  संख्या  एल०  टो०  3609/86]

 (3)  उपयुक्त  मद  (2)  के  भाग  में  उल्लिलित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दशानेि  वाला  एक  बिवरण  तथा
 अ  ग्रेजी  ।

 [  ग्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी०  36)7/86] ]
 (4)  सहकारी  मंडार  लिमिटेड  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के

 बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी  प्लंस्क  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 सहकारी  मंडार  लिमिटेड  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के

 का्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  ग्रे जी

 डे

 ।

 (£)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिनम्ब

 मि  के  कारणों  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 [  प्रग्यालय  में  शले  गए  |  देखिए  संल्या  एल०  टी०  3609/86  ]

 (6)  भारत  के  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  महासंघ  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  सभापटल  पर  न  रखे

 जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी

 [  प्रग्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संश्या  एल०  टी०  3610/86]

 इस्विरा  विकास  पत्र  1986  तथ्य  सीसा-शुल्क  क््रधि  सियम
 धोर  प्रायकर  प्रधिनियम  के  झ्म्तगंत  प्धिसूचनायें

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंतन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  सरकारी  बचत  पत्र  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के
 अन्तगंत  इन्दिरा  विकास  पत्र  986,  जो  5
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  |  52

 .  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  भ ग्रेजी  संस्क  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संश्या  एल०  टठो०  3611/86]
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 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तगंत  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  1241  जो  3  1986  के  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  आस्ट्रेलिय।ईई  डालरों  को  भारतीय

 है  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्र  को  उपयुक्त  मुद्रा  में  बदलने  कौ  पुनरीक्षित
 विमियश्व  दर  के  बारे  में  को  एक  प्रति  तथा  अग्न॑जी
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  कि

 [  प्रन्यालप  में  रखे  गए  ।  देखि  !  संश्या  एल०  ]
 *

 (3)  आपकर  1961  की  धारा  296  के  अम्तगेंतत  आयकर

 1986,  जो  3  19:56  के  भारत  के  राजपत्र

 में-अधिसूचना  संख्या  का०  भा०  890  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल*»  टी०  3613/86  ]

 (4)  घनकर  1957  के  त्गंत  ज।री  की  गई  अधिसूचना  संझया  क  ०
 *  आ०  821  जो  3।  1986  के  भारत  के  खजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  इण्डियन  पंट्रोकेनिकल्स  कारपोरेशन

 बड़ोदा  द्वारा  जारी  किए  गए
 दात  प्रतिभूत  मोचनीय  अपरिख़तेनीय  तथा  ग्रामीण  बिद्यू  तीकरण

 ०  निगम  नई  दिल्जी  द्व।रा  जारी  किए  गए  “14  प्रतिशत

 [  प्रग्यालय  में  रख  गए  ।  देल्िए  संश्या  एल०  टो०  ]
 प्राणा  दूंढ्स  लिमिटेड  झौर  टेनरी  एण्ड  फुटंजियर  कारपोरेशन  ध्ाफ  इण्डिया

 लि०  झावि  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा
 उनके  कार्यकरण  को  समीक्षा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  शीला  :  प्रो०  के०  के०

 कौ  ओर  से  मैं  कम्पमी  |956  की  धारा  क  को  उपधारा  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रक्षती  हुं  .--

 प्रागा  टूल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  ,985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  धरे  में  एक  विवरण  ।

 प्रागा  ट्ल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  5-86  का  वाधिक  लेखाप  रीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 ह

 [  प्रग्यालय  में  रखें  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 टंनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  वर्ष  5-86 ह  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।
 टैन.री  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिंटेड  का  वर्ष ..._
 का  वाधिक  लेक्षापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर
 परीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रग्पालय  में  रखें  गए  ।  देलिए  संश्या  एल०  टी०  ] ०
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 --  —-—

 हिन्दुस्तान  केबल्प  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाषिक  लेखा
 परीक्षित  लेखे  क्रथा  उन  पर  नियंत्रक  लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 में  रखे  गए  ।
 औैलिए  संख्या  एल०  टो०  36  /86 ]

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 मारुति  उद्योग  का  वर्ष  1985-86  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पंर  नियन्त्रक-महालेख।ापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 नि
 /

 में  रखे  गए  .  देखिए  संक्या  ल०  टो०  3618/86]

 )  नेशनल  न्यूजप्रिट  एण्ड  पेपर  सिश्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के

 करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेषानन्न  न्यूज  प्रिन्ट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वार्थि |
 लेखापरीक्षित  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 |

 ह  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  हो०  361  9/86)

 »  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  198  3-86
 के  का्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  ओद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1985-86

 का  वाधिक  लेशापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्ष  क  की  टिप्पणिणं  ।.  ,
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक््या  एल०  ढी०  36:0/86]

 (8)  तु  गभद्रा  स्टोल  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 तु  गभद्ठा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वार्थिक  प्रतिवेद्धन
 न  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 यालय  में  रखे  नए  |  देखिए  संक्धा  एल०  टी०  3621/86]  ]

 (  एक  )  भारत  लेदर  कारपोरेंशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-85  का  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  लैदर  कारपोरेशन  लिमटेड  का  वषे  1985-86  का  बाकश्निक  प्रतिवेदन
 सेखापरीक्षित  लेसे  तथा  उन  पर  नियंत्रण  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 हि  धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3622/86]

 (=)  )  जिवेणी  स्ट्रक्च  रह्स
 लिमिटेड  के  ब  1985-86  के  का्यंकरण  की  सरकार

 :

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 कक  धो
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 कसम भभम  काया  सा  ee  कि  है  _

 )  त्रिवेणी  स्ट्रक्च  रल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वा्धिक  सेला
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रश्थालय  सें  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  3623/86]
 तकनौको  प्रध्यापक  प्रशिक्षण  सस्यान  एवं  क्षेत्रीय  इ  जीनियरी  सिलचर

 आावि  के  ब्ं  1985-86  के  वावथिक  प्रतिवेदन  तथा  इनके  कार्यक्रण  को  समीक्षा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री
 *

 सिह  :  भोमती  कृष्णा  साहो  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रक्षता  हूं  ato

 (')  तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  दक्षिणी  मद्रास  के  बष  हूं
 86  के  वाधिकं  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भ्र  ग्रेजी  संकरण  )  तथा
 लेखा  परीक्षित  लेखे  ।
 त;नीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  दक्षिणी  मद्रास  के  वर्ष  तथा
 86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 भ्रग्रंजी  ।

 ह  [  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल७  द्यो०  36  4/
 (2)  क्षेत्रीय  इ  जीनियरी  सिल्चर  के  वर्ष  संख्या  5-8  के  बाधिक  प्रतिवेदनः

 की  एक  प्रति  तथा  मर  ग्रेजी  ।

 क्षेत्रीय  इजीनियरी  सिल्वर  के  ब्ष  के  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  ।  |
 (3)  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  के  वर्ष  1985-०6  के  वाविक

 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्र॑  जी  ।

 क्षेत्रीय  इ  जीनियरी  क।लीकट  के  वर्ष  1965-86  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रं जी
 ।

 (  दो  बनना

 [  प्रग्यालप  में  रख  गए  देक्षिए  प्लंस्या  एल०  टी०  3626/86  ]

 हु  (4)  कर्नाटक  क्षेत्रीय  इन्जीनियरी  सुरथकल  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक

 प्रदिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भर  ग्र  जी  ।

 कर्नाडक  क्षेत्रोय-इ  जीनियरी  सुरथकल  के  वर्ष  1985-86  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  कौ  एक  प्रति  तथा  भग्रेजी

 संस्करण )  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संह्या  एल०  3.27/86]

 (5)  क्षेत्रीय  इ  जीनियरी  दुर्गापुर  के  वर्ष  1:85-86  के  वाधिक  लेखाओं

 ह॒  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  उन  पर  सेलखापरीक्षा
 प्रतिबेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संह्भा  एल०  टो०  2628/861]-
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 (6)  विस्वेद्वरेया  क्षेत्रप  नागपुर के  वर्ष  1985'86  के

 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 विश्वेश्रंया  क्षेत्रीय  इजोनियरी  नागपुर  के  बर्ष  198  :-86  के

 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  एक  प्रति  तथा  अ ग्र॑ जी

 संस्करण  )  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टोौ०  3629/86]

 (7)  क्षेत्रीय  इजीनिमरी  के  वर्ष  के  वार्षिक
 प्रतिवे  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र  .)  संस्करण  )'।

 क्षेत्रीय  इ  जीनिय री  तिरूचि  र।पल्ली  के  वर्ष  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  की  एक  प्रति  तथा  अग्न॑जी  |  ,

 [  प्रन्षालय  में  रखे  गए  ।  देखि€  सर्या  एल०  टी०  3630/86 ]

 (8)  क्षंत्रीय  इजीनियरी  कुरक्षेत्र  के  वर्ष  aa at  के  वार्षिक
 बेदत  की  एक  प्रति  तया  अर  ग्रंजी  ।

 क्षेत्रीय  इजीनियरी  कुरुक्षेत्र  क ेवष॑  के  कार्यकरण  की

 ७»  *  सरकार  द्वारा  प्मीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ प्र जी
 में  रखे  गए  ।  देखिए  स&या  एल०  टी०  की

 (9).  क्षेत्रीय  इजीनियरी  दुर्गापुर  के  व  तथा अ  के  बाधिक  प्रति
 की  एक  प्रति  तथा  #  ग्र  जा  ।

 क्षेत्रीय  इजीनियरी  दुर्गापुर  के  वष॑  5-86  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रर्जी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टढी०  3632/86
 ]

 (  0)  मोतीलाल  नेहरु  क्षेत्रीय  इजीनियरी  इलाह।बाद  के  वर्ष  1985-86  5-8०
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 मोतीलाल  नेहरू  क्षेत्रीय  हजीनियरी  इलाहाबाद  के  वर्ष
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अ्ग्रेजी  ।.

 ॥  [  प्रन्षालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  टो०  3033  |86]
 दिल्ली  दिल्ली  #  वर्ष  ara जी  के  वा्िक  प्रतिवेदन  :

 एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेंजी  ।

 दिल्ली  दिल्ली  के  व  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी

 उपयुक्त  [  में  उल्लिखित.पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रश्षने  में  हुए

 विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण तथा भपग्रेंजी संस्करण ) । [ प्रग्यालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3634/86 ] हु
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 (°3)  मालबोय  क्षेत्रीय  इजीनियरी  जयपुर  के  व  1985-86  के  वाबिक
 अतिवेदन  की  एकਂ  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  )

 मालबीय  क्षेत्रीय  इजीनियरी  जयपुर  के  वर्ष  1985-86  के  -

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  म्मग्रेजी
 ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एलं०  टो०  3635/86]

 इलेक्ट्रोनिक  ट्रेड  एंड  टेक्नालाजी  डिबलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  शोर  सेमोकण्डक्टर

 कम्पलेक्स  लि०  पह्लादि  के  बधं  1985-86  5-86  के  वाजिक  प्रतिववन  तथा  उनके

 .  कार्यकरण  को  समीक्षा

 संसदीय  कार्य  संत्रालंय  में  राज्य  मंत्री  शोला  भी  के०  झार०  मारायणन
 को  प्ोर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभां-पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  इल़ेक्ट्रोनिक्स  ट्रंड  एंड  टेबनोलजी  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बष
 1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के
 बारे  में  एक

 विवरण  ।

 इल॑क्ट्रोनिक्स  ट्रेंड  एंड  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  झहिमिटेड  का
 बर्ष  1985-86  का"वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 नियंत्रक  की  टिप्पणियां  ।

 ह

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संल्या  एल०  ही०  3636/8  6]

 (2)  सेमी  कस्डक्टर  कम्पलेक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  कौ
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 सेमीकण्डक्टर  कम्पलेक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाबिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  की ॥
 टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  दो०  3637/86  ]

 (3)  सी०  एम०  सी०  का  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 सी०  एम०  सी०  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वा्िक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेल्लाप रोक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रग्पालय  रखे  गए  ।  देखिए  एल०  टो०  3638/०6]
 समाज  कल्याण  बोर्ड  एवं  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  वर्ष  1285-86  के

 बेदन  घोर  डनके  कार्यकरण  को  समौक्षा

 मानव  संपताघषन  विकास  संत्रों  तथा  र्वा८्थ्य  भौरु  परिवार  कल्याण  मंत्री  पी०  बो०

 नरसह  :  भौसतो  मारप्रेठ  प्ल्था  की  प्लोर  से  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हू  :--  ः
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 (1)  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोई  नहँ  दिलती  के  ब्ष  1985-86  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 श्र  जी

 तथा  लेक्षापरीक्षित

 लेखे।.*

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  नई  दिल्ली  के  बषे  1985-86  के  कार्गेकरण
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अश्जजी  सं

 स्करण  )  ।
 हा

 [  प्रग्यालय  में  रखे  देखिए  संह्या  एज०  टी०  3639/४6]

 (2)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  वर्ष  1985-86  के  वाबिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  वर्ष  1985-86  के  कार्य  करण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  भ ग्र ेजो  ।

 [  प्रन्षालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टौ०  3640/86 ]

 न  *»इृब्डियन  प्लाईबुड  इ  डस्ट्रीज  रिसर्च  ह  धृंगलोर  प्रादि  के

 वर्ष  19.5-86  के  बाधथिक  बाधिक  लेखे

 धझोर  उनके  कार्यकरण  की  समोक्षा

 उद्योग  संत्रो  जे०  बेंगल  :  भ्रो  एन  ०  झ्रणाखलम  की  झोर  से  मैं  निम्नलिल्चित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :-
 ह

 (1)  खादी  भौर  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  धारा  23  की
 घारा  (4)  के  अन्तगंत  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वर्ष  1985-86
 के  वापिक  लेखाओों  की  एक  प्रति  तथा  भ्र  ग्रेजी  तथा
 उन  पर  लेवापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 *  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  भायोग  के  वर्ष  1985-86  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ  प्र जी

 ।

 ह  [  प्रग्यालय  में  रखे  गये  ।  केलिए  संख्या  एल०  टो०  3641/85] ]
 (2)  इंडियन  प्लाईबुड  इण्डस्ट्रीज  रिसर्च  बंगलोर  के  बषं  1985-86

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 इण्डियन  प्ल।ईबुड  हण्डस्ट्रोज  रिसचे  इ  बंगलोर  के  बर्ष  1985-86
 के  वाधषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रंजी  सस्करण  )  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 इण्डियन  प्लाईबुड  इ  इस्ट्रीज  रिसच॑  बंगलोर  के  वद्च  1985-86
 +  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  बिवरण

 तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्या  एल०  टी०  3642/86  ]
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 न न्

 प्रोणेक्ट्स  एण्ड  एक्विपमेंट  कारपोरेशन  पझ्राफ  इ  डिया  लिमिटेड  का  वर्ण  1985-86
 का  बाबिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा

 वाणिएप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  द।स  :  मैं  कम्पनी

 1956  की  धारा  की  उपव्रारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्तनलिक्षित  पत्रों  की  एक-एक
 तथा  अ  ग्रंजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1 )  प्रोजेक्ट्स  एक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  के  1985-86  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  प्रोजेक्ट्स  एंड  एक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  का  बर्ष  1985-°6
 का  वार्षिक  लेख'परीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संहवथा  एल०  टी०  3643/86]

 हिस्दुस्तान  इस्सेक्टीसाइडस  लिमिटेड  तथा  हिस्बुष्तान  प्रा्गें
 निक

 कमिकल

 लिमिटेड  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिबदन  तथा

 उनके  कार्य क  रण  को  समोक्षा

 उद्योग  सरजालय  में  रसामन  शोर  पेट्रो-रसायुन  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  प्रार०  के०

 जयचन्द  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अभन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  सभा  पटल  पर  रक्षता  हूं

 )  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइडस  लिमिटेड  के  बर्ष  1935-86  के  क।यंकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  न

 हिन्दुप्तान  इन्सेक्टी  साइडस  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 बेदन  लेल।परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  »महूलेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।  .

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  |  देखए  संक््या  एल*  टो०  3644/86]

 हिन्दुस्तान  आगगेंनिक  कंमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  हि

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  कैमेकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वबिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महासेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।  हु

 [  प्रन्यालय  में  रले  गए  ।  वेलिए  संश्या  एल०  टी०  3645/86]
 केम्प्रीय  होम्योपंधिक  परिषद  का  धर्णष  1985-56  का  बाधिक  प्रतिबेदन

 उसके  काय  करण  को  समोक्षा

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  सर्जालय  में  स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो

 सरोज  सांप  )  :  मैं  निम्नलिलि  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ;---



 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  9  1986

 (1)  केन्द्रीय  द्ोम्पो  रथिक  परिषद  के  वर्ष  1985-86  के  बाबिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति
 तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  केन्द्रीय  द्वोम्पोपेथिक  परिषद  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रत  तथा  भ  ग्र॑जी  ।

 ह  ह

 [  प्रम्षालय  में  रखे  देखिए  संह्या  एल०  टो०  3646/85]
 भारत  पध््य  मूरस  लि  मटेड  तथा  मिश्र  धातु  निगम  के  वर्ष  1985-86  के

 घार्थिक  प्रतिवेदन  तथा  उनके  कार्यकरण  को  समोक्षा  वि
 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०

 पाटिल )  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (  )  के  अन्तर्गत

 लिखिंत  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 भारत  अं  मूत्र्सं  के
 बं  1985-86  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  अथं  मूवर्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाबिक
 परीक्षितਂ  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महाले बाप  रीक्षक  टिप्पणियां

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3647/86  ]

 मिश्र  धातु  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंक  रण  कौ  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एफ  बिवरण  ।

 मिश्र  धातु  निगम  लिमिटेड  का  बषं  1985-86  का  वाूिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उत  पर  नियंत्रक-महालेख।परीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  टो०  3648/86]

 का

 ©  11.08 He  पृ्०
 "  विधेषकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 ]
 महा  सचिव  :  5  1980  को

 सभा  को  सूचित  किये  जाने  के  पदचात

 आलू  सत्र  के  दोराम  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पा  रत  तथा  राष्ट्रपति  की  भनुम्तति  प्राप्त

 लिक्लचित  तीन  विधेयक  मैं  सभा  पटल  पर  रक्षता  हूं  :--  है

 1.  बिक्री  संवर्धन  कमंचारी  संशोधन  1986

 2.  सम्पदा  शुल्क  1986

 _3.  विनियोग  सं०
 4  1986

 +
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 हि  ड़  ः  ते
 11.0  82  म०  पू०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 ]

 कन्योकुमारी  प्रोर  एरणाकुलम  के  घोच  ध्रन्तवेशीय  जल  परिवहन  सुविधा
 पुमः  प्रदान  करने  को  ह्रावश्यकता

 श्री  एन०  डेनिस  :  कन््याकुमारी  और  एरणाकुलम  के  बीच  अभ्तर्देशीय
 परिवहन  सुत्रिधा  उपलब्ध  कराने  से  देह  के  दक्षिणी-पद्रतरमी  क्षत्र  में  अधिक  तथा  पयंटन

 गतिविधियों  का  भारी  विकास  होगा  ।  यहू  सुविधा  कन्थाकुमारी  भौर  त्रिवेद्रम  के  बीच  के  क्षेत्र  का

 जीर्णोद्नार  करफे  तथा  कुछ  अड़चनों  को  हटा  कर  की  जा  सकती  है  ।  पहसे  कन्याकुमारी  और
 त्रिवेन्द्रम  के  बीच  पुरानी  ए०वी०एम०नहूर  द्वारा  नियमित  जल  परिवहन  सुविधा  थी  ।  बाद  में  दरार

 पड़ने  से  नहर  के  कुछ  हिस्से  रेत  और  मिट्टी  से  बन्द  हो  गए  हैं  भोर  कई  सालों  से  उसको  ठीक  नहीं
 किया  गया  ।  इसलिए  सह्दी  देख  भाल  न  होने  तथा  उपेक्षा  के  कारण  यह  जल  परिवहन  सुविधा
 अब  उपलब्ध  नहीं  है  |  यदि  इन  अड्चनों  को  हटाया  जाए  भौर  जोर्पोद्भधार  किया  जाए  तो

 जनक  तथा  बहुत  लाभदायक  अन्न्तर्देशीय  जल  परिवहुन  सुविधा  कम्याकुमारी  और  त्रिवेसद्रम  के  बोच

 उपलब्ध  दो  सकती  है|  इसके  बाद  त्रिवेन्द्रम  ओर  क््वीलोन  के  बीच  जीर्णोद्धार  करके  कल्याकुमारी
 से  एरण/कुलम  तक  जल  परिवहन  सुविधा  प्रदान  की  जा  सकती  इससे  न  केवल्ल  व्यापार  मौर

 पयेटन  में  भारी  वृद्धि  होगी  बल्कि  इससे  सस्ती  और  लोक  प्रिय  परिवहुन  सविधा  भी  लोगों  को  प्राप्त

 होगी  ।  अतः  सरकार  को  कंन्याकुमारी  तथा  एणकुलम  के  बीच  नियमित  अन्तर्देशीय  जल  परिषहन

 सुविधा  प्रदान  करने  कै  लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 ]  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बाराबंकी  प्रोर  बहराइच  को  जोड़ने  बाली  रेल
 लाइन  बिछाने  को  ह्र।बद्यकता

 झो  कमला  प्रसाद  रावत  :  माननीय  भ्रध्यक्ष  मैं  नियम  377  के

 अधीजत़  निम्नलि।लित  विषय  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।
 |

 ह
 प्रदेश  के  जिला  बाराबंकी  से जिला  मुख्यालय  बहूदराइब  तक  लणाने  के  लिए

 कोई  भी.सीधी  रेल  सेवा  नहीं  जबकि  यह  दोनों  जिले  आपस  में  मिले  हुए  जिला  :*

 मुख्यालय  बहराइच  जाने  के  लिए  पहले  बाराबंगी  के  यात्रियों  जिला  गोण्डा  जाना

 पड़ता  है  तब  वहां  से  रेल  द्वारा  बहुराइच  जाते  हैं  जिससे  यात्रियों  को  किराया  दुगना

 |  चुकाना  पड़ता  है  तेथा  समय  भी  बर्वाक  होता  हमारी  सरकतर  से  मांग  है  कि  बाराबंकी

 मुख्यालय  से  बहराइच  मुख्यालय  को  रेल  से  जोड़ने  के  लिए  रेल  लाइन  बिछाई  जाए  जिससे

 यांत्रियों  की  परेशान  न  होना  पड़े  ।  बहराइच.जिला  भारंत  व  नेपाल्न  को  आपस्र  में  जोड़ता

 इस  सई  रेल  जाने  से  भारत  और  नेपाल  द्वारा  विभिन्न  प्रकार  की  वस्तुओं
 के  निर्यात-भायात  में  वद्धि  द्वीगो  तथा  लोग  घुशहाल  होंग  ।

 शष
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 नी  --  न्च० ००  «७  “अम»»मके«>ं७«.

 बिहार  से  चौन  को  सीमा  तक  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजम!र्ग  की  मश्म्मल
 न  करने  को  ह्ावश्यकता

 श्लरीमतो साध  री  सिह  :  भध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित
 विषय  प्रस्तुत कर  रही  हूं  :--

 में  राष्ट्रोय  राजमार्ग  जो  बहुत  सालों  से चीन  तक  जोड़ने  का  रास्ता  रहा
 है  भाज  तक  बह  कभी  ठीक  हालत  में  नहीं  दो  सका  है  |  वर्षों  से  सुनते  भा  रहे  हैं  कि  ठोक

 हो  रहा  काम'लगा  हुआ  है  ।  पता  नहीं  किस  तरह  इसका  इंतजाम  हो  रहा  है  यह  बात
 ©  समझ  में  लोगों  को  नहीं  आती  दुनिया  में  समुद्र  के  नीचे-नीचे  जाने  का  भी

 प्रबन्ध  लोग  जल्द  से  जल्द  कर  देते  पर  यहां  गंगा  के  किमारे  होने  की  बजह  देते  हुए
 यह  कहा  जाता  है  कि  इसके  बनाने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।  उधर  के  आने-जाने  बले  लोग

 ही  जानते  हैं  कि  उनकी  दशा  क्या  होती  है  ।  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  भूटान  को  जाता

 .  अतः  सामयिक  महत्व  का  भी  है  ।

 मन्श्री  जी  से  अनुरोध  है  किये  अपने  स्तर  से  जांच  करवा  लें  और  बिहार
 सरक[र  से  सम्पंकें  करके  उसे  जल्द  से  जल्द  हीक  हालत  में  करवा  दें  जिसप्ले  जनता  की  य

 कठिनाइयां  वूर  हो  सके  नि ट

 [  प्रनुवाद  ]  हु  द्चा
 दतिया  नगर  के  लिए  जलपूति  के  सुनिष्चितत  हेतु  लिफ्ट  सिचाई  परियोजना

 को  लिए  सध्य  प्रदेश  शाज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देने  प्रावज्यकता
 क्री  कृषण  सिह  :  मैं  दतिया  मगर  में  जल  अपूर्ति  को  बढ़ाने  क़ी

 तरफ  सदन  का  ध्यान  आाकृष्ट  करनां  चाहता  हूं  ।  के
 इप  समय  राम  स।गर  से  दतिया  नगर  को  जल  आपूर्ति  की  जाती  है  परस्तु  यह  बहुत

 पर्याप्त  है  भोर-बर्ष  980%  ल्में  सूखा  पड़ने  के  करण  दक्षिय  में  पाती  की  बहुत
 यादा  कमी  हो  गई  राज्य  सरक्तार  तथा  सरकार  ने  भी  सभी  स्तरों  पर  दतिया  को

 जल  आपूर्ति  बढ़ने  क्री  जरूरत  को  माना
 *

 इसके  लिए  राजघाट  पारयोजना  पर  निर्रता  रखी  गई  है  परन्तु  इस  परियोजना  की  मंद

 भौर  धीमी  प्रगति  को  देखते  हुए  आने  बाले  समय  में  दतिया  नगर  के  लिए  जल  आंपूर्ति  बढ़ाने  की

 सम्भाक्नां  नहीं  है  ।  यह  परियोजना  अस्तर्राज्ययी  विवादों  में  फंसी  हुई  है  ओर  इसकी  लागत  कई

 गुना  बढ़  रही  है  ।

 इसलिए  यह  प्रस्ताव  गया  है  कि  दतिया  वे  उनके  आसपास के  क्षेत्रों  को  सिन्ध  नदी

 से  लिफ्ट  इरिगेशन  द्वारा  जल  आपूर्ति  बढ़ाई  यहू  योजना  कःफी  सस्ती  ब  लाभदायक  है  ओर
 राज्य  सरकार  को  स्वयं  इस  योजना  के  लिए  पंसा  देना  है  ।  इसलिए  इस  योजना  को  कार्यान्बित

 करने  के  लिए  पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता  बहुंत  आवदयक  मैं  जानता  हूं  कि  इस  योजना  के  लिए
 सर्वे  का  काम  जिसके  आदेश  पहिले  बर्ष  हो  चुके  हैं  अभी  शुरू  होना  है  ।  हि
 ह

 मुझे  बहुत  खुशी  होगी  यदि  केन्द्र  सरकार  इस  परियोजना  के  लिए  उदारता  से  भ्ह्यायता  दे

 ताकि  हन  क्षेत्रों में  पानी
 '  ति  के  लिए  लिफ्ट  परियोजना  जल्दी  लागू'की  जा:सके।

 के
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 श्री  एम०एल०  क्रिश्राम  :  मैं  निपम  377  के  अधीन  सिम्नलिखित
 विषय  सदन  के  समक्ष  रख  रहा  हूं  1--

 में  अवध  कटाई  के  कारण  जंगलों  का  प्रतिशत  दिनोंदिन  घटता  जा  रहा  इसका

 प्रमुख  कारण  वनों  की  अधेध  कटाई  तो  दै  ही  ताथ  कारण  वनों  में  लेंटिना  की  भाड़ी  का  भवध

 गति  से  फैलाव  भी  देश  के  समस्त  जंगलों  में  इसका  इतना  अधिक  विस्तार  दितोंदिन  होता
 जा  रहा  जिससे  वन  के  दोष  वक्ष  भी  इसके  प्रभाव  से  नष्ट  होते  जा  रहे  अतः  बनों  के

 विनाष्ठ  हेतु  लेंटिना  भाड़ी  का  विकास  करना  अत्यावद्यक  जंगलों  केसाथ-साथ  वृक्ष-विहीन
 पद्दाड़ियों  और  मंदानों  में  भी  इस  कड़ी  ने  कब्जा  कर  लिपा  है  ।  जहां  देखें  वहां  इस  काड़ी  का

 फंलाव  इमने  व॒क्षों  का  सारा  विकास  अवद८द्ध  कर  दिया  अब  यदि  पर्यावरण  एवं  अन्य

 सुविधाओं  की  ओर  ध्यान  देना  तो  युद्ध  टू  पद  लेंटिता  काड़ी  को  नष्ट  करना

 होगा  ।

 मेरा  है  कि  केन्द्र  शाप्नन  विज्नाह्का  री  लेंटिना  भाड़ी  को  नष्ठ  करने  हेतु  भति
 प्र  कदम  ताकि  बिनाष  होते  ६ए  जंगलों  की  रक्षा  समय  रहते  को  जा  सके  ।

 ]
 1

 प्राम  स्वास्थ्य  गोइडी  को  दिए  जाने  घाले  सासिक  पारिभेमिक  झोर  उन्हें

 प्रतिमाह  आते  वालो  प्रौषेधियों  फो  भात्रा  में  भी  बुद्धि  करमे  की

 थी  तिन्न्तामणि  :  ग्रामीण  स्वस्थ्य  सेबक  हमारे  बेश  मेंਂ  सबसे  पहने
 स्तर  पर  दूर-दराज  के  ग्रामीण  लोगों  कों  चिकित्सा  सुवियरा  प्रदान  करता  है  कितु  उसे  मासिक  वेतन

 हंत  ही  कम  दिया  जाता  यहीं  लोग  दूर-दराज  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिंस्न  प्रकोर  के  रौगियों

 को  प्राथमिक  चिकित्सा  सुविधा  व  अन्य  उपचार  प्रदान  करते  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इन  कर्मचारियों

 को  हर  महीने  नियमित  रूप  से  बेतन  नहीं  दिया  जाता  और  कंभी-कभो  तो  7-8  मदहवीनों  बाद  में  दिया

 भाता  है  जिससे  उन्हें  बहुत  कठिनाई व  असुविधा  का  सामना  करवा  पड़ता

 इसके  अतिरिकत्  1977  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  उन्हें  कैवल  पचास  रुपये  की

 दबाईयां  प्रति  महीने  दो  जाती  दवाईयों  की  कोमतें  बढ़ने  के  बावजूब  भी  यह  राक्षि  बढ़ाई  नहीं
 ग़ई  और  जिसके  कारण  दवाईयों  की  बहुत  कमी  होती  यद्दधां  तक  की  यह  दवाईयां.भौ  इन्हें

 मित  रूप  से  नहीं  मंजी  नाती  है  ।
 मैं  माननीय  स्वारथ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मन्त्री  से  अनुरोब  करना  चाहता  हूं  कि  वह

 अतिशीघ्य  ऐसे  उठाए  जिससे  .  दवाईयों  की  आपूर्ति  तथा  करमंचारियों  को  हर  मद्दीने
 दिलाने  की  निर्दिचत  ब्यवस्था  हो  सके

 |
 दवाईयों

 के
 लिये  तय  राशि  का  बढ़ाकर  109  रू०

 कर  दिया  प्रामीण  स्वस्थ  कीं  के
 मात्तिक  वेतन  में  भी  वृद्धि की

 ध  न  vag



 नियम  377  के  अघीन  मामले  हि  9  1986

 -  --  a  लक  की कलीक  कक  की
 सिदरी  उ्रक  संयन्ज  का  ह्राधुनिकीकरण  करने  को  झावहयकता

 झ्रो  बसुदेव  प्राचाय  :  सिदरी  उ्ंरक  संयंत्र  प्रमुख  आरम्भिक
 संयंत्र  समझा  जाता  है  ओर  उसका  उद्घाटन  करते  हुए  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि

 यह  भयंत्र  प्रगति  के  मार्ग  पर  बड़ा  कदम  है  तथा  आधुनिक  भारत  का  पहला  मंदिर  इस  संयत्र

 में  अपनाई  गई  तकनीक  तथा  मशीनें  बहुत  पुरानी  द्वो  गई  हैं  और  इससे  इस  संयंत्र  के  उत्पादन  पर

 दुष्प्रभाव  पड़ा  है  ।  कुछ  बषं  पहले  सरकार  ने  पाइराइट  पर  अ्घारित  उर्वेरक  उत्पादन  को  बन्द
 करने  का  निर्णय  लिया  था  क्योंकि  यह  बहुत  मंहगा  पड़ता  सरकार  ने  श्री  पन्त  पोधान  की

 भध्यक्षता  में  एक  उच्च  भधिकार  प्राप्त  समिति  सिंदरी  संयंत्र  ब उसकी  मशीनरी  का  अध्ययन  करने

 तथा  उमके  कारगर  उपयोग  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सही  इस्तेमाल  के  तरोके  सुझकाने  के  लिए

 नियुक्ति  की  थी  |  समिति  ने  इस  सबंध  में  कई  सुझाव  भी  दिए  सरकार  इन  संयंत्र  के

 निकौकरण  के  लिए  दिए  गए  सुझावों  को  न  मानकर  इसे  बन्द  करने  तथा  हजारों  कमंचारियों  की

 छंटनी  करने  का  निर्णय  ले  चकी  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह्दु,ऐसा  कदम  न  उठाकर  इस  पुरामे  संयंत्र  का
 निकीकरण  करें  जंसाकि  बहुत  सारी  समितियों  ने  सुकाया  भ्रगर  इस  संयंत्र  में  उचित  धनराशि

 लगाई  जाए  Y  यहू  लाभप्रद  बन  सकता

 )  भप्रतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पटसम  को  फसल  के  युक्तिसंगत  बसूली

 मुल्य  निर्धारित  किए  जाते  को  प्रावदयकता

 क्री  संयद  शाहबुद्दोत  :  पटसन  की  खेती  के  लिए  क्षेत्रफल  घटने  के  बावजूद
 *

 भी  सभी  राज्यों  क ेपटसन  उत्पादकों  को  हृताएदा  बिक्री  फी  अड़ी  कठिन  समस्या  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।  अन्य  स्थानों  की  तरह  बिहार  के  पूरनिया  जिले  में  भी  सितम्बर  1986  तक  जे०सी  ०

 आई०  केन्द्र  बाल  नहीं  हुए  ये  जबकि  पटसन  जुलाई  के  शुरू  में  ही  माकं८  में  आनी  शुरू  हो  गई  थी  ।

 भौर  जब  जे०  सी०  अई०  ने  काम  शुरू  किया  तो  बहुत  ही  कम  केन्द्र  झ्लोले  गए  और  यहां  तक  क्रि
 सब  ब्लाकों  में  एक  एक  केन्द्र  भी  भहीं  क्षोला  जो  केन्त्र  बनाए  गए  थे  वह  भी  बिना

 सोचें  समझे  गलत  जगहों  पर  बनाए  गए  थे  तथा  बह  पूरे  हफ्ते  काम  नहीं  करते  थे  ।  संक्षिप्त  में  पह

 है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  पटसन  उत्पादकों  से  सारा  कचा  पटसन  उचित  दाम  पर  खरीदने  का

 जो  अादवासन  दिया  था  उसको  पूरा  करने  के  लिए  जै०  सी०  अाई०  अपने  आपको  संगठित  नहीं
 कर  पाई  नि

 इस  आदववासन  को  जे०  सी०  अईं०  तभौ  पूरा  कर  सकता  जब  प्रत्येक  ब्लाक  में  कम  से

 कम  एक  खरोीद  केन्द्र  खोला  जाए  णो  या  तो  ब्लाक  के  मुख्यालय  या  ब्लाक  में  स्थित  पुराने  ह्वाट  में

 जुलाई  के  पहले  सप्ताह  से  शुरू  हो  जाने  इन  केन्द्रों  में  पूरा  सप्ताह  काम  होना  चाहिए  और

 यदि  क्षाव  इयक  हो  तो  अतिरिक्त  समय  में  भी  काम  करना  चाहिए  ताकि  हुर  पटसम  झंत्पादक  का
 ब्रा  पटंसन  उसी  दिन  दोपहर  तक  खरीद  लिया  जा-सके  ।  इस  काम  के  लिए  अंपेक्षित  कमंचारी

 आवागमन  के  साकतों  तथा  गोदामों  लिए  अभी  से  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ओर

 इन  सबके  लिए  जरूरी  यह  है  प्रत्पेक  केन्द्र  पर  के  पहले  सप्ताह  में  खरीद  के  लिए  पंसे

 का  इन्तजाम  होना  चाहिए

 20  ‘  रु
 |

 दा हे +
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 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  जे०'सी०  आई०  के  लिए  पटसन  खरीद  का  लक्ष्य  निर्धारित
 -  करे  कि  कम  से  कम  90  प्रतिशत  पटसन  निर्धारित  खरीद  मुल्य  पर  खरीदे  ।  खरीद  मूल्य  निर्धारित

 करते  समय  जमीन  की  बढ़ती  कृषि  निवेश  की  बढ़नी  बीमत  और  क्रृष्रि  मः  दूरो ंका  कम  से

 कम  वेतन  ही  देखा  जाए  बल्कि  प्रोत्साहन  और  प्रतिष्ठित  जीवम  के  लिए  उत्पादकों  को  कम  से

 कम  लाभ  भौ  दिया  जामा  च  इस  वर्ष  अगर  सरकार  हर  ब्लाऋ  में  भण्डारण  का  जायजा  ले

 पता  चलेगा  ,  कि  स्री०  आई०  तथा  उसकी  सहयोगी  संस्थाओं  ने  कुल  पटसन  उत्पादन  का
 प्रतिशत  भी  नहीं  खरीदा  ।  इस  तरह  पटसन  को  दिया  गया  भाइशासन  केवल

 रा  काणज  बनकर  रह  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 -

 ,  कानपुर  नगर  के  निवासियों  को  धोर  झ्णिक  रेल  सुविधाएं  प्रदान  करने
 को  भ्रायध्यकता

 हे  हो  जगदीश  पह्वस्थी  :  मानमीय  अध्यक्ष  काठपुर  महानगर  उत्तर

 भारत  का  एक  बहुत  बड़ा  भौद्योगिक  महानगर  जह्दां  स  रोजाना  हजारो  यात्री  रेल  द्वारा

 पांस  के  छोटे  कस्बों  के  अतिरिक्त  बड़े  महानगरों  जंसे  बम्बई  व  हावड़ा  देनिक  याजा  करते
 वर्तमान  समग्र  में  विभिन्न  यातायात  को  सुबिधायें  जो  यात्रियो  को  प्राप्त  हो  रही  है  वे  अपरयप्त

 हैं  तथा  सेंट्रल  रेलवे  स्टेशन  में  भी  समस्त  कार्यालयों  का  समायोजन  नहीं  द्वो  रहा  प्लेटफाम
 की  भी  कमी  इस  सम्बन्ध  में  निम्न  सुभाव  हैं  :--

 1.  यदि  कानपुर  से  नई  दिल्ली  कोई  ट्रंन  चलाना  मिकट  भव्ििध्य  में  संभव  नहीं  है  तो  वतेभान
 11  अप  तथा  12  डाउन  ट्रंनों  को  कानपुर  सेंट्रल  स्टेशन  मे  समाप्त  करके  उन्हें  दिल्ली  तथा  हायड़ा

 ४.  लिए  चलाया  जाये  ।  >>
 प  2.  गंगा-यमुना  एक्सप्रंस  ट्रेन  में  कानपुर  से  जो  द्वितीय  श्रेणी  का  भनरल  डिब्बा  लगता

 उसके  स्थान  पर  श्री  टायर  शयनयान  लगाने  की  व्यवस्था  कौ  जाए  ।

 3.  कानपुर  से  अम्बई  व  हावड़ा  के  लिए  बाई-वीकलौ  ट्रेन  चलाई  जाये  ।

 4.  उत्तर  रेलवे  स्थित  रूरा  स्टेशन  जो  बहुत  बड़ी  आबादी  वाला  कस्बा  है  ओर  दो  तहसीलों
 का  सेंटर  वहां  पर  टाटा  एक्सप्र  स  को  अविलम्ब  रोकने  कीं  व्यवस्था  की

 5  पुर  सेंट्रल  रेलवे  स्थित  दो  छोटी  रेलवे  लाइने  हटाकर  वहां  एक  नया  प्लेटफाम

 6.  सेंद्रल  रेलवे  स्टेशन  एक  प्लेटफाम  से  दूसरे  प्लेटफार्म  में  रेलवे  यात्रियों  के  आने  णाने
 का  जो  नीचें  का  सब-वे  है  उसे  बढ़ाकर  प्लेटफ।मं  के  बाहर  श्लोला  जाये  ताकि  रेलबे  यात्री

 बांहर
 आ-जा  सके  ।

 /.  पुरानी  रेलवे  स्टेशन  भवन  का  भी  कोई  सदुपथीग  नहीं  हो  रह  है|  उसमें  क्षेत्रीय  स्टेशन
 अधीक्षक  कार्यालय  तथा  अन्य  कार्यालय  सेंट्रल  स्टेशन  से

 हटाक  रेलवे  स्टेशन  के  भवन  में
 स्थानान्तरित  कर  दिया  .

 गोविन्दपुरी  स्टेशन  पर  जुहां  लगभग  महत्वपृण्ण  ट्रेनें  होती  उसका  अविलम्ब
 बिकास  किया  जाए  ताकि  रेलवे  या्रियों  को  आने  जाने  में  सुनिधा  मिल  सके  ।
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 )  इन्दिरा  गांधी  नहर  क्षेत्र  में  पानो  भर  जाने  के  १।रण  जिन  लोगों  व  फसलें

 झोर  सम्पति  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  उनके  १नर्वास  की  व्यवस्था  करने  को  प्रावक्यक्ता
 श्री  बोरखल  )  ४  अध्यक्ष  गांधी  कंनाल  तथा  घग्घर  बाढ़  कंट्रोल

 के  फट  हैड  मस्तिवाली  से  प्रारम्भ  होकर  सूरतगढ़  हैड  तक  के  क्षेत्र  में  महरों  के  पानी  के  बाटर

 लौगिंग  के  कारण  भूमि  की  सतह  पर  निरन्तर  पानी  भरा  हुआ  यह  वाटर  लोगिग  पछले  दे  -

 तीन  वर्ष  से  निरन्तर  है  ।  इस  वाटर  लौगिंग  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  स्थित  ग्रामों  की  आबादो  में

 भरा  रहता  है  जिसके  कारण  रिहायशी  मकान  गिर  गये  हैं  तथा  वाटर्र  लौगिग  के  कारण  भूमि
 में  फसलें  दोई  नहीं  जा  सकती  हैं  भर  क्षि  बोई  जाने  योग्य  नहीं  रहती  इसप्रकार  उस  क्षेत्र

 के  लोगों  की  आजीविका  का  साधन  कृषि  पंद!वार  बिल्कुल  समाप्त  हो  गया  है  ।  जो  पानी  जमीन  के

 ऊपर  गया  उसे  निकालने  हेतु  नाला  बनाकर  नीची  जगह  पानो  को  प्रवाह  किया  जाये

 सम्राव  है  कि  भारत  सरकार  इस  पूरे  क्षंत्र  का  सर्वेक्षण  करवा  के  इसमें  अधिकतम  ट्यूबबंल  अथवा

 बोरिगं  व्यवस्था  र  गाने  की  योजना  बनाये  एवं  उस  पूरे  क्षत्र  को  राईस  एरिया  कर  दिया  जाये  ।

 सरकार  ने  इस  ओर  अगर  शीघ्रातिणीघ्र  ध्यान  नहीं  दिया  तो  यह  प्ोना  उगलने  वाली

 भूमि  ऊसर  बन  जायेगी  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  उपरोक्त  आब।द  जिन  लोगों  के  मकानात  बट

 लौगिंग  के  कारण  गिर  गये  तथा  समाप्त  हो  गये  उन्हें  अआधिक-सहायता  स्वरूप  रिहैब्लीटेः्
 ग्रांट  तथा  मुआवजा  राशि  दी  जाणे  तथा  जिन  लोगों  की  कृषि  भूमि  खेती  के  अयोग्य  हो  गई
 उनकी  भूमि  को  आधुनिक  उपकरणों  के  माध्यम  से  क्रषि  योग्य  बनाया  जाये  तथा  उतसे  विभिन्न
 प्रकार  के  ऋण  एवं  सरकारी  एवं  बेंकों  द्वारा  दी  जाने  वाली  घनंराशि  की  वसूलियों  फर  रोक  लाई
 जाये  ।  ०

 पंजाब  से  धन्य  राज्यों  को  कृषि  उत्पोदों  की  समय  से  ढलाई  के  लए
 प्रभावों  करने  को  भावदयकता

 श्री  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :  भ्रष्यक्ष  पंजाब  प्रदेश  देश  के  केन्द्रीय

 अन्न  भडारण  में  अन्न  की  आयर्ति  करने  वाले  देश  के  अन्य  प्रदेशों  में  अग्रणीय  पंजाब  का  कृषक

 कड़ी  मेहनत  और  नई  सृभबूक  के  साथ  खेतों  में  अपना  पसीना  बहाकर  अन्न  पैदा  करके  देश  की

 भआा्थिक  स्थिति  उबा  रने  में  लगा  उसे  सरकार  संस्थान  निरथंक  एवं  अप्रभावी  करने  में  अग्रसर

 हो  रहे  हैं  ।

 पंजाब  प्रदेश  के  मंडारण  में  दिनांक  1.10.1५835  को  53  लाख  टन  अनाज  था  जिसका

 900  करोड़  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अनेकों  बार  बचन  दिया  है  कि  प्राथमिकता  के

 भाधार  पर  पंजाब  प्रदेदा  से  अन्य  प्रदेशों  को  ख|श्य*न  भेजने  की  व्यवस्था  की  किन्तु  खेद  है  कि

 ज्य  सरकार  द्वारा  अनेकों  बार  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इ  रःम्बन्ध  में  स्मरण  कराने  के  बाव  जूद
 इस  दिशा  में  अभी  तक  कोई  प्रभावी  कायवाही  नहीं  १)  गई  ६  ।  हु  हि

 रेल  मार्ग  द्वारा  खाद्यान्न  भेजने  की  वतंमान  अन्यन्त  ही  सुस्त  एशं  धीमी  है  ।  इस

 व्यवस्था  के  भरोसे  खाद्यान्न  मंडारण  फी  वर्तमान  समस्या  का  संभाधान  सम्भव  नहीं  प्रतीत  होता  ।

 मेरा  आग्रह  है  कि  जिस  प्रकार  पड़ोसी  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  से  अन्य  प्रदेशों  को  छा्यान्त  भेजने  की

 तुरन्त  ब्यवस्था  बही  व्यवस्था  पंजाब  में  लागू  को  जाये  जिससे  पंजाब  में

 अधिक देर तक अनाज 22
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 18  1908  (am)  नियम  377  के  अधीन

 के  मंडारण  करने  से  होने  वाली  हानि  से  प्रदेश  की  और  अन्ततोग्त्वा  किसान  को  बचायो

 जा  सके  ।  े

 हिन्दी  विशोेधो  झ्राम्दोलनकर्ताओं  4.  संविधान  का  उन्लघन  करने  से  रोकने

 को  प्रावहय  +ता

 झ्री  राज  कुमार  राय  :  अध्यक्ष  हि  ॥#पने
 के  तथाकथित  विरोध  में

 द्रविड़  मुनेत्  कड़घम  के  अध्यक्ष  एवं  लगभग  पन्द्रह  हजार  लोग  भारतीय  संविधान  की  प्रतियां  जला

 कर  गिरफ्तारी  ऐसा  समाचार  यहू  भान्दोलन  17  से  17  1986

 तक  चलने  की  सभावना  है  ।

 आजादी  मिलने  के  बाद  देश  के  तत्कालीन  ध्रुद्धिजीक्यों  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  हिन्दी
 को  राष्ट्रभासा  बनाया  जाये  ।  परन्तु  तत्कालीन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  यह  व्यवस्था  बनाई  गई
 कि  जब  तक  देश  भ«  में  हिन्दी  अपना  नहीं  लो  इसे  राष्ट्रभापा  नहीं  बनाया

 सरकार  द्वारा  स्पष्ट  आधवासन  देने  के  बावजुद  भी  राजनीतिक  कारणों  से  ऐसा  किया  जा  रहा

 केन्द्र  सरकार  ने  अपने  विभागों  और  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रचार  प्रसार  के  लिए  संसदौय
 समिति  बनाई  हुई  है  ।  अनुनय  विनय  के  मांध्यः  से  ही  हिन्दी  का  क्रमिक  प्रचार  प्रसार

 हो  रहा  है  |  कहीं  हिन्दी  थोपी  नहीं  गई  इस  सबके  होते  हुए  भी  इस  प्रकार  का  अप्रियं
 प्रचार  और  विरोध  निष्चितत  ही  संविधान  विरोधी  सरकार  को  इस  ओर  तत्काल  ध्यान  देना

 जाहिए  और  संविधान  की  हर  कीमत  पर  रक्षा  की  जाये  और  ६०००  दी

 [  ध्रनुवाद  ]
 ह

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  कार्यकलापों  को  जांच  करने  को  भ्रावहयकता

 क्री  संफहीन  चोधरी  :  बनारस  हिन्दू  विध्वविद्यालय  लगातार  भक्यांत  रहता  है
 भर  इसी  कारण  उप  कुलपति  ने  मध्य  अगस्त  में  इस  अ।नश्चित  काल  के  लिए  बंद  कर  दिया
 24  1986  को  यह  पुनः  खोल  दिया  था  ।  दौरान  उपकुलपति  ने  छात्र  संघ  को
 निलंबित  कर  दिया  तथा  22  कमंचारी  नेताओं  को  नोटिस  जारी  किए  और  विश्वविद्यालय  के
 भ्रध्यापकों  की  अभिव्यक्ित  की  स्वतंत्रता  के  अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  ।

 विद्वविद्यानय  के  खुलने  के  तीन  दिन  बाद  ही  विश्वरन्द्यालय  के  अधिकारियों  ने  स्वयं
 जिला  प्रष्शासन  को  विष्बविद्यालय  परिसर  में  धारा  144  लागू  करने  का  भनु रोध  किया  जबकि
 छात्र  शांतिपूवंक  अपनी  परीक्षाओं  को  तंयारोी  कर  रहे  घारा  144  लाग  होते  ही  2
 दिसम्बर  को  पुलिस  विश्वविद्यालय  परिसर  में  भा  गई  ।  छात्रावासों  की  तलाशी  नई  तथा
 छात्रों  को  पीटा  गया  ।

 पूरा  बाराणसी  छाहर  अश्ञांत  वास्तव  में  हाल  ही  में  कुछ  समय  से  विश्वविद्यालय  में
 सदेव  किसी  न  किसी  रूप  में  असंतोष  व्याप्त  है  ।  विक्व्रविद्यालय  का  बजट  करीब  70  करोड़  रुपए
 का  है  परन्तु  यह  पिछले  छह  महीनों  से  बन्द  पड़ी  करीब  40  करोड़  रुपए  खबं  हो  चुके  हैं
 ओर  अगर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  तत्काल  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  यह  सारा  साल  ही
 बन्द  रहेगी  ।
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 निश्रम  377  के  अधीन  मामले  9  1986

 मैंने  सोचा  कि  शायद  आपने  मंत्री  महोदय  को  यहां  क्षाने  के  लिए  वहा

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  अपने  इस  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  मामला  नियम
 377  के  अधीन  उठाने  की  अनुमति  दे  दी  है  प-न्तु  कलकत्ता  विष्वविद्यालय  का  शैमला  उठने  की

 अनुमति  नहीं  दी

 ]

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  कहोगे  तो  अगले  सैशन  में  वालों  यूनिवर्सिटी  पर  डिस्कंशन  करवਂ

 देंगे  ।
 *

 ]
 मध्य  प्रदेश  के  पन्ना  जिले  में  होरे  की  खानों  में  कार्य  ध्ारंभ  रूरने

 को  झावरयकता

 भरौ  डाल  चन्त्र  जन  :  अध्यक्ष  पन्नता  जिले  में  प्रसिद्ध  हीरे  की

 मौजूद  कुछ  खदानें  किन््हीं  कारणवदा  बन्द  कर  दी  गई  निम्नलिखित  छादानें  पुनः  चालू
 कराई  हररईं  मलहैन  का  रं  बढ़ा  मनोर

 :  जिससे  वहां  के  मजदूरों  को  मजदूरी  मिल.सके  और  हीरा  का  उत्कूनन  हो  सके  ।  साथ  ही
 वहां  मजदूरों  की  सुविधा  के  लिए  आवासीय  प्लाट  दिद्वा  जावे  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पियोड़ागठ  जिले  में  प्रस्तावित  हिमाल्य  पर्यावरण  संस्थान  -

 स्थापित  करने  के  लिये  तत्काल  उपाय  करने  को  भावश्यकता
 थी  हरीश  रावत  :  उत्तरप्रदेश  के  अक्मोड़ा  जिले  के कटारमल  नामक  स्थान  पर

 हिमालयन  पर्वावरग  संस्थान  की  की  स्वीकृति  सन्  1982  में  भारत  सरकार  दी  गई  ।
 इस  हेतु  राज्य  सरकार  500  एकड़  भूमि  भी  उपलब्ध  करवा  चुकी  है  तथा  इस  स्थान  का  निरीक्षण

 तत्कालीन  पर्यावरण  एवं  बन  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  भी  किया  गया  तथा  स्थान

 की  उपयुक्तता  पर  संतोष  प्रकट  किया  गया  ।  वि
 पिछले  वर्ष  संस्थान  के  शिलान्यास  हेतु  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कृपा  कर  स्वीकृति  भी  प्रश्मात

 कर  दी  थी  परन्तु  अन्तिम  समय  में  अपरिहायं  कारणों  से  इस  कार्यक्रम  को  रह  कर  दिया
 गया  ।

 इस  वर्ष  भी  इस  संस्थान  हेतु  मन्त्रालय  द्वारा  नाममात्र  की  धनरःशि  निर्धारित  की  गई  है
 जिसके  परिण।नस्वरूप  स्थानीय  लोगों  में  असंतोष  व्याप्त  है  ।

 अतः  स्थानीय  लंगों  व  देद्ा  के  व्यापक  में  इस  संस्थान  की  शौपध्न  स्थापना  आवष्ग्क

 है  ।  क्षस  क्रम  में  पर्यावरण  मंत्रालय  को  शीघ्र  काये  वराही  करनी  चाहिए  ।  हु

 है  हपारे  सामाजिक  जींबन  से  सभी  प्रकार  का  शोषण  दूर  बरसे  कौ
 भ्रावध्यकता

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  अध्यक्ष  आजादी  के  बाद  भी  हमारा  समाज  शोषण
 और  दमन  की  नीति  पर  टिका  हुआ  गांवों  के  गरीब  लोग  आज  भी  इस  अनीति  के  शिकार

 गांव  का  बेईमान  अष्ट  पुलिस  घालाक  बनिया  व  क्र्र  प्रवृत्ति  के  कुछ
 सामन््ती  तत्वों  ने

 गरीब  और  बेसद्वारा  लोगों  को  अपने  शोषण  का  शिकार  बनाया  हुआ
 न  हु
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 रा  ही  हा
 18  1908  )  उपभोकता  संरक्षण  विधेयक

 पतन  न  मनन
 जमीन  बंटाई  पर  दी  जाती  आधे  से  अधिक  उपज  का  हिस्सा  खेत  का  मालिक  ले  लेता

 मेहनत  करने  वाला  गरीब  किसान  उसका  आधा  हिस्सा  भौ  घर  पर  नहीं  ले  जा  पाता  ।
 पढ़ें-लिखे  बकील  अपने  मुवक्किल  का  शोषण  करते  घर  का  मालिक  अपने

 घरेलू  नोकर  दुकान  का  सेठ  अपने  मुनीम  का  और  कई  बार  ऐसा  भी  देखा  गया  है  कि  पति
 अपनी  पत्नी  का  शोषण  करता  होटलों  व  कारजबानों  में  एवं  छोटे-रोटे  भन्धों  में  असहाय  बच्चों
 का  शोषण  होता  आज  भी  बच्चे  स्टेशन  के  प्लेटफार्मों  फुटपायों  भंदी  गलियों  थ
 कड़ी  धूप  में  काम  करते  हुए  दिल्लाई  देते  साधुओं  के  वस्त्र  पहनकर  कई  लुटेरे  शोषण  करते  हैं  ।
 देश  सेवकों  कीं  आड़  में  कई  लोग  अपनी  स्वायंसिद्धि  के  लिए  भांति-भांति  के  प्रभोभव  विश्वाक्रर
 अ्रपना  उल्लू  सीधा  करते  हैं  ।

 इस  तरह  से  भारत  में  जो  नझ्चोषण  विभिस्म  बर्गों  द्वारा  किया  जा  रहा  उत्तको  सरकार

 कानून  बनाकर  समाप्त  नहीं  कर  पाई  है|  सरकार  मे  मजदूरों  ब  लेतिहर  मजदूरों  को

 न्यूनतम  बेतत  तक  दिलाने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  कौ  है  ।.  इस  शोषण  से  पीड़ित  समाज  को  क्षीक्न

 ही  मुक्त  किया  जाना  अब  तक  यह  स्षमात  शोषण  से  नहीं  होगा  तब  तक  जो  लोग

 अपने  खून  और  पसीने  को  बह्ाकर  रोटी  कमाते  बे  अपनी  सही  मजदूरौ  भी  प्राप्त  नहीं  कर

 पायेंगे  और  के  सदेध  डन  ऋर  प्रवलि  बाले  ठेकेड़ारों/यालदारों  के  क्षिकार  होते
 हसलिए  यदि  देदा  में  समाजबाद  को  लाना  शोभण  को  मिटाना  है  तो  हमें  इस  शोषण  भोर

 दमन  की  नीति  को  कड़े  कानूनों  को  लागू  करके  समाप्त  करना  होगा  ताकि  जो  लोग  ईमानदारी
 से  अपनी  मेहनत  कर  शुजारा  करते  उन्हें  अपनी  मेहनत  का  पूरा  फल  मिल  सके  ।

 क्री  गिरधारौ  लाल  व्यास  :  भध्यक्ष  डागा  जी  ने  शोषण  पर  अक्छा  काम
 किया  इनको  पी०  एच्र०  डी०  दिलवा  दीजिए  ।

 झ्ध्यक्ष  महोदय  बया  दिलबा
 क्रौ  गिरघारी  लाल  व्यास  :  पी०  एच०  डी०  |  दि

 अध्यक्ष  महोदय  :  पी०  एच०  डी०  या  घर  वालों  से  छुटकारा  दिलवा  दें  ।

 भ्र०  पू०  ेु
 उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक

 बाट  ओर  माप  सानक  विधेयक

 बाट  और  माप  सानक  संशोधन  विधेयक

 आवश्यक  वस्तु  विधेयक

 ओषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  विधेयक

 खाद्य  अपसिश्रण  निवारण  विधेयक

 एकाधिकार  तथः  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 और  कृषि  उपज  ओर  संशोधन  विधेयक

 ]  ्
 «  झ्ष्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  कायं  सूची  में  क्र  संख्या  से  28  तक  दर्शायि  गए  सभी
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 विधेयकों  पर  विचार  आरस्भ  करेगा  तथा  इन  सभी  के  लिए  तौस  -  घंटे  का समय  आवंटित  किया
 गया  अब  मंत्री  महोदय  क्रमांक  21  से  28  तक  एक-एक  करके  सभी  विधेयकों  के  विचार

 के  लिए  प्रस्ताव  रखेंगे  ।  «
 को  मलचर्द  डागा  (  पाष्तौ  )  5  ये  सभी  महत्वपूर्ण  विधयक  हम  इत  सब  पर  एक  साथ

 बहस  कंसे  कर  सकते  )
 प्रप्यक्ष  महोदय  :  ये  बहुस  के  लिए  एक-एक  करके  सिए  जाए
 करी  भलचन्य  डागा  :  आपने  कहा  कि  सभी  पर  एक  साथ  बहस-होगी  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अपते  वाक्य  का  आखदिरो  हिस्सा  नहीं  सुना  जिसमें  कहां  गया  है  कि

 एक  करके  क्रम  से  लिए  जाए  मे  ।  कृपया  ध्यात  से  सनिये  फिर  बोलिए  |

 भी  शांताराभ  तापक  :  हम  मातमौय  मन्त्रियों  को  बधाई  देना  बाहते  है  क्योंकि

 इन  विधेयकों  से  उपभोक्ताओं  तथा  कमजोर  यगं  के  लोगों  को  लाभ

 संसदौध  कार्य  संजी  सथा  खाद्य  होर  मागरिक  पूर्ति  मंत्रो  एच्०  कै०  एल०

 वतृज्ञानं  आधिक  और  सामाजिक  परिस्थितियों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  का  विषय  हम  सबके

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  क्योंकि  हम  सब  एक  प्रकार  से  उप्रभोकक्ता:हैं।  यदापि  बेज्ञानिक  तथा

 तकनौफी  प्रगति  ने  हमारे  सामाजिक  तथा  आर्थिक  ढांचे  में  प्रत्यक्ष  परिवतंन  लाए  हैं  तपापि  बाजार
 तंत्र  पर  उपभोकक्ताओं  का  नियंत्रण  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  उनकी  चीजों  की  पसंद  तथा

 अच्छी  सेवा  का  अधिकार  व्यापार  में  ट्वो  रही  अनुचित  धोखाधड़ी  तथा  एकाधिकार  के  कारण
 काफी  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 यद्यपि  आवदयक  वस्तु  खाद्य  अपमसिश्रण  निवारण  ब्रांट  भौर  माप
 भानक  एमै०आर०टी०पी०  आदि  कई  कानून  उपभोक्ता  संरक्षण  के  लिए

 है  लेकिन  फिर  भी  ये  कारगर  उपभोक्ता  संरक्षण  आंदोन्नन  को  बढ़ावा  नहीं
 दे

 पाए  ये  कानन
 या  तो  निवारक  या  दंडात्मक  हैं  और  पीड़ित  उपभोक्ताओं  को  श्षीघ्र  राहुत  तथा  मुआवजा  प्रदान

 नहीं  करते  ।  इनमें  लम्बी  तथा  छणटिल  प्रक्रियाएं  इसके  अतिरिक्त  अभ्भी  तक  ऐसी  क!ई
 सांविधिक  मशीनरी  नहीं  है  जो  सरकारी  या  गर-सरकारी  तौर  पर  उपभोक्ताभों  की  समस्याओं
 के  लिए  एक  सांमा  मंच  प्रदान  कर  सके  तथा  उपभोक्ताओों  के  अधिकारों  तैथा  हितों  की  सुरक्षा
 के  लिए  सरकार  को  उसकी  नीतियों  तथा  उपायों  पर  सलाह  दे  सके  ।

 उपभोक्कताओं  के  बंध  अधिकारों  तथा  हितों  को  सुरक्षा  सिर्फ  सरकार  द्वारा  ब्रनाए  गए

 कानून  पर  ही  निर्मर  नहीं  करती  बल्कि  मजबूत  उपभोक्ता  आंदोलन  स्वयंसेबी  संगठनों  द्वारा
 निशच्वसे  स्तर  पर  कार्गर  ढंग  से  चलाया  लाता  चाहिए  भोर  व्यापार  तथा  उद्योगों  को  भी  इसमें
 पर्याप्त  समर्थन  तथा  सहयोग  करना  चाहिए  ।

 ।  प्रश्नानमंत्री  राजीव  गांधी  के  गतिशील  तेतत्व  में  उपभोगता  आंदोखन
 के  विकास  कार्य  को  रुच्च  प्राथमिकता  दे  रही  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  भी  नए  20  सूत्रीय
 कायंक्रम  में  किया  गया  हम  देश  में  बड़  पैमाने  पर  तथा  कारगर  उपभोक्ता
 मांदोलन  को  बढ़ावा  देमा  चाहते  हैं  ओर  इस  प्रयोजन  के  लिए  कईं  कदम  उठाए  गए  स्वयंसेवी

 व्यापार  तथा  प्रमुक्ष  तथा  माहलाभों  को  सहायता
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 तथा  सहयोग  से  इस  रुद्वेंदप  की  पूति  )  सकती  इस  उद्देश्यकी  सफलता  के  लिए  उपभोक्ताओं
 की  शिक्षा  तथा  जन-संपर्क  माध्यम  विशेषकर  रेडियो  तथा  टेलीविगत  इत्यादि  बहुत  साथंक  सिद्ध  हो
 सकते  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  वतेमान  कानूनों  मैं  संशोधन  किये  जा

 रहे  हैं  जो  पीड़ित  उपभोगताभों  या  उपभोग्ता  सगठनों  को  थो  कम्पनी  अधिनियम  या  किसी  अम्य

 कानूस  के  अत्तगंत  पंजीकृत  हो  स्पापालय  में  शिकायत  दायर  करने  का  विषाष  अधिकार  दिलाएगा  ।
 जभी  तक  ऐसी  शिकायतें  केवल  सरकारी  कमंचारो  ही  दायर  कर  सकते  थे  |  वतंमान  अवसंरचना

 सुभार  के  अतिरिक्त  यह  भी  आवदयक  समभा  गया  कि  इस  सम्बन्ध  में  अलए  से  एक  विस्तृत  छपभोक्ता
 संरक्षण  कानून  बनाया  जाए  जो  उपभोक्ताओं  को  तेजी  से  तंथा  ब्रिना  ्षत्रें  के राहुत  या  मुआवजा
 दिला  सके  ।  इसको  ज्याद्म  कारगर  बनाते  के  लिए  यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  की

 पहुंच  के  अन३२  ही  शिकायतें  दूर  करने  बाली  मशीनरी  उपलब्ध  होनी  इस  बिधेयक्र  की
 रूप  रेखा  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  लोगों  की  राय  लेना  जरूरी  समझा  गया  ।  इसलिए

 1986  में  नई  दिल्ली  में  एक  अल्लिल  भारतीय  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  जिसमें

 राज्य  सरकारों  के  स्वयंसेवी  उपभोक्ता  केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा  के

 प्रतिनिधियों  ते  हिस्सा  लिया  ।  इस  सेमितार  तथा  इस  क्षेत्र  में  कार्य रत  प्रमुख  लोगों  के  जो  सुझाव
 प्राप्त  हुए  हैं  उन  पर  बहुत  सारी  अन्तर-मंत्रालय  बंठकों  में  विचार  किया  गया  ।  इसके  साथ  ही

 भास्ट्र  लिया  ओर  म्यूजीलेंड  ज॑से  देशों  के  इस  सम्बन्ध  में  उपभोक्ता  संरक्षण

 कानूनों  तथा  बतंमान  व्यवस्थाओं  का  भी  अध्ययन  किया  गया  ।  अच्छी  विद्ेषताओं  को  अपनाओे

 तथा  अपने  सामाजिक  तथा  आर्थिक  परिस्थितियों  के  अनुकल  बनाने  के  लिए  विचार  किया  गया  ।

 बहुत  सारे  मुद्दों  पर  सावधानीपूर्वंक  विचार  के  बाद  अब  यह  डुपभोक्ता  संरक्षण

 1986  जिसमें  शिकायतों  को  दूर  करने  के  उपायों  आदि  को  शामिल  किया  गया  सदन

 में  बिचार  के  लिए  पुरःस्थापित  किया  गया  यहू  विधेषक  देदा  के  सामाजिक  तथा  आर्थिक

 विधानों  के  क्षेत्र  में  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  विस्तृत  विधेयक  उपभोक्ता  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  बने

 क्षन्य  कानूनों  की  जगह  नहीं  लाया  गया  है  बल्कि  यह्  उन  सबके  अतिरिक्त  इस  विधेयक  में

 उपभोक्ताओं  के  अधिकारों  को  शामिल  किया  गया  है  जिनको  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  उपभोक्ता  सं

 क्षण  परिषदें  बढ़ावा-देंगी  तंथा  उमको  सुरक्षा  करेंगी  और  राज्यों  व  जिला  स्तरों  पर

 यतें  दर  करने  के  लिए  मशीनरी  होगी  ।  विधेयक  की  शिकायतों  को  शीघ्र  दृर
 करते  के  कारगर  उपाय  सुझाए  गए  हैं  परन्तु  इसकी  सफलता  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  इसके

 प्रावधानों  को  कारगर  ढंग  से  लग  करने  पर  निर्मर  करती  है  ।  इससे  भी  मुझे  यह  कहते

 हुए  कोई  हिचकिचहूठ  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  को  सफन्नता  निच्चले  हतर  पर  मजबूत  स्वयंतम्रेवी

 उपभोकता  अंदोलन  को  बढ़ाने  पर  निर्मर  करती

 साथ  ही  मैं  व्यापार  तथा  उद्योग  में  लगें  भाईयों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने

 ही  संगठनों  के  भन्दर  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  सेल  जिससे  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें

 कम  हों  तथा  उतकी  अपनी  छवि  भी  बढ़े  ।  व्यापार  और  उद्योक्त  क्षेत्र  को  त  केवल  ईमानदारै
 वसायिक  अचरण  के  लिए  ही  अ।चार  संहिता  बनानी  चाहिए  बल्कि  उसे  पूरी  तरह  से  लागू  करना

 ह॒
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 अब  मैं  संक्षेप  में  इस  विधेयेक  की  प्रमुख  विशेषताओं  को  बताता  हूं  :--

 )  उपभोक्ताभों  की  शिकायतों  को  खह्दौ  निपटाने  के  लिए  बिधेयक  में  हर

 र  डिस्पयूट  रिड  सल  राज्य  स्तर  पर  आयोग  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  भआायो

 गठन  करने  का  प्रावधान  है  ।  जिला  हतर  की  फोरम  को  एक  खाक्ष  रुपये  तक  की  शिकायतों  को

 सिपटाने  का  मूल  अधिकार  होगा  ।  राज्य  आयोग  को  दस  लाख  रुपये  तक  के  दाबों  को  निपटाने  का
 अधिकार  होगा  ।  राष्ट्रीय  आयोग  दस  लाख  रुपये  से  ऊपर  के  किसी  भी  दाबे  पर  सुनंव।ई  कर

 सकेगी  ।  राज्य  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  भायोग  के  पास  उपयुक्त  अपीलीय  व  पुनरीक्षण  की  शबितयां

 होंगी  ।

 स्वयंसेबी  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देने  तथा  उपभोक्ताभों  को  उससे  ओड़ने
 के  लिए  इस  विधमक  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदें  स्थापित  करने  का

 जान  सरकारो  करम्ंचारी  तथा  गेर-सरकारी  कर्मचारी  दोनों  ही  इन  परिवदों  के  सदस्य

 इंन  परिथदों  का  उद्देश्य  ढपभोक््ताओं  के  अधिकारों  की  रक्षा  तथा  उन्हें  बढ़ाबा  देना  द्वोगा  ।

 यहू  कामृत  सभी  वस्तुओं  बर्गों  भधवा  सभी  सेवाओं  मा  सेवाओं  के  वर्गों  पर

 जाग  होगा  सिबाए  उनके  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  विक्षेष  रूप  से  अधिसूचना  द्वारा  इससे  छूट
 दी  है  ।

 ५

 इस  अधिनियम  के  प्रावधान  वर्तमान  अन्य  कानूनों  को  समाप्त  नहीं  बल्कि

 यह  उनके  अलावा  है  ।

 इसमें  सभी  जरूरी  दण्ड  तथा  सजा  देने  के  प्रावधान  शामिल  किए  गये  हैं  ताकि
 प्रस्तावित  विधाम  उपभोक्ताओों  की  सुरक्षा  के  लिए  कारगर  सिद्ध  हो  सके  ।

 उपभोक्ता  या  कोई  संगठन  जो  सोसायटी  पंजीकरण  भ्रधिनियम  के  श्र  तगंत  पंजीकृत

 हो  या  कोई  कम्पनी  जो  कम्पनी  अधिमियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  हो  या  केन्द्र  या  राज्य  सरकारें
 अपनी  शिकायतें  वायर  कर  सकती  हैं  ।

 व्यापार  में  कोई  अनुचित  व्यापार  व्यवहार  जिससे  कोई  हानि  या  नुकसान  ह्ोत

 घटिया  सेवाभों
 में  किसी  कानून  के  अन्तगंत  निर्धारित  मूल्य  या

 वैकटों  पर  दर्शाई  गई  कौमत  से  ज्यादा  बसूल  करता  इन  शिकायतें  दर्ज  करवाई  जा
 सकती  हैं  ।

 ह

 माननीय  सदस्य  इस  बात  पर  सहमत  होंगे  कि  पीड़ित  उपभोक्ताओों  को  कम
 क्षतीली  तथा  जल्दी  शिकायतें  दूर  करमे  के  उद्देदय  की  प्राप्ति  के  लिए  यह  विधेयक  महत्वपूर्ण
 साबित  होगा  तथा  देह  में  बड़े  पंमाने  पर  मजबूत  स्वयंसेवी  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  बढ़ावा
 मिलेगा  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सामाजिक  ओर  भाधिक  महृत्व  के  कानून  का  इस  सदन  के
 माननीय  सदस्य  स्वामत  करेंगे  ।

 इस  बारे  में  मैं  दो  शब्द  और  कहना  चाहूंमा  भर्थात्  बहू  यह  है  कि  प्रत्येक  भारतीय
 भोकता  होने  के  साथ-साथ  एक  एक  व्यापारी  ओर  एक  उद्योगपति  भी  है  ।  यह  विधेयक
 सबके  हित  में  है  ओर  किसी  के  भी  बिरुद्ध  गड़ों  इसलिए  नहीं  कि  मैं  मंतिमंडल  का  एक  सदस्य

 हूँ  मैं  यह  भी  स्पष्ट  करना  बाहुंगा  कि  मैंते  प्रधानमंत्री
 जी

 को  उद्धृत  किया  था  कि  बह  किस  प्रकार
 भारत  के  करोड़ों  व्यक्तियों  को  सामाजिक  एवं  आध्िक  न्याय  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए

 बज
 वा

 करवाई
 ७-॥
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 उत्सुक  हैं  और  वह्  इतके  लिए  बराबर  जोर  देते  रहे.हैं  और  इसके  लिए  कहुते  रहे  हैं  उनके  पद  पर

 आनेके  बाद  इतने  से  समय  में  शायद  उतके  बिना  इस  प्रकार  का  प्रगतिशील  विधेयक  नहीं
 भा  पाता  |  इसलिए  उन्होंने  इस  संबंध  में  जो  रुचि  लो  है  उसके  लिए  मैं  उनको  हू।दिक  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  ।  हु

 इन  धाडदों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्येन  करता  हूं  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 भोवताओं  के  हितों  के  बेहतर  संरक्षण  के  लिये  उस  प्रयोजन  के  लिए  वियादों  के

 निपटारे  के  लिए  उपभोक्ता  परिषदों  और  अन्य  प्राधिकरणों  की  स्थापता  कै  लिए  उपबम्ध  करते  के

 लिये  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  विचार  प्रस्ताव  में  संशोधन  के  लिए  मुझे  चार  सूचतायें  प्राप्त  हुई  मैं

 छन  सदस्यों  से  पता  करंगा  कि  क्या  वें  इस  बारे  में  जोर  देंगे  ।  श्री  दिनेश  गोस्वामी  अनुपस्थित  हैं
 श्री  माधव  रेड्डी  ।

 झी  सो०  माधव  रेडडो  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 पह्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचंद  डागा  ।  क्या  आप  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झो  मलचन्न्य  डासा  :  भी  मैं  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--
 -  कि  उपभोक्ताओं  के  हिसों  के  बेहतर  संरक्षण  के  लिए  और  हस  प्रयोजन  के  लिए

 भोकता  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  उपभोक्ता  परिषदों  और  श्रन्य  प्राधिकरणों  की  स्पापना  के

 लिए  उपबन्ध  करने  के  लिए  ओर  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  बाला  विधेयक  दोनों

 सभाओं  की  संयुकत  समिति  सौंपा  जिसमें  29  सदस्य  इस  सभा  से  19

 भर्थात्
 (1)  श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 (2)  श्रीमती  चन्द्र  श  कुमारी

 (3)  श्री  प्रकाश  चन्द्र

 (4)  श्री  सोमनाथ  चंटर्जी

 (5)  प्रो०  मधु  दण्डवते

 (6)  श्री  दिनेश  गोस्वामी

 (7)  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 *

 (8)  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन

 (9)  श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक

 (10)  श्री  शान्ताराम  नायक

 (11)  श्री के०  एस०  राव

 (12)  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी

 (13)  श्री  चिरंजी  लाल  हर्मा

 (14)  श्री  सलीम  आई०  शेरवानी

 (15)  5)  प्रो०  झफुद॒दान  साज

 (16)  श्री  साइमन  तिग्गा

 (17)  श्री  के०  पी०  उल्लीकृष्णन  :

 29
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 (19)  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास
 =

 -

 संयुक्त  श्री मूल  चन्द  डागा

 ओर  राज्य  सभा  से  दप्त  यह

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  हेतु  मणपूर्ति  स्रंमुक्न्न  समिति  को  कूल  सदस्य

 संख्या  का  एक-तिहाई  होगी
 कि  समिति  इस  सभा  को  भागामी  सन्न  के  अश्तिम  दिन  तक  प्रतिबेबन  प्रस्तुत
 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐप्ले  परिव्तमों

 ओर  ढूपभेदों  के  साथ  लागू  जो  भष्यक्ष  द्वारा  किये  भोर
 है

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  समा  ठक्त  संयुकत  समिति  में
 सम्मिलित  हो  भोर  सप्लंपुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  हारा  नियुक्त  10  सदस्यों  के  ताम  इस  सभा  को

 सूचित  करे  ।  (3).
 प्रध्यक्ष  सहोदप  :  श्री  रामबहापुर  आप  कया  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रास  बहाहुर  सिह  :  जो  हां  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 उपभोक्ताओं  के  हितों  के  बेहतर  संरक्षण  के  लिए  भौर  उस॑  प्रयोजन  के  लिए  उप«

 भोक्ता  बिवादों  के  निपटारे  के  लिये  उपभोक्ता  परिषदों  भौर  अम्य  प्राधिकरणों  कौ  स्थापना  के  लिए
 झुपबंध  करने  के  लिए  ओर  उद्धसे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  के  लिए  विधेयक  को  8  सदस्यों

 अर्थात्  :--  *

 श्री  बसुदेव  भाचायें

 श्री  एचे०  के०  एल०  भमत
 बजे

 ७

 श्री  दिनेश  गोस्वामी

 aI
 ४

 ee
 * नी

 अपनी

 अनी

 3 अली

 4  ५५  अं  3,  ठ  शत

 श्री  जेनुल  और

 ०  श्री  राम  बहादुर  सिंह
 प्रवर  समिति  को  सोंप्रा  जाये  भौर  इसे  29  1987  तक  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  का  भनुदेश  दिया  जाये  ।
 (29)

 ह  झ्रध्यक्ष  महोदय  :
 श्रो  अब  आप  क्पया  अगले  विधेयक  को  विचार  करने  के  लिए

 प्रस्तुत  कर  ।

 संतवदोय  काय  मंत्री  तया  खाद्य  ध्लोर  सागरिक  पूर्ति  संतरे  एच०  कै०  एल*
 श्लोमान  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बाट  और  माप  मानक  अधिनियम  1976  में  स्रंशोधन  करने  थाले  विधेयक  पर
 विचार  किया

 इस  समय  मैंने  कुछ  अधिक  नहीं  कहना  है  ।  मैं  वाद-विवाद  का  उत्तर  अस्त  में
 प्रध्यक्ष  महोदेय  :  श्री  भगत  अगला  बिधेयक  |

 हाय
 न
 मीन
 अत

 टीन
 न

 औीत+

 | | है|
 ऊ
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 संसवौय  कार्य  संत्री  तया  खाद्य  प्लोर  मामरिक  पृत्ति  संत्री  कै०  एल०
 पं  प्रस्ताव  करता  ह  ।

 बाट  भर  माप  सामक  1985  में  संशोधन  करने  बाले  विधेयक
 विज्ञार  किया  जाये  1”

 हाष्यज्ष  महोदय  :  भ्रौ  कृपया  अगशा  विधेयक  बोलें  ।

 संसदोष  काय  मंत्री  तथा  खाद्य  श्लोर  नाग  रिक  पूर्ति  एच०  के०  एल०  :
 क्रीमात  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :
 ।

 आावद्स़क  बक्तु  1955  में  भोर  संशोषन  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  णापे

 प्रध्यक्ष  सहोवष  !  अगला  विधेयक  फूमारी  सरोज  खापड  ।
 स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्पाण  संत्रालय  यें  स्थास्ण्प  विभाय  में  राज्य  संत्री

 घड़ोज  सख्ापड  )  :  भोमात॒  मैं  प्रस्ताव  करतो  हूं  :
 ओषधि  ओर  ब्रसाधघन्  सामग्री  1940  में  भोर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ।”
 औषधि  ओर  प्रसाधत  सामग्री  भोषधि  ओर  प्रसाधनों  के

 निर्माण  वितरण  एवं  बिक्री  आदि  को  नियंत्रित  और  निममित  करने  के  उद्ददय  से  सन  1940  में

 अधिनियमित  किया  गया  नकली  दवाइयों  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  इस  अधितियम  को

 सन  1982  में  संशोधित  किया  गया  ताकि  इस  प्रकार  की  मकल्ली  दवाइयों  की  रोकथाम  करते  के

 लिए  अधिक  प्रभावी  उपाय  किएं  जा

 ्रीमाम  वतंमाम  रूप  में  अधिनियम  भौर  नियमों  मैं  ओष्धियों  की  गुणवत्ता  के  साथ-साथ

 उनके  बिक्री  वितरण  एवं  आयात  के  बारे  में  शर्तें  निर्धारित  की  गई  लाइसेंश्विम  तथा

 निरीक्षण  प्राधिकारियों  को  नियमित  रूप  से  मिरीक्षण  करने  संशोधित  विधेयक  किसों

 ब्यक्तित  या  किसी  मान्यता  प्राप्त  उपभोकता  को  ये  अधिकार  प्रदान  करता  है  कि  वे  ऐसी  बस्तु  के

 निर्माता  या  बिक्रेता  के  विरुद्ध  किसी  भी  न्यायालय  में  मुकदमा  चला  सकते  हैं  जिसके  प्रयोग  से  उनको

 हामि  हुई  हो  |  वतंमान  कानून  का  यह  उद्दं  एय  है  कि  वह  के  उपभोक्ता  संघों  को  बंध  भोषधि

 ममूने  प्राप्त  करने  तथ्स  उन्हें  परीक्षण  हेतु  भेजने  की  दधाक्िति  प्रदान  कर  सके  ।  परौक्षण  रिपोर्ट  के

 आधार  पर  या  फिर  ओषधि  के  प्रयोग  से  अगर  उपभोक्ता  को  कोई  हानि  हुई  हो  वहू  स्वयं  या

 किसी  संघ  के  माध्यम  से  मुकदमा  चला  सदन  इस  संबंध  में  अवद्य  सहमत  होगा  कि

 भौषधि  नियत्रक  उपाय  णन-स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  के  लिए  है  इसलिए  यह  भावदयक  है  कि  जनता  को

 भी  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ताकि  वहू  अपने  अधिकारों  को  रक्षा  कर  सके  ।

 इस  अंधिनियम  की  दो  धाराओं  को  संशोधित  किया  जा  रहा  पहले  इस  अधिनियम  कौ

 धारा  26  जो  किसो  भौषधि  के  खरीददार  को  ओषधि  को  सरकारी  विश्लेषक  के  पास  परीक्षण
 करवाने  हेतु  भेजने  की  शकित  प्रदान्न  करती  को  विह्तुत  क्रिया  जा  रह  है  ताकि  किती  मान्यता
 प्राप्त  उपभोक्ता  संघ  को  भी  यहू  दाक्त  प्राप्त  हे  जाये  |  दूमरे  इस  अधिनियम  की  धारा  32  को

 संशोधित  किया  जा  रहा  यह  धारा  अब  तक  ओषधि  निरीक्षक  को  ही  मुकदमा  चलाने  का

 अधिकार  देती  थी  लेकिन  इस  में  संशोधन  के  बाद  कोई  ऐसा  व्यक्ति  जिसकी  हानि  हुई  हो

 पा  किस्नौ  भी  मास्यता  प्राप्त  उपभोक्ता  संघ  को  मुकहमा  चला  सकते  का  अधिकार  मिल  जायेग़ा  ।

 हु  हु  31
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 वो  न  प्राषधानों
 अनुभव  से  पता  चलता  कि  कोई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  भस्तगंत  प्रदत्त

 झर्बितयों  का  प्रयोग  करने  से  हिंचकिंचाता  है  क्योंकि  एक  तो  इसमें  समय  बहुत  लमता  है  ओर  दूसरे
 इसमें  बहुत  सी  काननी  जटिलतायें  सम्बठ  हैं  ।_

 सदन  इस  बारे  में  सहमत  होगा  कि  देदा  में  डपभोक्ता  अदोललस  को  मजबूत  करने  के  लिए
 देਂ  सक्तियां  बहुत  भावदयक  हैं  ताकि  जहाँ  पर  राज्य  औषधि  नियंत्रक  प्राधिकारी  लो  इन  प्रावधानों

 को  लागू  करते  हैं  अगर  एक  दोषी  ओवध  सिर्माता  या  विक्रता पर  मुकहमा  चलाते  की  कायेवाही
 नहीं  करते  हैं  तो  यह  कार्यवाही  उपभोक्ता  जिसको  हवामि  हुईं  हो  या  फिर  रुपभोक्ता  संधद्वारा  की  जा

 मुझे  पूरा  विष्यास  है  कि  इस  कायंवाहो  से  हम  निर्माता  द्वारा  ग्रुणवत्ता  लियंत्रण  वितियमों  का

 कड़ाई  से  पालन  ओर  बिक्र  ता  हारा  ओषधि  बिक्रो  में  आचार  को  सुनिदिच्ित  करने  मैं  सहायता
 मिलेगी  ।  ५

 अ्  कि  यह  ठुपाय  जन-स्वास्थ्य  को  सुरक्षा  तथा  उपभोक्ता  आभांदोलन  की  सहायता  के  लिए

 हैं  इसलिए  मैं  सदन  से  यह  सिफारिदा  करूगो  कि  वह  विधेयक  में  दिए  गए  इन  नए  उपायों  को

 स्वीकार  करे  ।

 मैं  प्रस्ताव  करतो  हूं  :

 स्राद्  अपमिश्रण  निवारण  :954  में  भोर  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्रीमान  यह  एक  अन्य  उपभोगता  सुरक्षा  कानूम  है  जो  लाश  सामग्री  म॑  अपमिश्रण  को

 रोकने  केलिए  तेयार  किया  गया  सदन  इस  बात  से  भली  भांति  अबग॒त  है  कि  खाद्य  अपम्िश्रण

 अधिनियम  को  1954  में  अधिनियमित्त  किया  गया  बाद  के  बर्यों  में  इस  अधिनियम  को  1964,
 1971  भर  फिर  1976  में  संशोधित  किया  गया  है  ताकि  दोषी  व्यजितयों  को  कंड़े  दंड  का

 थान  शामिल  किया  जा  सके  तथा  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  में  हुई  कमियों  को  दूर  किया

 जा  सके  ।

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बताएं  गए  नियम  विभिन्त  प्रकार  को  लाश  वस्तुभों  के  लिए

 स्यूनतम  गुणवत्ता  मानक  निर्धारित  करते  ये  नियम  लेबल  करने  के  प्रावधानों  को  विस्तार  से
 बताते  हैं  ताकि  उपभोगता  जिन  उत्पादों  को  क्षरीदे  उनके  बररे  में  सही  जानकारों  प्राप्त  कर  सके
 इस  प्रकार  इस  अधिनियम  का  मूल  ढांचा  उपभोक्ता  को  सुरक्षा  प्रेदान  करने  से  प्रेरित

 भोजन  प्रत्मेक  व्यक्ति  की  मूल  आवदयकता  इस  तथ्य  से  इम्कार  नहीं  किया  जा  सकता
 कि  भोजत  की  गुणवत्ता  मानव  जोबन  इसके  दरीर  ओर  मत  पर  एक  निदिश्चत  प्रभाव  डालती

 है|  कोई  साय वस्तु  भगर  मानकों  के  अनुरूप  नहीं  है  तो  उसे  मात्ता  लाता  अगर

 वस्तु  पर  लगे  लेबल  में  लेबलिग  प्रावधानों  का  उललघन  किया  गया  है  जिनसे  उपभोक्ता  को  धोखा
 दिया  जा  सकता  हो  तो  साथ  सामग्री  ब्रांडਂ  वाली  कही  जातो  इस  अधिसियम.-के
 अन्तगंत  ओर  ब्रांडਂ  वाली  शाझ्य  बस्तुओं  की  बिक्रो  दंडनीय  अपराध

 माननीय  सदस  को  बह  भन्नी  भांति  क्षात  है  कि  क्षाद्य  नियमों  के  उद्ृेष्यों  को  प्राप्त  करने
 के  लिए  कोई  भी  प्रशासनिक  कारंवाई  पर्याप्त  नहीं  होगी  जब  तक  स्वयं  उपभोक्ता  इस  कार्यक्रम  में

 शहरे  सम्बद्ध  नहीं  ढपभोक्ता  चेतता  एशं  इपभोक्ता  जागृति  भराज  समय  की  सबसे
 बढ़ी  ॥दयकता  है  ।

 हि ही
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 इस  उद्देदय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  मैं  यह  सोचते  हुए  विधेयक  प्रस्तुत  करती  हूं  कि

 कि  इस  अधिनियम  की  घारा  12  तथा  20  को  और  संशोधित  किया  हृपभोक्ता  संधों  को
 परिभाषित  किया  भाए  तथा  उन्हें  विधलेषण  के  लिए  जांच  ममूने  इकट्ठे  करमे  तथा  दोषी  व्यक्तियों
 के  बिरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  करने  के  लिए  शक्तियां  प्रदत्त  की  मैं  सदन  से  इस  विधेयक  को

 पारित  करने  की  सिफारिश  करती  हूं  ।

 उद्योग  संत्रालय  में  स्श्लद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एस०
 शी  जे»  बेंगलराब  की  भोर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  में  भौर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोथ  विकास  बिभाग  में  राज्य  संत्री  रासानत्य  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  कृषि  उपज  ओर  1937  में  भोर  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 ह

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गए  :

 उपभोक्ताओं  के  हितों  के  बेहतर  संरक्षण  के  लिए-और  उस  प्रायोजन  के  लिए
 उपभोक्ता  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  उपभोक्ता  परिषदों  भर  अग्य  प्राधिकरणों  की
 स्थापना  के  लिए  उपयन्ध  करने  के  लिए  भोर  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपधंध  करने  बाले
 विधेयक  पर  विचार  जाए  ।”

 ४“कि  घाट  और  माप  मानक  1976  में  संशोधन  करने  बाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  आए  ।”

 *

 बाट  और  माप  सानक  1985  में  संशोधन  करमे  बाले
 विधेयक  पर  विद्यार  किग्रा

 आवश्यक  वस्तु  1955  में  भर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विद्यार  किया  जाए  ।/

 भौषधि  भौर  प्रसाधन  सामग्री  1940  में  और  संशोधन  करने
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  .”

 स्तादझय  अपमिश्रण  निवारण  1954  मेंਂ  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  1”  ु ”

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  में  और
 संशोधन  करने  भाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 कृषि  उपज  ओर  1937  में  ओर  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्रो  सी०  माधव  रेडडो  :  अध्यक्ष  बहु  प्रतीक्षित  तथा  बड़े
 सनों  वाला  बहू  विभेयक  अन्त  में  सत्र  के  मालिरी  दिन  हमारे  सामने  इस  वर्ष  जनवरी  में
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 जपपतपपय-+पपएपणणाओआए

 रा  महीना  है  भोर  यह है  और  यह  वर्ष  का  आखिरी  महीना झेमिनार  आयोजिंत  किया  गया  जो  इस  वर्ण  का  पहला  महीन

 है  ५
 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  जनवरी  के  बहुत  नजवीक  है  ।
 झों  सोी०  साथव  रेड्डी  :  सरकार  ने  इसके  लिए  एक  वर्ष  का  समय  लिया  ।  मैं  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करता  हूं  |  कभी  नहीं  से  देर  भल्ती  |  मानमीय  मंत्री  जी  मे  इसे  देश  के  सामाजिक  तथा

 आधिक  प्रंगत्ति-फे  क्षत्र  में  महत्वपूर्ण  विधेयक  बताया  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  मैं  इस  राय  से

 कहां  तक  सहमत  हूं  परन्तु  मैं  यह  निद्िचत  रूप  से  भहसूस-करता  हूं  कि  यह्ष  एक  अहुत  अच्छी

 आत  है  और  मंत्री  महोदय  इसके  लिए  बधाई  के  पात्र  मुझे  पकीन  है  जेसे  कि  मन््त्री  महोदय  से

 स्वयं  कहा  है  कि  सभी  कुछ  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  के  कार्याम्वयस  पर  निभेंर  करता  है  जब
 +  मनत्री  जो  इसे  लागू  कर  लेंगे  तो  वह  भारत  के  मादरਂ

 इससे  पहले  कि  मैं  इस  विधेयक  को  बहुंत  सारी  विधोषताओं  पर  चर्चा  करू  और  सात
 .  विधेयकी  का  समूह  जो  हमारे  साथारणतया  मैं  इस  तरीके  का  विरोध  करता  जिस  ढंग

 से  सत्र  के  आखिरी  दिन  सात  विधेयकों  का  यह्  समूह  सदन  में  लाया  गया  क्योंकि  पहुले  भी  सरकार

 ऐसा  ही  करती  थी  परस्तु  इस  विशेष  विधेयक  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  तपा  उपभोक्ताओं  की  सुरक्षा  के

 लिएं  हहुत  भावदयक  के  कारण  ही  इस  अपनाई  गई  प्रक्रिया  का  मैं  विरोध  महीं  करना  चाहता  ।

 इथ्यक्ष  सहोवय  :  मैं  नहीं  चाहुता  कि  भाप  इस  गणना  के  आधार  पर  इसका  विरोध

 झी  सी०ਂ  साधव  रेडडो  :  हसो  अद्य  से  मैंने  इस  विधेयक  को  संयुक्त  प्रवरंणः  समिति  को
 सौंपने  का  अपना  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिया

 ह
 प्रध्यक्ष  सहोवय  :-  जी  मैं  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 प्रो०  एन०  जो०  धन्यवाद  ।  *

 झी  सो०  माधव  रेडडो  :  परन्तु  जंसा  मैने  कहा  कि  यह्.वि०  पक  परिपूर्णਂ  नहीं  इसमें
 कई  कमियां  तथा  खाभियां  हैं  ओर  इसके  लिए  बहुत  सारे  संशोधन  दिए  गए  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि

 मंत्री  की  उसी  से  सदस्यों  द्वास  प्रस्तुत  कुछ  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लेंगे  ।
 जब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेंगे  ।

 ह

 12.00  भध्याह  '

 महोदय  इस  देष  में  उपमोक्ता  आन्दोलन  बहुत  कमजोर  है  जंसा  कि  मंत्री  महोंदय  ने  स्पष्ट
 किया  है  भोर  उपभोक्ता  को  कोई  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  ।

 12.01  ,
 ह

 महोदय  पोठासीन  हुये  ]
 इस  विधेयक  की  दो  मुख्य  बिशेषतायें  एक  उपभोक्ता  को  शिक्षित  करने  पतथा  दूसरा

 उसकी  छिकायतों  को  दूर  करने  से  सम्बन्धित  हे  ।  यह्  अच्छी  तरह  से  समझा  गया  है  कि  विक्षा

 बहुत  आवश्यक  है  भौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर  उपभोक्ता
 क्षण  परिषदें  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  गया  है  लेकिन  यहू  विधेयक  देश  में
 संगठनों  तथा  स्वयसेबी  संगठनों  में  बहुत  सारे  उपभोवता  संगठनों  को  बढ़ाने  की  आवद््यकता  को  भी
 सामने  लाता  है  ।  यह  पूर्ण  रूप  से  लोगों  की  पहल  पर  छोड़  दिया  मया  है
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 न  च  =  ——  प्ग्णि
 भआाज  उपभोक्ता  संरक्षण  क्षेत्र  में  कुछ  संगठन  बहुत  प्रभावी  हैं  इनमें  से  कुछ  दिल्ली  और

 बम्बई  महानगरों  में  है  जमे  बम्बई  में  कन्जमर  गाइडेन्स  सोसाइटौज  भाफ  इण्डिया  और  दिल्ली  में

 का  प्रन  काज  उपभोक्ता  शिक्षा  अनुसंधान  अहमदाबाद  और
 कर्नाटक

 उपभोक्ता  सेवा

 बंगलोर  |  देश  में  केवल  यही  तीन  या  चार  संगठन  है  जितका  यहां  उल्लेज्ञ  किया  जा  सकता
 अन्य  संगठन  जो  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  160  या  161  हैं  उपभोक्ता  संरक्षण  के  लिए  वास्तव
 में  कोई  सक्रिय  काम  नहीं  करते  ।  अब  इस  तरह  से  बहुत  सी  संस्थायें  स्थापित  करने  तथा  रास्हें
 अभ्राथिक  व  अन्य  सहायता  देने  भावष्यकता  है  क्योंकि  इस  विधेयक  के  सभी  ज्यादा
 कारगर  सिद्ध  होंगे  यवि  उपभोक्ता  संगठनों  तथा  कुछ  अन्य  नागरिकों  द्वारा  पहल  की  जाए  ।  इस
 देद्ा  में  यह  बहुत  कम  होता  है  कि  कोई  उपभोक्ता  या  साधारण  नागरिक  दिकायतें  करने  के  लिए
 ञागे  भाये  ।  संगठन  ही  हस  मुह  को  उठा  सकता  है  इसलिए  यह्  उचित  ही  कहा  गया  है  कि  पीड़ित

 जो  कोई  दिकायत  दर्ज  करवाना  चाहता  है  उसे  किसी  उपभोक्ता  संगठन  का  सदस्य  होना
 भावदयक  नहीं  कोई  भी  ्पक्ति  शिकायत  दर्ज  करवा  सकता  यहु  एक  बहुत  भच्छा

 सुभाव  परन्तु  आज  के  समय  में  कोई  ऐसा  संगठन  जौवित  रह्व  सकता  है  ओऔर  प्रतिरोध  कर
 सकता  कोन  इन  मुद्दों  को  अपने  हाथ  में  शेगा  ?  हम  राज्य  जिला  स्तर  व  तालुक  स्तर

 पर  मशीनरी  उपलब्ध  रहे  हैं  लेकिन  कोई  तो  होना  चाहिए  जो  इस  मश्ञीनरी  का  उपथोग

 कर  सके  ।  इस  तरफ्  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  देश  में  उपभोक्ता  संगठनों  को  भ्रांथिक

 सुरक्षा  या  प्रोत्साहन  तथा  मार्ग  दर्शन  के  मुद्दों  पर  भी  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 भ्रब  मैं  रुपभोक्ता  की  दिकायतें  टूर  करने  वाले  अभिकरणों  पर  आता  जिला

 स्तर  के  अभिकंरण  एफ  ऐसा  फोरम  होगी  और  यह  फोरम  न  केवल  मुआवजे  वाले  मामलों  को  ही
 अपने  हाथ  में  लेगी  बल्कि  अन्य  मामले  भी  जिनमें  मुआवजे  का  दावा  न  की  भी  सुनवाई
 करेगी  ।  .

 |

 विधेयक  में  निश्चित  रूप  से  उल्लेख  किया  गग्ना  है  कि  अगर  एक  लाख  रुपए  तक  का  दावा

 हो  तो  यह  जिला  न्यायालय  के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंभाएगा  ।  परन्तु  बहुत  सारे  दावे  .  जटिल  नहीं  हैं

 तथा  उनमें  आप  राशि  तय  कर  सकते  ऐसे  मामलों  में  क्या  होगा  ?  इनमें  निर्माता  को  केवल

 निर्देश  देना  पड़े  कि  उसने  अपना  उत्पादन  बदल  लिया  है  या  उससे  कहा  जाएगा  कि  बह  आगे

 से  ऐसे-ऐसे  गुणों  वाली  वस्तुओं  का  उत्पाद्रन  करे  ।  इन  सब  मामलों
 में

 राशि  निर्धारित  करनी

 होगी  ।  कई  मामलों  में  राशि  निर्धारित  करना  कठिन  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  भी  हमें  स्पष्ट  रूप  से

 अधिकार  क्षंत्र  निदियत  करता  पड़  विभिन्न  अन्य  अ्रधिनियम  जो  इन  सात  विधेयकों  द्वारा

 संशोधित  किए  जा  रहे  हैं  उनकी  विषय  वस्तु  भी  उपभोक्ता  संरक्षण  ही  मैं  नहीं  कि

 यह  सभी  संशोधन  एक  ही  विधेयक  के  रूप  में  क्यों  महीं  लाएਂ  इसमें  हो  सकता  है  कोई
 नोकी  कठिनाई  हो  ।  मैं  जानता  चांहता  हूं  कि  ये  सभी  विधेयक  क्यों  लाए  सभी  संशोधन  जो

 सुझए  गए  हैं  बहुत  आवदयक  है  क्योंकि  आज  हमते  देखा  कि  इन  अधिनियमों  में

 संरक्षण  के  लिए  कुछ  नहीं  कुछ  जुर्माने  का  प्र/वधान  है  परन्तु  क्षतिपूर्ति  के लिए  कुछ  नहीं  है  ।

 बहू  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकता  ।  कृषि  में  '  प्रणाली  है  परन्तु  यह  स्वेज्छिक  अनिवायं

 नहीं  ।  भब  इसे  अनिवायं  बताया  जा  है  ।  इसी  तरह  के  अन्य  संशोधन  जो  सुझाए  गए  हैं  बहुत

 हु  3$
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 शक  -  —
 आवदयक  है  और  वे  उपभोक्ता  को  संरक्षण  प्रदात  करंगे  ।  इन  सातों  विधेयकों  में  जो  संशोधन  रखे

 गैए  हैं  मैं  उनका  समन  करता  हूं  ।

 हमारै  देश  में  संरक्षित  बाजार  हमारे  यहां  एक  प्रकार  से  विक्रेताओं  का  बाजार  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  को  मिलाकर  यहां  निर्माताओं  का  करीब-करीब  एकाधिकार  है  |  ऐसी  परिस्थितियों  ु
 में  बाजार  संरक्षित  कहां  उपभोक्ता  को  क्रपनी  मनमानी  करने  बाले  निर्माताओं  की  दया  पर

 निर्मेर  रहना  पड़ता  है  क्योंकि  कोई  प्रतिस्पर्धा  महीं  है  ।  अगर  कोई  प्रतिस्पर्धा  होती  तो  निद्चिचत

 रूप  से  निर्माता  अपने  उत्पादन  को  सुधारने  का  भ्रावद्यक  प्रयास  करते  ।  बयोंकि  यहां  पर  संरक्षित

 बाजार  है  इसलिए  उपभोक्ता  को  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  |  यहां  पर  कैबल  निर्माता  को  ही  स्रक्षा
 मिलो  हुई  है  ।  फिर  बहुत  सारी  उपभोक्ता  की  जरूरत  की  वस्तुयें  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  तेयार  की

 जाती  हैं  ।  हमें  पह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  यह  दो  धार  वाला  हथियार  है  जिस  विधेयक  को  हम
 -  पारित  कर  रहे  हैं  ।  इस  हृथियांर  का  हमें  अपने  सरकारो  क्षेत्र  के  विरुद्ध  भी  इस्तेमाल  करना

 सरकारी  क्षेत्र  को  वस्तुओं  का  निर्माण  करमे  तथा  उन्हें  सप्लाई  करने  में  बहुत  सतक  रहना
 होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकारी  क्षेत्र  कहां  तक  हस  विधेयक  से  मुक्त  हो  सकता  है  ।  थो  भी

 वस्तु  सरकारी  क्षेत्र  बनाता  है  या  उसका  वितरण  करता  है  वे  सभी  इस  विधेयक  कै  दायरे  में  आा
 जाते  यह  बहुत  भच्छा  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  को  भी  इस  विधेयक  के  दायरे  में  लाया  गया  है  ।

 इसमें  नियमों  का  पालन  करते  हुए  यह  सुनिद्िचत  करना  है  कि  उपभोक्ताओं  को  पूर्ण  सुरक्षा  मिल

 रही  है  तथा  जो  वस्तुयें  उसे  सप4ई  हो  रही  हैं  वह्  डसक  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारण  नहीं  हैं  भौर
 सस्ती  भी  हैं  ।  इसमें  दो  या  तीन  कमियां  हैं  जिन्हें  मैं  बताना  चाहता  हूं  ।  एक  यह  है  कि  जब  कोई
 हृपभोकता  क्षतिपूरति  के लिए  किसी  फोरम  या  राज्य  या  राष्ट्रीय  आयोग  के  सामने  जाता  है  या

 अपील  करता  है  उस  समय  वह  किसी  वस्तु  का  नमूना  पेश  करता  है  कि  यह  त्रुटिपूर्ण  है  तथा  इसका

 मुआवजा  दिलाया  जाना  चाहिए  भोर  भागे  ऐसा-ऐसा  होना  चाहिए  ।  अब  यह  समूमा  किसी

 धूचित  प्रयोगशाला  में  भेजा  जाता  है  ।  भाप  देह  में  बहुत  सारी  प्रयोगशालाओों  को  अधिसूचित
 करेंगे  और  वहां  पर  कुछ  फीस  देनी  पड़ेगी  ।  भ्राप  उपभोक्ता  को  फीस  देने  को  कह  रहे  हैं  ।  मुझे '
 यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  बहुत  सारे  उपभोक्ता  गरीब  लोग  होंगे  ।  वह  प्रयोगशाला  की  फीस  का

 भुगतान  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  कभी-कभी  यह  फौस  बहुत  ज्यादा  होने  से  लोगों  का  शोषण  भी  हो
 सकता  इसके  लिए  कोई  कोष  बनाया  जाना  चाहिए  ओर  अगर  अ्रावेदन  के  साथ  कोई  उपभोक्ता
 या  उपभोगता  संगठन  यह  कहता  है  कि  बह  फीस  का  मुगतान  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  तो  यह
 फीस  अलग  बनाए  गए  कोष  से  दी  जानी  भाहिए  और  उपभोक्ता  को  फीस  अदा  करने  के  लिए  नहीं
 कहा  जाना  चाहिए  ।

 इसो  कई  खंडों  सीमित  कंपनी  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  इस  संबंध  में

 सुराव  देना  चाहता  हूं  कि किसी  सीमित  कंपती  को  किसी  उपभोक्ता  संरक्षण  संस्था  में  समाविष्ट

 नहीं  किया  जाता  क्योंकि  उपभोक्ता  संरक्षण  संह्था  तुलन-पत्र  नहीं  बनाती  इसके  कोई  लाभ
 ओर  हूनि  के  स्लाते  नहीं  होते  क्योंकि  ये  लाभ  नहीं  कमाती  ये  सब  संस्थायें  सेवा  सस्थायें  होती
 हैं  भोर  इत  सबको  कम्पनौ  के  रूप  में  मद्दीं  बल्कि  समिति  पंजीकरंण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अपने

 ,  भ्रापको  पंजीकृत  करवाना  होता  इसलिए  जहां  कहीं  भी  धब्द  आया  है  इसको  हटा
 देना  चाहिए  ।
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 ब्लड  ितनित,अअ  सससआआसआस /  अ  ल्  अोलडे  सी  सच  3.०  जप  -.--  कअाप-पापायपपपपपपिािािथ33:यथ+  तन न  अमन

 इसी  विधेयक  में  भी  कई  कमियां  मुर्के  पूरा  विध्वास  है  कि  इसे  लागू  करते

 समय  उन  सबको  दूर  कर  दिया  जाएगा  ।  जब  इस  अधिनियम  को  लागू  किया  जाएगा  तोर  भे

 विद
 स  है  कि  तब  इसमें  कई  सुधार  किए  जा  सकेंगे  ।  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  समर्थन

 फरता  हूं  और  मेरे  बिचार  से  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  की  अजाएं  जहां  हस  पर
 काफी  दवाव  पड़  सकता  यह  अच्छा  होगा  कि  हम  इसे  तुरंत  पारित  कर  दें  और  अगर  इसमें
 कोईं  कमी  रह  जाती  है  तो  हम  उनको  बाद  में  दूर  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०ण  एन०  जऔो०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  व्यगितगंत  रूप  से  बधाई

 देना  चाहता  हुं  तथा  आपके  जीवन  में  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान

 प्रोण  एन०  जो०  रंगा  :  दूसरे  मैं  अपने  मानतीय  पक्ष  के  नेता  तथा

 अपनी  पार्टी  सहित  सभी  पार्टियों  के  नेताओं  को  इस  विधेयक  को  इतनी  शीघ्र  पारित  करने  के  लिए
 बधाई  देता  हूं  ।  इससे  सरकार  उपभोक्ता  संरक्षण  में  अपनी  भूमिका  ठीक-ठीक  निभा

 बहुत  लंबे  समय  से  हम  शिकायतें  करते  चले  भा  रहे  थे  कि  उपभोकताओों  का  निदंगता  से

 किया  जा  रहा  है  ।  जैसा  कि  अ।प  सब  जानते  हैं  मैं  स्वयं  एक  किसान  हूं  ।  मैं  किसानों  का

 प्रतिनिधि  हूं  और  मुश्यतः  किसान  ही  ज्ञादःतर  इससे  पीड़ित  होते  जब  वे  उबरंक  कीडनाशक

 तथा  मशीनरी  आदि  खरीदने  बाजार  जाते  हैं  ।  वे  इस  स्तर  पर  हाति  उठाते  हैं  तो  उनकी

 फसल  भी  कम  होती  इस  प्रकार  वे  हानि  उठाते  हैं  और  अन्ततः  कृषि  उत्पादों  के  उपभोकताभों

 छो  हानि  उठानी  उड़ती  है  ।  हम  इन  लोगों  के  संरक्षण  की  मांग  करते  रहे  इस  सदम  के

 नौय-अध्यक्ष  ने  स्त्रयं  किसानों  के  समर्थन  में  अपनी  आयाज  उठाई  है  तथा  जो  ब्यक्ति  मिलावट  में

 लगे  हए  हैं  उनका  विरोध  किया  यही  सामान्य  उपभोक्ताओं  को  भी  कई  बार  भत्यांधिक

 हानि  उठानी  पड़ती  है  जब  वे  ब्राजार  दबाईयां  या  विभिन््त  अन्य  वस्तुयें  खरीदने  जाते  हैं  ।  अब

 तक  उनके  लिए  कोई  संरक्षण  नहीं  गया  ६  हमारे  सौभाग्य  से  हमारी  कुछ.गृहणियों  ने  इस

 संसद  तथा  पिछली  ससद  की  हमारी  कुछ  महिला  संसद  सदस्याओं  के  नेतृत्व  देश  के  कई  शहरों
 में  उपभोक्ता  संरक्षण  समितियां  बमाने  पहूल  की  मेरे  विचार  से  इस  बारे  में  इस  संसद  की

 हमारी  मित्र  श्रीमती  दंडते  तथा  श्रीमती  मुखर्जी  ने  तथा  कांग्रेस  कौ  तरफ  से  कई  महिला
 स्पाओं  ने  काफी  महत्वपूर्ण  काम  किया  श्री  एम०  आर०  बम्बई  में  बहुत  अच्छा  कार्य  कर

 रहे  इसके  अलावा  बहुत  सारे  अन्प्र  व्यक्ति  भी  इस  क्षेत्र  में  कायं  कर  रहे  जी  भी

 उपभोफ्ताओं  के  संरक्षण  के  लिए  इस  प्रकार  के  उपायों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  जागरूक  थीं
 ओर  हमारे  वतंमान  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  इस  बारे  में  सौभाग्यशाली  हैं  कि  उन्हें  विभिन्न

 व्यक्ति  इस  बारे  में  सलाह  देते  हैं  तथा  इस  विषय  में  दिल्ली  में  एक  सेमिनार  भी  भायोजित  किया

 गया  अब  सरकार  इस  बारे  में  एक  विधेयक  लेकर  आई  हम  सब  इसका  समथेन  करते  हैं
 इस  विधेयक  को  कितनी  जल्दी  और  किस  सीमा  तक  लागू  किया  जाएगा  आदि  प्रश्नों  का

 उत्तर  इस  बात  में  मिहित  है  कि  नौकरदाही  कितनी  तत्परंता  से  इसे  लाग  करती  मेरे  माननीय
 मित्र  श्री  इस  बात  का  उदाहरण  पहले  ही  दे  चुके  हैं

 कि  कंसे  नौकरशाही  अपने  पांवों  को

 ः
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 [5  झ  अ  अस  स  क्>क$#>  :  घढऑसस्छअऑअअअाअाअ&ाा

 -
 खिलआलकआकतता

 घसीट  रही  एक  साल  से  वे  इस  साधारण  से  विधेयक  पर  बिचार  कर  रहे  यह  विधेयक

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 न  इस  पर  विचार  करने  में  एक  वर्ष  का  समय  क्यों  लगाना  चाहिए
 ?

 वे  प्रत्येक  अन्य

 विधेयक  पर  तथः  सरकार  के  अन्य  कार्यों  पर  भी  इसी  तरह  समय  व्यर्थ  करते  इस  बारे  में

 सदन  को  सही  निईइथय  करना  होगा  तथा  हमारे  मंत्रियों  को  सहायता  देनी  होगी  तथा  उनके  हाथ

 मजबूत  करने  छोंगे  अगर  नौकरशाही  सहयोग  नहीं  करती  है  तो  हमारे  मंत्री  सिवाय  मंत्री  होने  के

 द्वोर  क्या  कर  हैं  ।  अगर  मंत्री  कुछ  करने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  नोकरशादह्वी  हड़ताल  कर

 देती  जेंसा  कि  राज्यों  में  हो  रहा  है  ।  इसलिए  हमें  इस  बारे  में  बहुत  सावधान  रहना  है  कि

 कैसे  हम  नोकरएष्ाही  पर  नियन्त्रण  रखने  के  साथ-साथ  उनके  सहयोग  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ताकि

 इस  मामले  में  ओर  अन्य  मामलों  में  भी  संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सके  |  मैं  अंपने  माननीय  भित्र
 क्षी  मूलचंद  डागा  की  इस  सलाह  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इसे  इममें  से  25  संशोधनों  के  साथ  प्रवरण

 समिति  को  भेजा  जामा  चाहिए  मात्र  इस  बात  का  संकेत  करती  हं  कि  यह्  विधेयक  अत्यन्त  पूर्ण
 नहीं  है  ।  बहुत  से  मामलों  में  इसमें  सुधार  की  आवदयकता  लेकिन  इन  सब  बातों  के  अलावा

 यह  भी  एक  तथ्य  है  कि  इसको  हमें  बहुत  आवश्यकता  है  ओर  इसकी  हम  इतने  लम्बे  समय  से

 प्रतीक्षा  कर  रहे  थे  भोर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सदन  इसे  ५्वर  समिति  द्वारा  धीमी  गति  से  इस
 पर  विचा  र  करने  के  बजाय  इसे  पारित  कर  देगा  ।

 े  हमारे  माननीय  मन्त्री  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  के  साथ-साथ  बधाई  के  पात्न  हैं  क्योंकि

 बहुत  कम  मन््त्री  ऐसे  विधेयंक  ला  पाते  हैं  जो  पूरे  सदन  से  और  मुझे  पूरौ  भाषा  है  कि  दूसरे
 सदन  से  भी  सावंभौमिक  स्वीकृति  प्र।प्त  कर  पाते  हैं  भौर  हूम  सब  उपभीषबता  और  उत्पादक  इसके

 लिए  लम्बे  समय  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  हम  किस।न  लोग  उत्पादक  होने  के  साथ-साथ  उपभोक्ता
 भी  यह  स्थिति  भौद्योगिक  सवंहारा  बंगं  तथा  देदा  भर  के  असंगठित  श्रमिकों  कै  साथ
 भी  उनके  अपने  संगठन  हैं  जो  पंजीकृत  भी  ट्रंड  यूनियन  संगठन  पंजीकृत  भी  इनके  दो
 अखिल  भारतीय  संगठन  ये  दोनों  संगठन--'ऐटकਂ  भौर  विभिन्न  उठद्योगों  में  सरकार
 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  अन्य  सभी  शाखाएਂ  भी  जिम्मेदार  संगठन  कृषक  समाज  भी  उनमें  से
 एक  है  जो  पंजीकृत  एक  अन्य  रूरल  पीपुल्स  फेडरेशन  भी  पंजीकृत  है

 ।
 इस  बात  से

 कोई  लास  फर्क  नहीं  पड़ता.कि  वे  समिति  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  है  या  कम्पनी
 नियम  के  सोभाग्य  से  उनको  सरकार  द्वारा  पंजीकृत  किए  जाने  का  एक  प्रावधान  विद्यमान  कुछ
 सप्ताह  पहले  मैंने  इन  संगठनों  के  बारे  में  तथा  उपभोक्ता  आंदोलन  को  मजबूत  करने  के  लिए
 कार  द्वारा  उमके  सहयोग  की  प्राप्ति  की  आवश्यकता  के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  |  मैं  चाहता  हूं  कि
 जय  यह  अधिनियम  बन  जायें  तो  इस  बात  का  जिक्र  किया  जाए  कि  सरकार  ने  इस  विधेयक  -  के
 उद्देध्यों  में  उनके  धारे  में  विचार  किया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  हस  बात  का  ध्यान
 खेगी  कि  इस  अधिनियम  के  तत्वाधान  में  जो  विभिन्न  परिषदें  बनाने  जा  रही  हैं  उनमें  इनको

 प्रतिनिधित्व  दिया
 जाएगा

 ओर  उनका  सहयोग  मांगा  जाएगा  तथा  उनके  प्रतिनिधियों  से इस
 नियम  को  लागू  करने

 में  सहायता  मांगी  जाएगी  ।

 मैं  एक  बार  फिर  अपने  प्रधानमन्त्री  जी  को  बधाई  देना  भाहता  हूं  क्योंकि  अन्य  क्षेत्रों  में

 38



 न

 18  अग्रहायण  1908  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक

 नी न  यह

 ओर  अर्य  दिशाओं  में  यह  किसी  भी  प्रभानमन्त्री  या  किसी  भी  सरकार  के  लिए  यह  कोई  भासान
 बात  नहीं  है  कि  वस्तुतः  लोगों  को  क्रिस  प्रकार  लाभ  भिलेगा  ।  परन्तु  इस  दिशा  में  यह  आंसान

 इस  प्रकार  यह  एक  आसान  और  सावंभौमिक  रूप  से  स्वीकृत  तथा  स्वागत  योग्य  दिशा  है  जिस  पर
 चल  कर  यह्  उम्मीद  की  जाती  है  कि  20  सृत्रीय  कार्यक्रम  जनता  को  उनके  वर्ग  अथवा  जाति  का
 विचार  किए  बिना  अधिक  फायदा  पहुंचा  इसलिए  अगर  यह  भरसंसदीय  म  हो  तो  सारे
 भारत  में  नोकरणाही  से  तथा  न्यायालयों  से  अनुरोध  करना  भाहूंगा  कि  वे  सरकार-तथा  इस
 नियम  के  अन्तगंत  बनाए  जाने  वाले  संगठनों  का  भरसक  सहयोग  करें  भौर  छृपभोक्ताभों  को  उचित
 सेवा  दिलाने  में  सहायता

 *झी  लायनल  ध्रबेदिन  उपाध्यक्ष  इस  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  को

 उपभोक्ताओं  के  अधिकारों  और  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  लाया  गया  इसके  साथ

 भिन्न  समय  पर  अधिनियमित  किए  गए  कुछ  अम्य  अधिनियमों  के  संशोधनों  को  भौ  इस  विधेयक

 के  प्रावधानों  के  अनुरूप  बनाने  के  लिए  लाया  गया  ।  इसलिए  भाग  हम  एक  साथ  थाठ  विधेयकों
 पर  चर्चा  कर  रहे  इस  विधेयक  के  प्रथारित  ऊद्दंषय  अच्छे  ओर  प्रशंसनीय  हैं  इसलिए  मैं  इस
 विधेयक  के  का  समर्थन  करता  हूं  ।  परस्तु  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर

 नियम  बनने  के  बाद  यह  कहां  तक  वास्तव  में  उपभोक्ता  के  हितों  के  संरक्षण  में  कारगर  साबित

 हो  इस  बारे  में  मुझे  संदेह  है  ।  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  प्राज्ष  एक  विधेयक  बनाने  से

 ही  संरक्षित  महीं  किया  जा  सकता  ज्लाद्य  अपमिश्रण  निवारण  भधिनियम  1954  में
 पारित  किया  गया  था  ।  लेकिन  इस  अधिनियम  के  पारित  ट्रो  जाने  के  बाद  खाद्य  भपमिश्रण

 रुक  गया  था  ?  बिल्कुल  बल्कि  इसके  बाद  श्लाद्  अपमिश्रण  काफी  बढ़  गया  हाल  हो  में

 किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  आज  अनाज  में  25  से  70  प्रतिशत  तक  मिलावट  की  जा  रही

 परन्तु  इस  बारे  में  आज  तक  कितने  दोषी  व्यक्ति  पकड़  गए  कभी-कभी  अक्लबार

 दीषक  में  छपता  है  कि  अनाज  में  जहरीले  पदार्थ  होने  के कारण  कई  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो
 इस  प्रकार  की  मिलावट  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  की  दण्डित  किया  गया  है  ?  इसलिए  कानून  को  -

 सख्ती  से  लागू  करना  बहुंत  जरूरी  है  ।  यह  कानून  बमाने  से  कहीं  ज्यादा  णरुरी

 खाद्यसामग्रियों  में  मिलावट  तोम  जगह  की  जा  सकती  निर्माता  या
 त्पादक  के  स्तर  पर  या  किर  थोक  व्यापारी  के  स्तर  पर  या  छुदरा  व्यापारी  के  स्तर  पर

 मिलावट  की  जा  सकती  अगर  कोई  उपभोक्ता  किसी  खुदरा  व्यापारी  से  कोई  चीज
 छरीदता  है  ओर  वह  खराब  निकलती  है  तो  वहू  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  के  मनुसार
 इसकी  छिकायत  जिला  स्तर  पर  बनाए  गए  संगठन  से  कर  सकता  ऐसा  भी

 हो  सकता  है  कि  खुदरा  व्यापारी  को  उस  चीज  में  मिलाबट  की  जानकारी  न  हो  वह  निर्दोष  हो
 भौर  वहू  मिलावट  के  लिए  जिम्मेदार  न  हो  ।  मिलावट  उत्पादक  या  थोक  व्यापारी  द्वारा  की  गई
 हो  ।  खुदरा  ब्यापःरी  इस  बात  को  सिद्ध  नहीं  कर  सकता  कि  वहू  इसके  लिए  स्वयं  दोषी  नहीं  है| Al
 उसे  किसी  ओर  द्वारा  किए  गए  अपराध  के  लिए  दण्ड  दिया  जा  रहा  इसलिए  ऐसे  अधिकतर शा  व  ——

 बंगाल  में  दिये  गये  भाषण  के  भर  प्रंजी  अनुव;द  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 जन  तल  >  ———  ..................  विविध
 मामलों  में  गरीब  और  अनढ़  खदरा.व्यापारी  को  दूसरों  के  अपराध  की  सजा  भोगनी  पड़ती  है  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  में  इस  बात  को  प्रावधान  किया  गया  है  कि  किसी  जिला  स्तर  के
 संगठन  को  किसी  वस्तु  में  मिलावट  की  शिकायत  भिल्नती  है  तो  वे  उस  वस्तु  का  नमूना  विश्लेषण
 के  लिए  उपयुक्त  प्रयोगशाला  में  भेजेंगे  ।  मुझे  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  पूरे  देश  में  कितनी  ऐसी

 उपयुक्त  प्रयोगशालाएं  प्रत्येक  जिले  में  ऐसी  प्रयोगणाल्ाएं  नहीं  इसलिए  विभिन्न  जिलों  के

 पधंगठनों  को  अपने  ममूनों  को  राज्यों  की  राजधानियों  में  अपने  नमूतों  की  जांच  और  विश्लेषण  के

 लिए  उपयुक्त  प्रयोगशाला  में  भेजना  पड़ेगा  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  विभिन्न  जिलों  से

 अमर  ए+  केर्द्र  में  ढेर  सारे  नमूने  इकटठ  हो  जाएंगे  तो  प्रयोगशाला  के  लिए  ठीक  प्रकार  से  अपना

 कार्य  करमा  असम्भव  हो  इस  विधेयक  में  इस  बात  का  प्रावधान  भी  किया  गया  है  कि

 उपयुक्त  प्रयोगशाज्षा  को  नमूने  भेजने  से  पूर्व  जिला  संगठन  दिकायतकर्त्ता  से  नमूना  लेने  के  समय
 हससे  एक  तिर्धाश्त  शुल्क  भी  लेंगे  |  मेरे  विभार  से  इस  प्रावधान  के  कारण  गरीब  उपभोक्ता  अपने

 अधिकार  का  प्रयोग  भहीं  कर  सकता  है  ।  अगर  गांव  के  किसी  से  जिसने  एक  मिलावटौ

 चौज  खरीदो  है  यह  कहा  जाय  कि  शिकायत  करड़े  के  लिए  उसे  निर्धारित  घुल्क  देना  पड़ेगा  तो  मैं

 हूं  कि  इस  विधेयक  के  प्रावधान  द्वारा  उसको  उसके  अधिकार  से  बंचित  किया  जा

 रहा

 इस  विधेयक  के  खंड  4  और  7  में  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  और
 राज्य  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  बनाने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्ष क्षण

 फरिषद्  के  केन्द्रीय  सरकार  के  श्लाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  के  प्रभारी  मंत्री  परन्तु
 विधेयक  यहू  स्पष्ट  नहीं  बरता  कि  राज्य  रुषभोकता  संरक्षण  परिषदों  का  अध्यक्ष  कोन  होगा  ।  केवल

 बतलाया  गया  है  कि  इसमें  कुछ  सरकारी  ओर  कुछ  गे  र-सरकारी  सदस्य  अब  इन  गैर
 सुरकारी  सदस्यों  की  शंक्षिक  योग्यता  क्या  उनका  चुनाव  कौन  करेगा  और  इस  चनाव  का
 तरीका  कया  होगा  आदि  बातों  का  ब्यौरा  विधेयक  में  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  भी  नहीं  बताया
 शया  है  कि  इसमें  सरकारी  ओर  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  संस्था  कितनी  होगी  ।  मुर्भे  आशंका  है
 कि  अगर  सरकारी  सदस्यों  की  संरूया  ज्यादा  हो  गई  तो  परिषद  पर  अपना  नियंत्रण  कर  लेंगे  ।
 तब  परिषद  नौकरशाही  की  तरह  काम  और  अपने  वास्तविक  उद्देश्य  की  पति  नहीं  कर

 पाएगौ  ।  उपभोक््ताओभों  के  हितों  व  अधिकारों  की  सुरक्षा  केवल  कानूर  बनाने  से  ही  नहीं  हो  सकती
 इस  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  स्वयंसेवी  उपभोक्ता  आन्दोलन  चलाना  परन्तु  कोई  भी
 भ्रास्दोप्नन  कानन  द्वारा  नही  चलाया  जा  सकता  ।  अगर  कोई  भआन्दोलन  चलाना  है  तो  उपभोक्ता
 को  चेतना  को  खगाना  होगा  ।  परन्तु  जिस  प्रकार  की  उपभोकक्सा  को  उसके  अधिकारों  के
 बारे  में  चेतना  जागत  करने  के  लिए  चाहिए  वह  उसे  किसी  कानून  के  द्वारा  नहीं  दौ  जा  सकती  |
 उसके  लिए  जन  सम्पर्क  माध्यम  का  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  किया  ज्षा  सकता  झोगों  को

 समाचार  पत्रिकाओं  तथा  अन्य  साहित्य  द्वारा  हिक्षित  किया  जा  सकता
 है  |  मुझे  खेद  से  कहना  पड़ता  है  कि  अभी  तक  हमारा  जन-सम्पर्क  माध्यम  इस  जिम्मेदारी  को

 पूरा
 करने  में  असफल  रहा  सरकार  भी  जत्त  सम्पर्क  माध्यमों  का  सद्दी  उपयोग  लोगों  को

 शिक्षित  करने के  लिए  नहीं  कर  पाई  है
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 अभी  की  आई  बाढ़ों  में  हमने  देखा  कि  जमाश्षोरों  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की
 क्लोरी  कर  सी  और  बनावटी  कमी  पेदा  कर  दी  जिसके  कारण  आवद्यक  बस्तुमों  की  कीमतें  बाजारों
 में  आसमान  छूने  लगीं  ।  ऐसी  स्थिति  में  कौन  उपभोक्ता  यह  बता  सकता  है  कि  जमाक्षोर  कोन  है
 ओर  किसके  विरुद्ध  और  कंसे  उसकी  शिकायत  लिखवाई  था  सकती  है  ?  ऐसे  मामलों  में  सरकार

 को  स्वयं  अपनी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  जमाश्नोरों  का  पता  क्षगाना  चाहिए  भौर  उनके  विरुद्ध

 कार्यवाही  करमी  नहीं  तो  उपभोक्ता  परेशान  होंगे  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  अपना  भाषण  कहू  मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहता
 भोक्ताओं  के  लिए  सावंजनिक  क्षेत्र  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  लम्बी  दूरी  कौ  रेलगाड़ियों  को  छोड़कर

 हमने  देखा  है  कि  छपनगरीय  रेलगाड़ियों  में  पक्ने  या  पीते  के  पामी  आदि  को  कोई

 सुविधा  महीं  होती  ।  उपनगर  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  घंटों  खराब  पड़े  रहते  हैं  और  कभी-कभी  टेलीफोन
 के  बढ़-चढ़े  बिल  लोगों  को  मिलते  हैं  ।  राशन  की  दुकामों  पर  जो  चावल  तथा  गेहूं  भिलता  है  वह
 आदमियों  के  खाने  काबिल  नहीं  होता  ।  कई  आर  जब  पंके  को  गई  खाद्य  वस्तुएं  खरौदते  हैं  तो
 पैकट  पर  लिखा  होता  है  कि  पंक  करते  समय  भार  एक  किलोग्राम  परस्तु  पेक  करने  के  बाद

 उसका  भार  कम  पाया  है  ।  इंसके  लिए  किसे  जिस्मेबार  ठहराया  णा  सकता

 जब  आप  50  कि०ग्रा०  लेवी  सौमेंट  क्षरीदते  हैं  तो  वास्तव  में  आपको  40  या  45  कि०पग्र/०  सौमेंट

 ही  मिलता  ऐसे  मामलों  में  सावंजमिक  क्षेत्र  को  जिम्मेदारी  लेती  होगो  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  को

 इस  विधेयक  के  दायरे  से  बाहुर  क्यों  रखा  गया  है  !  क्या  सरकार  यह  कहना  चाहती  है  कि  क्या

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ब्यापारी  व  उत्पादक  ही  लोगों  को  धोला  देते  हैं  मोर  इसको  तो  सरकार  बन्द

 कर  देगी  परन्तु  सरकार  तथा  सावंजमिक  क्षेत्र  द्वारा  शोषण  जारी  रहेगा  ?  क्या  यही  इस  विधेयक

 मुख्य  उद्देश्य  है  ?  यह  सम्भव  है  ।  इसीलिए  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  तथा  सार्बजनिक
 क्षेत्र  द्वारा  उपभोक्ताओं  पर  किए  जाने  वाले  हमलों  को  समाप्त  करणे  के  लिए  सरकार  उचित

 कदम

 इसी  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  इस  विधेयक  को  अपना  समर्थन  व्यक्त  करता  हूं
 भौर  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भी  शरद  विधे  :  मैं  उपभोक्ता  संरक्षण  जो  सदन
 में  विचार-विमर्श  के  लिए  लाया  गया  का  तहेदिल  से  स्वागत  करता  '

 मुझे  मानतीय  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  प्रधान  मन्त्री  तथा  सरकार  को  बधाई  देनी

 कि  उन्होंने  इस  विधेयक  को  इसी  सत्र  में  लाने  का  पक्का  लिदचय  किया  चाहे  वह  सत्र  के

 आखिरी  दिन  ही  लाया  गया  ह्वो  तथा  उसे  इसी  सत्र  में  पारित  करवाने  का  सिद्यय  किणा  है  यद्यपि
 समय  बहुत  कम  है  |  जब  मैंने  11  तवम्बर  को  आधे  घंटे  की  चर्चा  इसी  विषय  पर  अर्थात  तारांकित
 प्रदन  संख्या  9  दिवांक  4  नवम्बर  19५86  के  उत्तर  पर  इस  सदन  में  शुरू  की  तो  मैंने  सोचा

 था  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  इसी  सत्र  में  एक  समुचित  विधेयक  उसी  समय  सरकार

 ने  आदर्श  विधेयक  लोगों  में  परिचालित  किया  था  फिरु  भी  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्टीकरण  दिया  था

 कि  वह  आदर्श  विधेयक  बल्कि  केवल  कुछ  मोट्स  उस  समय  मैंने  कई  सुझाव  दिये  थे

 .
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 और  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुईं  कि  उनमें  से  बहुत  सारे  सुझाव  सरकार  ने  स्वीकार  कर

 लिए  ह

 सबसे  पहले  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  इस  बिधेयक  में  सभी  और  सेवाएं
 ई

 हैं  तथा  इससे  किसी  को  मुक्त  नहीं  किया  है  ।
 हु

 जो  आदर्श  विधेयक  परिचालित  किया  गया  था  उसमें  सेवाओं  को  शामिल  नहीं  किया  मया

 था  भौर  बहुत  सारे  सरकारी  उपक्रमों  को  इससे  मुक्त  गया  था  परन्तु  अब  यह  देखकर  प्रसत्नता

 हुई  कि  सरकार  ने  देश  के  उपभोक्ताओं  की  सुरक्षा  के  लिए  इन  सभी  को  इस  विधेयक  के  दायरे  में
 ला  दिया

 यहू  बताने  की  जरूरत  नहों  है  कि  भारतीय
 उपभोक्ताओं

 की  स्थिति  बड़ी  दयनीय

 हाल  ही  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  भनुसार  भारतीय  उपभोक्ताओं  के  साथ  प्रति  वर्ष  1600  करोड़
 रुपये  की  ठगी  केवल  गलत  बाट  तथा  माप  से  ही  होती  है  ।  इसलिए  यहू  बहुत  आवश्यक  है  कि
 जल्दी  से  जल्दी  उपभोक्ताओों  को  सुरक्षा  प्रदान  को  जब  हम  ज्यादा  उत्पादन  का  नारा  देते

 हैं  तो  इसके  साथ  ही  यह  भी  बहुत  आवष्यक  हो  जाता  है  कि  विभिम्न  खासकर  उपभोक्ताओं
 को  सामाजिक  ओर  आधिक  न्याय  दिलाया  जाए  ।  इस  दुष्टि  से  यह्  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  एक
 भ्रल्छा  विधेयक  सदन  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 उस  समय  मैंने  कहा  था  कि  जो  उपभोक्ता  बनाईं  जाए गी  जेसे  ऐरैन्द्रीय  उपभोक्ता
 पंरक्षण  परिषद  उनमें  मंत्रियों  व  नौकरणाहों  को  म  भरा  जाए  ।  मुझे  प्रसस्नता  है  कि  ये  उपबन्ध

 हूटा  दिये  गए  हैं  भोर  अब  कैवल  एंक  ही  जिसके  पास  खाद्य  और  पूर्ति  विभाग  '
 केन्द्रीय

 उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  का  भ्रष्यक्ष  होगा  तथा  अन्य  सरकारी  व  गेर-सरकारी  सदस्य  परिषद
 का  प्रतिनिधित्व  करेंगे  ।  परन्तु  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निबेदन  करूंगा  कि  वहू  इस  उपबन्ध  को
 स्पष्ट  करें

 सरकारी  व  गैर-सरकारी  सदस्यों  जो  इन  हितों  का  प्रतिनिधित्वः  करते  ह्दों
 की  संख्या  उतनी  होगी  जितनी  निर्धारित  की  जाए  ।”'

 बहु  इन  परिषदों  में  ज्यादा  नौकरशाहों  को  न  क्योंकि  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  सरकारी
 बारियों  को  रखने  +ो  गु  जाइश  है  ।  परन्तु  विधेयूक  की  भावना  को  देखते  हुए  मुर्क  पूरा  यकीन  है
 कि  ज्यादा  से  ज्यादा  गेर-सरकारी  सदस्यों  को  इसमें  रखा  जाएगा  जो  उपभोक्ता  आन्दोलन  में
 सक्रिय  हो  ।

 इसी  तरह  जब  जिला  राज्य  स्तर  तथा  राष्ट्रौम्र*  स्तर  पर  डिस्पयूट
 रिड्ं  सल  फोरम्सਂ  गठित  किए  गए  हैं  भोर  इसमें  वाणिज्य  व  व्यापार  के  हितों  को  भी  शामिल

 गया  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इन  फोरम  में  वाणिज्य  व  व्यापार  के  साथ  उपभोक्ताओं  के
 प्रतिनिधियों  फो  भी  शामिल  किया  क्योंकि  यह  उपभोक्ताओं  तथा  व्यापारियों  के  वियादों  को
 लिपटायेगा  ।  इसीलिए  जब  हम  व्यापार  व  शिक्षा  जगत  के  को  इसमें
 निधित्व  देते  हैं  तो  हमें  इम  सभी  स्तर  के  फोरम  में  उपभोक्ताओं  के  प्रतिनिधियों  को  भी  प्रतिनिधित्व
 देना  चाहिए  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  कोई  आदमी  जो  हछिक्षा  के  क्षेत्र  में  श्याति  प्राप्त  हो  उसका

 ध
 42°  हु



 18  1908  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक

 वहां  सदस्य  होना  आवद्यक  नहीं  है  ।  इसके  बदले  उपभोक्ताओं  का  प्रतिनिधि  वहां  होना  चाहिए
 जिससे  उपभोक्ताओं  के  द्वितों  कौ  ज्यादा  से  ज्यादा  सुरक्षा  हो  सके  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  ने  प्रयोगशाला  को  फीस  से  संबंधित  जो  प्रदइन  उठाया  मैं
 उनसे  सहमत  खंड  13  उपखंड  1  में  यह  कहा  गया  है  कि  प्रयोगशाला  में  भावश्यक
 विदलेषण  या  परीक्षण  के  लिए  निर्धारित  फीस  स्वयं  शिकायत  कर्ता  द्वारा  दी  शायद  यह
 इसलिए  है  कि  जिला  फोरम  या  अन्य  फोरम  इस  फीस  की  कोई  बड़ी  राशि  निर्धारित  करें  और  तब
 हायद  उपभोक्ता  प्रयोगशाला  परीक्षण  भावि  का  लाभ  म  झठा  सके  ।  इसलिए  फौस  की  राशि  कम
 से  कम  निर्धारित  की  जानी  घाहिए  सरकार  को  कुछ  धनराशि  की  व्यवस्था  करमी  चाहिए  जिससे
 उपभोक्ता  को  कुछ  सहायता  राशि  दी  जा  सके  ओर  उपभोक्ता  से  मामूल्ती  सौ  राशि  फीस  के  रूप
 में  ली  जाये  जिससे  वह  किसी  त्रुटिपूर्ण  वस्तु  का  परीक्षण  करवा  सके  जिसके  सम्बन्ध  में  बहू  शिकायत
 कर  रहा  हो  ।

 ह
 जहां  तक  शिकायतों  का  सम्बन्ध  है  वे  केबल  वस्तु  की  मात्रा  से  हौ  महीं  बल्कि

 कीमत  से  भी  संबन्धभित  हो  सकती  है  ।  और  इस  उपबन्ध  के  भ्रम्तगेत  इन  छराबियों  की  शिकायत

 की  जा  सकती  है  ।  मेरी  राय  में  शिकायत  की  परिभाषा  जो  खंड  2  उपखंड  में  को  गई
 *  उसमें  कुछ  कमी  इसमें  कहा  गया  है  कि  करा  मतलब  है  कि  दिकायत  कर्ता  द्वारा

 लिखित  रूप  में  लगाया  गया  भारोप  कि  किसी  व्यापारी  के  अनुचित  व्यापारिक  व्यकह्यार  से

 यतकर्ता  को  द्वानि  या  नुकसान  पहुंचा  at’  पूरे  विधेयक  में  इस  बात  की
 _

 परिकल्पमा  की  गई  है
 कि  शिकायत  किसी  उपभोक्ता  संगठन  और  यहां  तक  कि  राज्य  द्वारा  भी  की  जा  सकती  है  ।

 इसलिए  इस  सन्दमं  में  राज्य  यी  उपभोक्ता  संगठन  को  ऐसा  कोई  नुकसान  या  हाथि  नहीं  हो
 सकती  ।  हानि  या  नुकसान  कुछ  अन्य  डपभोक्ताओं  को  ही  होगा  और  वे  शिकायत  करने  पर

 निधित्व  करेंगे  ।  इसलिए  इसमें  मेरी  राय  में  थोड़ी  कमी  है  जिसे  दूर  करना

 अन्त  में  मैं  इसी  खंड  के  उपखंड  के  बारे  में  सुझाव  चाहता  हूं  जिसमें  निर्माता

 की  परिभाषा  दी  गई  है  ।  शायद  यह्॒  परिभाषा  छिकायतें  दर्ज  कराने  के  लिए  कठिस।ई  पंदा  कर
 सकती  हैं  :  एक  निर्माता  कोई  वस्तु  या  उसके  हिस्से  को  अपने  अन्य  शाखा  कार्यालय  थो
 उसी  के  द्वारा  संचालित  हो  को  भेजता  है  तो  बहू  शाख्त्रा  कार्यालय  निर्माता  नहीं  समझा

 चाहे  भेजे  गए  हिस्से  वहीं  जोड़े  गये  हों  भोर  बेचे  गये  हों  या  वितरित  किए  गए  हों  ।”  मेरे  सुझाव
 के  अनुसार  इसकी  ऐसी  ब्याश्या  नहीं  होनी  क्योंकि  शास्रा  कार्यालय  इससे  मुक्त  हो  जाता

 और  उपभोक्ता  को  या  शिकायत  कर्ता  को  मुख्य  कार्यालय  ढू  ढ़ना  पड़ेगा  या  मुझ्या  मिर्माता  को

 ढुढूना  पड़ेगा  जिससे  कुछ  व्यावहारिक  समस्याएं  उत्पन्न  झेंगी  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिला  राज्य  स्तर  ब  राष्ट्रीय  स्तर  प्र  जो  आर्थिक
 अधिकार  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए  हैं  उन्हें  हूटा  दिया  जाना  क्योंकि  वस्तु  की  कीमत  भथवा
 मुभाबजे  की  राशि  का  अन्दाजा  लगाना  बहुत  मुध्किल  यदि  यह  कम  हो  या  ज्यादा  हो  तो  आपको
 विभिन्न  फोरम  के  अनुसार  ही  अयन  करना  पड़ेगा  भौर  उससे  मुकदमेबाजी  के  लिए  का  फी  गुजाइश
 शह्ट  जायेगी  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  जिला  स्तर  की  फोरम  को  बिना  किसी  आथिक
 सीमाभों  के  सभी  तरह  के  मामलों  को  निपटाने  का  अधिकार  होना  चाहिए  तथा  अम्य  फ़ोरम
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 मी  नन्जसल्ससससस-७क्पस
 केवल  अपील  सम्बन्धी  अधिकार  होने  इससे  उपभोक्ताओं  को  ज्यादा से  ज्यादा  संरक्षण

 मिलेगा  ।
 ँ

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  पूरे  मन  से  इस  विधेयक  का  समथेग  करता  हूं  ।

 हरी  तस्पन  जासस  :  मैं  इस  विधेयक  के  उद्देष्य  का  तो  स्वागत

 करता  हूं  परन्तु  इस  विधेयक  का  कयोंकि“मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  विधेयक  अपर्याप्त  तथा

 अच्छी  तरह  सोच  समझकर  महीं  बनाया  गया  डपभोक््ता  संरक्षण  आम्दोलत  को  विधेयक  के
 माध्यम  से  नहीं  चलाया  जा  सकता  बल्कि  इसे  भाम्दोलत  द्वारा  ही  चलाया  जाना  होगा  इस  प्रयोजन
 के  लिए  आन्दोलन  चलाना  होगा  |  सबसे  पहले  उपभोक्ताओं  में  बस्तुओं  के  गुणों  तथा  उतकी

 सेवाओं  भावि  के  सम्बंध  में  जागति  लाई  जानी  चाहिए  ।

 इस  बारे  में  भ्गर  हम  दैखें  तो  पायंगे  कि  एक  ऐसा  राण्य  है  मध्य  जहां  स्वास्थ्य  के

 लिए  हानिकारक  खेसारी  दाल  बितरित  को  जा  रही  है  जिसके  कारण  लोग  लकवे  को  शिकायत

 फरते  हाल  हौ  में  मैंने  पढ़ा  था  कि  खेसारी  दाल  मध्य  प्रदेश  से  तमिल्रमाडु  के  नागरकोल  में

 भेजो  जा  रही  है  ओर  हमने  यह  भौ  सुता  कि  वहां  भी  उन  क्षेत्रों  से लकवे.की  शिकायतें  मिली  हैं  जहां
 जहां  गरीब  लोगों  ने  खेसारी  दाल  को  श्ाणा  '  अगर  इस  प्रकार  कौ  हानिकारक  ओर  जहरीली
 खेसारी  दाल  को  उगाने  और  बितरित  करने  की  अमुमति  दी  गई  है  तो  इस  विधेयक  द्वारा  हम  कंसे
 उमर  चोजों  की  रोकथाम  कर  पायवे  ।

 दूसरी  बात  मैं  भारतीय  श्लाश्  निगम  के  बारे  में  बहूना  चाहता  हूं  जो  कि  एक  सरकारी
 एजेंसी  है  तथा  अनाज  के  मंडारण  तथा  परिबहुन  का  कार्य  करती  हाल  ही  केरल  में  कुछ
 गोदामों  में  बदबू  भा  रही  थी  ।  हममे  देखा  तो  पाया  कि  वहां  2  करोड़  रुपये  का  चाबल  भरा  हुआ
 था  और  उसको  हालत  ऐसी  हो  गई  थी  कि  वह  छने  लायक  तक  नहीं  रह  नया  था  ।  जो  मजदूर
 उसे  साफ  करने  गये  वे  बेहोश  हो  गए  तथा  उन्हें  अस्पतास  ले  जाया  अगर  एक  सरकपरी

 जो  लोगों  को  अनाज  की  आपूर्ति  करती  ऐसा  कार्य  कर  सकती  है  तो  मैं  नहीं  समझता
 कि  हम  ऐसे  इस  प्रकार  के  अहानिकारक  विधेयक  से  उपभोक्ता  सरक्षण  कर  पाएंगे  ।  मझे  इस
 बारे  में  सम्देह  है  ।  जानते  उस  दो  करोड़  रुपने  के  चावल  का  व्यापारियों  को  मीलाम  कर  दिया

 यें  व्यापारी  इन  चावलों  को  अफ्ने  स्टाक  में  मिलाकर  जनता  को  बेच  जो  तथ्य  से  अनजान
 मैं  समभता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  इन  चीजों  कौ  रोकथाम  के  लिए  अपर्याप्त

 आझिर  विधेयक  मे  क्या  है  ?  इसके  अनुसार  आप  मिलावट  का  मुकाबला  करने  के  लिए  एक
 सीमित  कंपनो  लेकिन  कया  ये  संभव  है  ?  मैं  स्वयं  कंपनियों  से  संबद्ध  हूं  । अगर  कोई  कंपनी
 पंज़ी  कृत  है और  उसके  लेखे  प्रतिवर्ष  प्रस्तुत  नहीं  किए  जाते  तो  उनको  सजा  मिलेगी  और
 जेल  भेज  दिया  क्या  कोई  स्व्रयंसेबी  आगे  आएगी  और  अपने  आपको
 कंपनी  अधिनियम  के  अंतगंत  पंजीकृत  कराएगी  तथा  लेखे  एवं  परीक्षित  तुलन  पत्र  प्रस्तत
 करने  तथा  ऐसे  कई  कार्य  का  भार  स्वीकारेगी  ?  यहू  असंभव  यह  व्यावहारिक  नहीं  है  ।
 अगर  हम  इस  बारे  में  लोगों  में  बेतना  ओर  लागरूकता  लाना  चौहते  हैं  तो  इस  कार्य  को

 युक्त  तरीके  से  बनाई  गई  परिषद  तथा  समितियों  द्वारा  करना  होगा  जो  जमता  के  बीच  कार्य  करती
 हैं  तथा  लोगों  को  भी  इस  काये  में  सम्मिलित  करती  कोई  कम्पनी  यह  कार्य  सहीं  कर
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 हम  हस  कायें को  पंजीकृत  धर्मा्ं  ट्रेंड  महिला  छात्र  समितियों

 भादि  कई  मंचों  द्वारा  कर  सकते  हैं  जहां  ऐसी  चेतना  ओर  जागुति  को  पेदा  किया  जा  सकता  है
 ओर  जहां  उन  लोगों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सकता  है  कि  जनता  को  ऐसी
 चीजों  से  बचाने  के  लिए  उन्हें  ये  सब  जनता  को  बतामा  इसलिए  मेरा  कहना  तो  मह

 है  कि  इस  बारे  में  कम्पमियां  किसी  भी  रूप  में  कोई  भी  सहायता  सहीं  कर  सकती  हैं  ।

 विभिन्न  समितियों  के  संविधान  के  संदर्म  में  इस  विधेयक  के  सरकार  सदस्यों  को

 नामजद  एक  ऐसी  सरकार  जिसमें  पांच  सदस्यीय  मिला-जुला  मंत्रांलय  तो  वे  किसे

 जद  करेंगे  ।  वे  रामलाल  और  शामलाल  को  नामजद  करेंगे  जिनके  राजनीतिक  हितों  को  वे  गांव

 बढ़ाना  चाहते  हों  और  अंन्ततः  वे  भी  भार»  टी०  ए०  बोडई़  की  भांति  बन  जायेंगे  ।

 भापने  क्षेत्रीय  परिवहन  प्रधिकरण  की  कहानी  तो  भवध्य  सुनी  होगी  जिसे  परमिट  जारी  करने
 के  लिए  विभिन्न  जिलों  में  बताया  गया  सत्तारूढ़  दल  अपने  प्रतिनिधियों  को  आर०  टी०  ए०
 बोड  में  नामजद  करते  भ्रष्टाचार  खुले  आम  होता  अष्ट  समितियां  बन  गई  यहां

 वही  बात  होगी  अगर  समितियां  नामजद  सदस्यों  से  बन।ई  जाती  कालाबाजारिए
 तथा  वे  लोग  जो  समाज  को  ठगना  चाहते  हैं  इन  समितियों  में  भाकर  आपने  स्वार्थों  की  पूर्ति  करेंगे  ।

 इसलिए  जिला  परिषदों  में  नामजद  सदस्य  नहीं  होने  यह  जनता  के  हित  में  हानिकर
 होगा  ।  अगर  इस  बारे  में  कुछ  करना  ही  है  तो  कुछ  न्यायिक  मंतर  बनाए  जाएं  जिससे  इसमें  जुड़े
 हुए  लोगों  के  साथ-साथ  महिला  प्रतिनिधि  भी  हों  ऐसे  लोग  तो  इस  बारे  में  समभ  रश्षते  हों
 तंथा  जो  निद्िचत  रूप  से  कुछ  कर  इसलिए  जो  मंत्र  बनाए  जा  रद्दे  हैं  वे  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति
 करते  में  भसमथं  रहेंगे  ।,

 मैं  अपने  विद्वान  दोस्तों  द्वारा  दिए  गए  सुभावों  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  अब  मैं  न्यायालय
 को  दी  गई  भ्राथिक  सीमाओं  की  बात  करता  यह  कानून  का  एक  आधारभूत  सिद्धांत  है  कि
 जहां  पर  प्रत्यायुक्त  जिम्मेदारी  ग्रा  हानिकर  जिम्मेदारी  होती  है  तो  इसे  एक  निद्दिचत  राषि  और
 कार्यक्षेत्र  तक  सीमित  कर  दिया  जाता  इसलिए  यह  कारगर  साबित  नहीं  होती  नया
 दिलाने  के  लिए  कोई  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  ओर  कानून  के  आधारभूत  सिद्धांतों  को  उपयुक्त
 तरीके  से  देखा

 मैं  ज्यादा  गहराई  में  नहीं  चाहता  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  कहना  बाहुता  हू
 जिसपर  कुछ  संशोधन  भी  लाए  गए  हैं  ।  यहां  आठ  कानून  लाए  गए  है  परन्तु  उम  भाठ  में
 भी  जंसा  कि  मेरे  भित्र  ने  बताया  है  कि  इनमें  कई  कमियां  हैं  जहां  बास्तविक  अपराधी  तो  निकल
 जाता  है  भोर  एक  निरपराध  अ्यजिति  जो  संयोग  से  घटंनास्थल  पर  होता  जाता  है  ।

 मेरा  कहना  यहू  है  कि  इसको  देखा  जाता  चाहिए  ।

 ,  दूसरी  महत्वपूर्ण  जिसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हਂ  वह  है  उपभोक्ता  भांदोलन  ।
 मातनीय  मंत्री  जी  स्वयं  उसके  मुखिया  अगर  हम  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  का  समर्थन  कर
 सकते  हैं  जिसमें  सदस्य  व्यक्तिगत  स्तर  पर  अपने  लिए  बस्तुओं  की  अधिप्राप्ति  और  वितरण  के
 उद्देश्य  से  शामिल  दोते  हैं  तो  इससे  कई  समस्याएं  सुलझ  जायेंगी  ।  मेरे  विचार  से  उपभोक्ता

 -  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  तथा  उनका  राष्ट्रीय  आंदोलन  के  रूप  में  बिकास

 |
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 करना  चाहिए  ।  जिसमे  द्वारा  इस  रोग  से  बहुत  हृद  तक  बचा  जा  सकता  है  तथा  सरकारी  क्षेत्र

 साथ-साथ  निजी  क्षेत्र  पर  भी  सद्दी  नियंत्रण  रखा  जा  सकता  है  ।  उपभोक्ता  सहकारी  भांदोलन  को  -

 बढ़ावा  देना  ही  इसका  उपाय  है  ।
 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  श्रीमान  अधिकतर  उपभोक्ता  महिल  त्ती  हैं  और  मैं

 पहली  महिला  हू  जिसने  इस  विधेयक  के  बारे  में  कहा  है  ।
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगलौ  वक्ता  भी  महिला  ही  हैं  जो  बोलने  के  लिए  बिल्कुल  तेयार

 डा०  फ्लरेणु  गुहा  हृदय  से  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूਂ  मैं  इस
 बिल  को  लाने  के  लिए  सरकार  तथा  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करती  हु  ।  में  यू  तो  बहुत
 सारे  कानूस  हैं  पर  उपभीकता  को  पूरी  तरह  से  संरक्षण  प्रदान  करने  वाला  कोई  भौ  कानून  नहीं  है
 ब्रत्येक  मानव  एक  उपभोक्ता  होता  है  ।  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करती  हूं  कि  इस  देश  में  अब  तक
 रुपभोक्ता  आंदोलन  का  विकास  नहीं  हुमा  मुर्के  पूरा  विध्वास  है  कि  हस  बिल  के  बाद  यह
 क्रांदोलन  विकास  उचित  उपभोक्ता  आंदोलन  के  अभाव  में  इस  विधेयक  को  जंसे  कि
 परिकल्पना  की  गई  समाज  के  हित  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  सरकार  केवल
 विधेयक  बना  सकती  है  लेकिन  समाज  की  उपयोगिता  के  लिए  उसे  प्रयोग  करना  तो  लोगों  पर  ही
 निर्भर  कश्ता

 इस  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  उपभोक्ता  छिक्षा  बहुत  आवद्यक  इसके  लिए
 मेरी  सलाह  यह  है  कि  उपभोक्ता  के  लिए  एक  दिक्षण  केन्द्र  होना  जन  संचार  के  साधनों
 का  उपभोक्ता  शिक्षण  के  लिए  प्रयोग  किया  जाना.चाहिए  ।

 मुझे  इस  बात.की  बहुत  खुशी  है  कि  इसमें  बस्तुओं  भर  सेवाओं  की  व्यवस्था  की  गईं  है
 मुझे  इस  बात  की  भी  खुशी  है  सरकार

 ने  स्वयंसेवी  उपभोक्ता  संस्थाओं  को  मान्यताः  दी  यह्
 प्रसन्नता  की  बात  है  कि  कोई  भी  उपभोक्ता  शिकायत  कर  सकता  है  ओर  उस  पर  शीघ्र  हो
 कारंवाई  की  परन्तु  इस  संबंध  में  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  पुष्ट  7  क  में  यह  दिया  गया
 है  उपभोक्ता  को  शिकायत  करने  के  लिए  कुछ  शुल्क  देना  पड़ेगा  ।  लेकिन  अधिकतर  उपभोक्ता
 गरीब  हैं  भोर  इस  शुल्क  को  देते  में  असमथे  इसलिए  इस  बारे  में  कछ  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे
 मैं  इस  वक्त  सरकार  पर  छोड़ता  ह्ਂ  उसे  इस  पर  विचार  करके  कंछ  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 मैं  जोरदार  छाद्दों  में  यह्  कहना  चाहूंगी  कि  परिषद  में  महिलाएं  भी  समान  सख्या  में  होनी
 स्महिए  ।  न  केवल  परिषद  में  बल्कि  जिलों  ओर  राज्यों  में  भी  ऐसा  होना  चाहिए  ।  मैं  सलाह
 देना  चाहूंगा  कि  अधिकारियों  की  संश्या  कम  से  कम  होनी  अन्यथा  यह  केवल  उनके  निय॑
 श्रण  में  ही  चली  जाएगी  |  यह  भी  कहा  गया  है  कि  जब  कभी  किसो  बड़  व्यापारी  द्वारा  बनाई  गई
 बस्तु  के  खिलाफ  शिकायत  भाएगी  तो  इस  बारे  में  जांच  की  जाएगी  ।  मुझे  डर  है  कि  बड़े  व्यापारी
 अपने  पैसे

 के
 बल  पर  यह  साबित  करवा  लेंगे  कि  उनकी  कस्तु  खराब  नहीं  इसलिए  वें  मन््त्री

 महोदय  से  भ्रनु रोध  करू गा  कि  बे  इसे  बारे  में  ध्यान.दें  ।

 पृष्ठ  6  पर  13  के  अन्तगेत  कहा  गया  है  कि  स्तर  पर  बनाए  गए  मंत्र  द्वारा
 दिए  गए  समय  के  इस  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  जब  नियम  बनाए  जाए  तो  कृपया
 समय  को  निर्दिष्ट  इस-बात  को  जिला  स्तर  पर  बन।ए  मंचों  मत  छोड़ें  अन्यथा  जैसाकि
 अक्सर  हम  देखते  हैं  वे  लम्बा  समय  लेते  एक  बार  फिर  मैं  आपका  ध्यान  पृष्ठ  7  पर
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 ॒ जय  पियप  प््औॉौ  चाहिए
 सीमा  के  बारे में  अक्ृष्ट  करना  चाहता  समय-रीमा  का  निर्णरण  उन  पर  नहों  छोड़ना  चाहिए  ।

 इस  बारे  में  नियम  बनाए  जाने  घाहिएਂ  तथा  समय-सीमा  को  निर्दिष्ट  किया  जाना  दो
 बातें  और  कहना  चाहूंगा  ।  पहली  बात  यह  कि  यह  कहा  गया  है  कि  शिकायत  उस  जगह  की  जाएगी

 हां  कम्पनी  होगी  ।  यह  माननीय  स्तर  पर  असम्भव  है  ,  कोई  कम्पनी  अगर  अम्बई  में  और
 यतर्का  पद्िचमी  बंगाल  में  है  तो  उसके  लिए  यह  भअसभव  है  भगर  वहू  कोई  अमीर  व्यक्तित  नहीं

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहृता  हूं  कि  पृष्ठ  ।]  पर  आपने  कहा  है  कि  तीन  साल
 या  दण्ड  सहित  बटाई  सकती  यहां  शब्द  को  हुटा  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  जब  भी
 दण्ड  का  प्रदन  होगा  तो  व्यापारी  आसानी  से  पंसा  दे  देगा  क्प्रोंकि  पेस्ता  उनके  पास  बहुत  होता  है  ।

 भस्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  निसंदेह  विधेपक  को  भाज  ही  पारित  किया  णाना

 चाहिए  ।  प्रम्तु  इसके  प्रंचालन  में  जब  किसी  संशोधन  की  भावदयकता  महसूस  की  जाए  तो  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  सदन  में  अपेक्षित  संशोधम  के  साथ  भा  सकते  इन  धाम्दों  के

 साथ  में  इस  विधेयक  का  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 झौमतो  गीता  सुखी  :  श्वीमान  मैं  मंत्री  महोदय  के  इस  आडडंबरपूर्ण  दाबे  से

 सहमत  नहीं  हूं  कि यहु  सामाजिक-आर्थिक  स्थिति  के  लिए  एक  ऐतिहासिक  घटना  है  लेकिन  फिर
 भी  इसके  उद्ृेष्य  के  प्रति  मेरी  सहानुभूति  है  ।

 मैं  समझती  हूं  कि  विधेयक  को  कुछ  जल्दी  में  तंघार  किया  गया  इस  विधेयक  को  पढ़ते
 समय  लोगों  के  मस्तिष्क  में  जो  प्रदन  उठ  सकते  हैं  उनके  थारे  में  हसमें  कोई  समाधान  महीं  दिया
 गया  ।  इस  तरह  के  कुछ  उदाहरण  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हैं  पर  मैं  एक-दो  ओर  देना  ।

 पहले  जिला  स्तर  पर  बनाए  गए  मंचों  को  लें  ।  शिकायत  किये  जाने  के  बाद  ये  मंच्र  क्या  कार्य

 करते  मैं  देखता  हूं  कि इसका  एक  हिस्सा  वास्तव  में  अपमिश्रण  से  सम्बन्धित  है  क्योंकि  इसमें

 पहले  गुणबत्ता  देशी  जाती  है  ओर  फिर  मूल्य  तदन्तर  सेवा  की  जाती  वस्तु  की  गुणवत्ता  के

 सन्दर्भ  में  हम  भोषधि  की  गुणवत्ता  की  बात  अक्सर  हम  खुदरा  बाजार  से  ओषधि  खरीदते

 कोई  उपभोगता  शिक्षित  हो  है  जो  प्रयोगशाला  का  शुल्क  दे  सकता  है  और  तब  यह

 साबित  किया  जाता  है  कि  अमुक  वस्तु  अपमिश्चित  है  ।  भगर  यह  साबित  कर  दिया  जाय  त्तो

 भोवता  को  क्षतिपूर्ति  की  जाती  है  ।  मैं  सबसे  पहले  इस  बात  को  समझता  चाहता  हूं  कि  यह

 पूर्ति  कौन  करेगा  ?  इस  मामले  में  कई  एजेंसियां  हो  सकती  थोक  व्यापारी  तथा

 खुदरा  ध्यापारी  भादि  ।  यहां  यह  नहीं  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  जिससे  वस्तु  का  दाम  वापिस  करनते

 को  कहा  किससे  वस्तु  को  बदलने  को  कहा  जायगा  तथा  किससे  वास्तव  में  क्षतिपूर्ति  करने

 के  लिए  कहा  जाएगा  |  तब  यह  बात  उठेगीं  कि  सबसे  मं  तिम  बिंदु  भर्थात  इसे  बेचने  बाला  हो

 यह  क्षतिपूर्ति  देगा  ।  अगर  यह  कोई  बहुदेशीय  निगम  है  कोई  बड़ी  राष्ट्रीय  एकल  स्वामित्व

 की  कम्पनी  है  जिन्होंने  हो  सकता  है  खुद  हो  मिलावट  की  हो  तो  हम  उ+  पर  अकुश  नहीं  लगा

 पाए  गे  ।  इसलिए  ये  सब  बातें  यहां  पर  स्पष्ट  नहीं  की  गई  हैं  जिनके  अभाव  में  भगर  कुछ  साबित

 कर  भी दिया  जाता  है  तो  अन्य  जटिखताए  पेदा  हो  जाए

 एक  ओर  प्रुइन  मेरे  मस्तिष्क में  माता  मान  मैं  एक  उपभोकता  हूं  और  मैंने  कोई

 शिकायत की है भौर यह साबित द्वो जाता है कि मुझे भ्रपमिश्रित वस्तु दी गई थी भौर उसके 47
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 —— जज  बा  ज्

 लिए  मुझे  क्षतिपूति  भी  दी  जाती  चलिए  ठीक  है  लेकिन  अगर  हम  थोड़ा  गह  जाएं  और

 ये  पूछे कि  उस  सारी  अपमिश्चित  वस्तुमों  का  बया  दिया  जाता  £  जिनमें  से  किसी  उपभोक्षता  को
 अपमिश्रित  वस्तु  देने  पर  क्षतिपूर्ति  दी  जाती  है  ।  मैं  इस  विधेयक  में  इस  बारे  में  कोई  चीज  नहीं
 पाता  हूं  और  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  दिया  गया  है  कि  कौन  यह  कारंबाई  निधिचय  द्वी  अगर

 कोई  उपभोक्ता  आंदोलन  होता  है  तो  ग्ह  तो  हो  ही  नहीं  सकता  कि  लाखों  उपभोक्ता  ब्यवितगत

 तौर  पर  का  रंवाई  भगर  कोई  समिति  इस  बारे  में  कारंबाई  कंरती  है  तो  उनमें  से  प्रश्येक  वी  इस

 बात  का  ज्ञान  नहीं  हो  पाता  कि  उउतहें  क्षतिपूर्ति  केस  मिल  सकती  है  क्यों 6  उनमें  ये  किसी  एक  ने  ही

 उस  वस्तु  को  खरीदा  होता  इसलिए  स्टाकिस्ट  निर्माता  को  इस  बात  से  क्या  फके  पड़ता  है

 क्योंकि  बहु  लाखों  अन्य  उपभोक्ताओं  को  यह  अपमिश्रित  वस्तुएं  बेच  चुके  होते  इन  प्रइनों  को

 यहां  पर  महीं  किया  गया  है  ।

 मैं  एक  महिला  संगठन  से  सम्बद्ध  हूं  भो  कई  बार  ऐसे  अंदोलन  करती  निदचय

 उठाया  गया  प्रइन  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकरण  से  सबंधित  है  जोकि  एक  ह्वास्या  त्मेक

 प्रस्ताव  लगता  है  ।  कया  भाप  यहु  उम्मीद  करते  हैं  कि  इस  कारये  को  करने  के  लिए  मेरे  संगःन  को
 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्मत  पंजीकृत  होना  चाहिए  ?:  केबल  समिति  अधिनियम  के  अन्तगंत

 पंजीकृत  हो  कर  ही  हम  यह  कार्य  कर  सकते  यह  सहो  है  कि  इस  बारे  में  सही  अध्ययन  नहीं
 किया  गया  इस  बारे  में  विशेष  रूप  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  उपभोक्ता  भांदोलन  को

 धढ़ाबा  देना  इसके  साथ-साथ  काले-बाजारियों  सटोरियों  और  मिलावट  करने  बालों  के

 विरुद्ध  प्रशासतिक  कार्रवाई  करते  की  जिम्मेवारी  को  हमें  इन  समितियों  पर  हो  नहीं  छोड़  देना

 चाहिए  ।  मुझे  ऐसा,लगता  है  कि  भपनी  समस्त  अच्छी  बातों  के  साथ  यह  विधेयक  अपना  मुख्य  कार्ये
 प्रदयासनिफ  व्यवस्था  के  अभाव  में  एक  प्रसाधक  प्रक्रिया  बन  कर  रह  जाएगा  ।  मैं  समभता  हूँ  कि
 ये  दो  बातें  बहुत  आवदयक  हैं  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण  अधि  के  नाम  पर  प्रशासनिक  द॑गठन  का

 मुश्य  कार्य  भोर  मुक्य  जिम्मेवारी  जोकि  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  कारंवाही  करना  है  गोण  नहीं  होनी
 चाहिए  ।

 आखिर  मुझे  बिल्कूल  विदवास  नहीं  होता  कि  इस  प्रकार  से  छोटे-छोटे  विधेय  यहां
 ओर  बहां  भाज  की  स्थिति  में  कुछ  बदलाब  ला  सकते  हैं  जहां  सारा  का  सारा  बाजार  प्  जीवादी
 ब्यवस्था  के  लिए  खुना  हुआ  है  और  जहां  इसके  नियम  भ्रष्टाचार  को  बढ़ाते  हों  मिसके  कारण
 काला  बाजार  फलता-फूलता  है  भोर  लोगों  का  अधिकतम  शोषण  होता  इसलिए  हमें  इस  बात
 को  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  सत्तारूढ़  दल  पूजीवाद  से  गठबंधन  किये  हुए  है  भोर  उपभोगता  की
 परेशानी  का  यही  मूल  कारण

 भ०  ०

 श्रो  हरोज्ञ  रावत  :  उपाध्यक्ष  सरकार  को  ओर  से  इस  प्रकार  के  कदम
 का  बहुत  लम्बे  समय  से  हमको  इ  तजार  था  ओर  मैं  देश  के  करोड़ों-करोड़  उपभोक्ताओं  की  ओर  से
 माननीय  भगत  जी  को  और  भारत  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  इस  बिल  को  पेश  करते
 बबत  भगत  जी  ने  एक  बात

 कही
 थी  कि  यह  बिल  किसी  के  खिलाफ  नहीं  मैं  रुनसे  आग्रह
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 करना  चाहता  हु
 और  उनके  ध्यान  में  इस  बात  को  लाना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  जहां  करोड़

 करोड़  लोगों  के  हित  में  वहां  पर  एक  वर्ग  जिसको  हम  छोषक  वर्ग  कह  सकते  जिसको  हम
 जमाख्तोर  वर्ग  कह  सकते  जिसको  हम  मिलावद  करने  बाला  कह  सकते  उस  वर्ग  के  निश्चित
 तौर  पर  यह  श्वििलाफ  हूंगा  और  कानून  के  अन्दर  थोड़ी-बहुत  सजा  देकर  उनके  जो  व्यापक  हित
 साधन  अभी  तक  होते  थे  ओर  विभिन्न  कानूनों  के  तहूत  वे  अभी  तक  पकड़  में  नहीं  भा  पाते  थे  अब
 इस  बिल  के  जरिए  सारे  देश  के  अंदर  मूतउमेंट  होगी  ओर  इस  कानून  के  जरिए  जो  उनकी  जड़

 यह  जड़  कमजोर  होगी  |  इसलिए  मैं  मननीय  भगत  जी  को  जहां  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  बधाई
 देता  हूँ  वहीं  इस  बात  के  लिए  भी  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  उन्होंने  इस  समय  जो  उनकी  जड़
 उसको  पकड़ा  जो  कमजोरी  उसको  पकड़ा  है  ।

 उपाध्यक्ष  हम  लोग  बहुधा  इस  सदन  में  और  सदन  के  बाहूर  कंजूमर  मृवमेंट  को
 बिल््ट  करने  की  बात  करते  लेकिन  कंजूमर  मूवमेंट  गवर्नमैंट  की  तरफ  से  वास्तविक  प्रोटेक्शम  न  होने
 की  वंजहू  से  कभी  बिल्ट  नहीं  हो  कभी  जोर  नहीं  पकड़  पाया  ।  इसलिए  अब  कजमर  और  इस

 ट्रंड  में  काम  करने  बालों  को  यह  बिल  प्रोटेक्शन  प्रदान  करेंगा  ।  हो  सकता  है  कि  हस  बिल  में  कुछ
 तकनीकी  खामियां  लेकिन  उनको  हम  इतनी  जल्द्री  किसी  एक्सपर्ट  कौ  नजर  से  देख  नहीं  सकते

 हैं  और  फिर  यह  तो  एक  प्रयोग  के  बतोर  है  ॥जब  फील्ट  में  इसको  लागू  किया  जाएगा  तथ  इस  पर

 नजर  रखी  जाएगी  और  जो  खामियां  पाई  उतको  उस  समय  टूर  करते  के  लिए  निषिचत

 तोर  पर  सरकार  कार्य  करेगी  ।
 ,

 उपाध्यक्ष  इस  माननीय  भगत  जी  ने  बिल  के  उहू  दय  और  कारणों  में  ए

 बात  कही  मैं  उसकी  ओर  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कह्या--हम  इस
 बिल  के  द्वारा  कंजूमर  को  छिक्षित  १रने  का  कैम  कर  रहे  यह्  सबसे  मइृलपूर्ण  होता  है  ।

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  केवल  कौंसिल  को  बनाने  का  नहीं  बल्कि  लोगों  को  छिक्षित  करने  का  लेकिन
 लोगों  को  शिक्षित  करने  का  क्या  तरीका  किस  तरह  की  मंकेनिज्म  कौंसिल  और  फोरम

 बनाने  के  अलावा  किस  प्रकार  से  शिक्षित  किया  इपत  बारे  में  यह  बिल  नि््िचत  तोर  पर

 कुछ  नहीं  कहता  हमारे  जो  प्रचार  माध्यम  उनका  किस  प्रकार  से  उपयोग  होगा  ।  इस  क्षेत्र
 में  जो  विभिन्न  प्रकार  की  सस्थाएं  काम  कर  रही  उनको  किस  प्रकार  से  सहायता  दी  जाएगी
 और  कितनी  इमदाद  दी  जाएगी  ?  इस  सम्बन्ध  में  यह  बिल  कहीं  पर  कुछ  नहीं  कहता  इसलिए
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  भाग्रह  करना  चाहूंगा  कि  जब  वे  हमारे  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर
 तब  कृपा  करके  इस  बात  को  बताने  का  कष्ट  करें  कि  लोगों  को  शिक्षितः  करने  काम  किस  प्रकार  से

 यहू  बिल  मात्र  ऊरनेਂ  शब्द  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  क्या  ब्यावह्या रिक  कदम  उठाए
 जाने  क्या  कुछ  इमदाद  दी  जानी  है  इत्यादि  वे  अपने  जवाब  में  अवश्य  खुलासा  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  रें  कौसिल  और  फोरम  बताने  की  बात  कह्दी  गई  है  ।  यह्  सेंट्रल
 लेबल  पर  बाढी  बनाने  स्टेट  लैवल  पर  बाडी  बनाने  से  या  डि|स्ट्रक्ट  लंवल  पर  फोरम  बनाने  से

 काम  लने  वाला  नहीं  बल्कि  हमको  इसके  लिए  एक  श्यू  खला  खड़ी  करनी  पड़ेगी  इस  तरह  की

 अ।डी  की  और  इसके  लिए  हमें  आइडेंटिफाई  करना  पड़ेंगा  उन  लोगों  को  जो  कंजुमर  मूबमेंट  के

 क्षेत्र  में और  उपभोक्ताओों  को  शिक्षित  करने  के  क्षेत्र  में  पहले  से  काम  कर  रहे  हैंਂ  जब  तक  हम

 ऐसे  सोगों  को  आइडेंटिफाई  नहीं  जो  जम  खतोरों  और  मुनाफाखोरों  के  श्लिलाफ  बातावरण
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 बनाने  के  क्षेत्र  में  ज्यादा  कामयाव  है  और  उतको  जिम्मेदारी  नहीं  तब  तक  मैं  समझता  हू  कि

 केवल  डिस्ट्रिटट  लेवल  का  एक  फोरम  हमारी  अपेक्षाओं  की  पूर्ती  नहीं  कर  पाएगा  ।  बल्कि  यह  भी

 एक  प्रकार  से  ऐसा  फोरम  मात्र  रह  जाएगा  जिस  प्रकार  से  हमारी  भौर  ऐसी  सरकारी  बाडौ

 ।  ॥ं
 ह

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  यह्  निवेदन  करूंगा  कि  जो  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  फोरम

 हो  वह  भ्राड  बेस्ड  होना  इसमें  आपने  ट्रंड  भौर  कःमर्स  के  क्षेत्र  मे ंकाम
 करने  वाले  लोगों  को  लिया  है  और  महिलाओं  में  लेडीज  सोध्यल  बर्कंसं  को  लिया  यह  बहुत
 भच्छी  बात  बहुत  अच्छी  बात  की  महिलाएं  ही  सबसे  इस  तरीके  की  जो  मेल
 प्रेंबिटसेज  हैं  इस  ट्रेंड  उससे  कुप्रभावित  होती  लेकिन  आपने  इसमें  कज्यूमर  मूवमेंट  के  क्षेत्र
 में  काम  करने  वाले  लोगों  को  बिल्कुल  छोड़  है  ।  जिक्र  इस  बात  का  भी  होना  चाहिए  भा  ।

 उल्लेल्  यह्  भी  होता  चाहिए  था  कि  उस  जिले  के  अन्दर  कन्जूमर  मूवमेंट  बिल  करते  के
 क्षेत्र  मे ंकाम  करने  वाले  किसी  भी  प्रमुक्ष  व्यक्ति  को  इस  काउ  सिल  में  शामिल  किया
 बल्कि  ऐते  एक  से  अधिक  व्यक्तियों  को  इस  प्रकार  डिस्ट्रिक्ट  लैबल  के  फोरेम  में  दामिल  करना

 चाहिए  |  बल्कि  मैं  आग्रह  करूगा  कि.स्टेट  लैवल  पर  भी  इस  तरीके  के  लोगों  को  शामिल  किया
 लाता  यह  भी  देशा  जामा  चाहिए  कि  जो  चेयरमैन  इसके  वह  केवल  एक  सरकारी

 ब्यकित  मात्र
 न  क्योंकि  मंत्री  महोदय  भी  सरकारी  ध्यक्षित  मात्र

 इसमें  यदि  ऐसे  व्यक्ति  को  रखेंगे  जिसका  कमिटरमैंट  जो  उसके  अन्तर्गत  काम  करना

 चाहे  तो  आपकी  जो  मंशा  इस  बिल  के  माध्यम  से  रही  आपने  बिल  को  मूव  करते  हुए  कहा  कि  .
 प्रधानसन्त्री  की  दृषछा  से  इतनी  जल्दबाजी  में  बिल  को  लाए  हैं  ।

 झो  एच०  के०  एल०  भगत  :  जल्दबाजी  मैंने  नहीं  कहा  ।

 भरी  हरीश  रावत  :  आपने  जल्दबाजी  नहीं  कहा  लेकिन  तत्परता  कहां  है  |  तत्परता  का  उदू

 धाब्द कहने में मुकसे गलती हो गई | इस बिल को जो आप लाए हैं तो वह मंशा तभी पूरी हो पाएगी जब आप इसमें कमिटेड लोगों जो इस क्षेत्र में काम वाले उनको रखेंगे । .. आपने इसमें बिल का प्राबीजन रखा मैं उसके खिलाफ नहीं मगर यह जरूर देखें कि हमारी ये सारी काउ सिल्स केवल बिल की कोर्ट सात्र बनकर न रह हमारी माननीय सदस्य बहिन गीता मुखर्जी ने भी ठोक ही कहा मैं भी उल्लेख करता चाहूंगा कि इस समय जितनी मिलावटी ओर सब-स्टेंडढे फूड स्टफ बनता वह बड़ मंन्युफैक्च रस बनाते हो सकता है ये मेन्युकक्च्स पाली में हमारे डागा उनको अच्छी तरह से जानते होंगे । तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो आपके उपभोक्ता कम्पलेट तो वह कंसे पक३ उसके बारे में निश्चित तौर से आपका बिल शान्त है । - एक में ड्रग एण्ड कोस्मेटिक बिल के बारे में भी कहना चाहता सरोज ज़ी इस प्मय यहां नहीं हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आज 7,8 बिलों पर एक साथ चर्चा हो रही है तो बहुत से मंत्रिगण यहां देखने को लेकिम हो सकता है सबने अपना भार श्री भग्मत जी पर डाल दिया मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो बिल माननीय भगत जी ने पेश किया उसकी मंणा की पूर्ति के लिए भमेंडमैंट लाया गया है । मगर इस मंशा की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ड्रग एड कास्मेटिक एक्ट में ही कोई संशोधन नहीं 50 है कं
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 ढ  :  -  दह््  "

 इस  समय  दवा  के  नाम  पर  ऐसी  ऐसी  नशीली  बस्तुयें  बानार  में  बिक  रही  सुरा  इत्यादि
 के  नाम  ज़िनसे  लोगों  का  स्वास्थ्य  क्षराब  हो  रहा  मंगर  उनको  ड्रग  एड  कॉस्मेटिक  एक्ट
 ड्रग  का  नाम  देता  है  ।  जब  तक  इसमें  कोई  संशोधन  होकर  नशे  की  को  बवांटीफाई  नहीं
 किया  जाता  मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  कोई  भी  पीड़ित  को  वास्तव  में  संरक्षण  मिल  पाएगा  ।
 मैं  अन्त  में  बहुत  बधाई  देते  हुए  आशा  करता  हूं  कि  जो  मंशा  हमारी  लाखों  करोड़ों  उपभोगृताओं
 को  है  वह  इससे  पूरी  होगी  ।  .

 ]
 |

 २

 शीमती  घुखर्जो  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  संसदीय  सेवाओं  के  उपभोक्ता  होने
 '

 क ेआधार
 पर  क्या  मैं  माननीय  संसदीय  काये  मंत्री  से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  हमें  मध्याह्न  भोजन  कै  अवकाश
 से  क्यों  वंचित  किया  जा  रहा  है  ?  इस  बारे  हमारी  इच्छा  जानने  की  कोधिशा  भी  सहीं  की
 इस  बारे  में  हम  कहां  शिकायत

 |

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संधी  शौला  ।  जब  श्रीमती  मुखर्जी
 बोलने  के  लिए  छड़ी  हुई  थीं  तभी  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  से  यह  कहने  जा  रही  थी  कि  मध्याहस
 भोजन  का  अवकाश  समाप्त  न  किया  जाय  |  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  हम  एस  बंठक  को  मध्यात्ष
 भोजन  के  अवकाश  के  समय  के  दोरान  भी  जारी  रखें  ।

 क्षी  मारायण  चोबे  :  यह  घोषणा  पहुले  की  जानी  चाहिए  थी  +  एक  बमकर  दस  मिनट  पर

 पह  बात  कही  जा  रही
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  बोलने  बाले  सदस्य  के  भाषण  में  व्यवधान  नहीं  डालना  चाहती

 थी  ।
 श्रीमती  धोला  दोक्षित  :  मैंने  सदस्य  के  भाषण  के  बीच  ब्यवधान  नਂ  डालने  की  सामान्य

 विनम्रता  अपनायी  4  हि  ॥॒
 प्री  सोसनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रीमान  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  सूत्र  में  यह  कहा  गया  है  कि  जन  वितरण  प्रणाली  में  .
 भोकता  संरक्षण  को  सबसे  अधिक  वरीयता  दी  जाएगी  ।  हमारे  देदा  में  उपभोकक््ताभों  के  हित  के

 संरक्षण  के  लिए  कम  से  कम  12  केन्द्रीय  कानून  हैं  भोर  झ्रज्यों  के कानून  अलग  हैं  परन्तु  फिर  भी

 क्षय  तक  हम  वांछित  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  मात्र  कानून  बनाने  से  ही
 हम  अपने  वांछित  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  बढिक  इसके  लिए  हमें  जन  आन्दोलन  के  साथ-साथ

 '
 होगों  में  जागृति  भौ  पंदा  करनी  होगी  ।  शायद  यदह्दी  कारण  है  कि  इस  विधेयक  उद्देश्य  और

 कारणों  के  विवरण  में  यह  गय  है  कि  ऐसा  वातावरण  पैदा  करेगी  जिसमें  उपभोक्ता
 को  शिक्षा  का  अधिकार  प्राप्त  हो  ।  और  यह  भी  बताया  गया  है  कि  एवं  सम्पत्ति  को

 नुकसात  पहुंचाने  वाज्ती  बस्तुओं  के  विपणन  के  अधिकार  को  सरक्षित  करना  ।””  इस  प्रकार  इसे  एक
 जन  आन्दोलन  बनाने  के  लिए  उपभोकक्ता  परिषदों  और  अम्य  संस्थाओं  को  ज्यादा  अधिकार  देने

 साहिएਂ  ताकि  वे  लोगों  में  अधिक  जागृति  ला  बिभिन््न  राज्यों  में  ड्रपभोक्ता  सलाहुकार
 समितियां  बनाई  गई  हैं  परिषदों  को  ज्यादा  अधिकार  विए  जाने  चाहिएं  ताकि  थे  समुचित  कायंवाही
 कर  सके  ।  इस  बारे  में  स्वयंसेवी  संगठमों  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  जहां  मूल्य
 पूर्ण  लाभ  बहुत  ज्यादा  हो  तथा  वस्तु  भी  दोषपूर्ण  हो  बहां  परिषद  तथा  अम्य  को
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 अ?इय  विदलेषण  करना  चाहिए  ।  इन  द्ांक्तियों  के अलावा  परिषदों  और  अन्य  संस्थाज्ञों  के
 भोवता  वस्तुओं  की  मंडारण  तथा  वितरण  का  निरीक्षण  करने  का  अधिकार

 भी
 प्रदान

 किया  जाना

 श्री  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  को  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  वास्तव  में  सरकार  ने  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  विया  सरकार

 ने  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  न  केवल  प्रोत्साहुन  दिया  है  बल्कि  उदार  शर्तोा-पर  ऋण  देने

 के  अलावा  करोड़ों  रुपए  की  राज  सहायता  दे  चुकी  परन्तु  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  है
 कि  सहकारी  व्यवस्था  वितरण  क्षेत्र  में  भी  लड़खड़ां  रही  है  जहां  तक  इस  क्षंत्र  का  प्रदन  है  सरकार

 ,

 की  नीति  यह  है  कि  वितरण  इन्हीं  सहकारी  समितियों  द्वारा  किया  जाएगा  पर  अभी  तक  सहकारी
 समितियां  इस  लक्ष्य  को  पाने  में  असफल  रही  हैं  और  बिचौलिए  इसकाਂ  पूरा  फायदा  उठा  रहे
 उदाहरण  के  लिए  दस  स्थिति  को  हम  खाने  के  तेल  और  चीनी  के  मामले  में  देख  सकते  कंट्रोल
 के  कपड़े  की  बात  कुछ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ये  चीजें  नहीं  पहुंच  पाती  हैं
 और  इस  तरह  से  कालाबाजारी  हो  रहीं  है  ।  सरकार  ने  ग्रामीण  एवं  आदिवासी  क्षेत्रों  में अनाज  के
 वितरण  के  लिए  राज-सहायता  दी  इसलिए  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  कदम

 नहीं  उठाया  वास्तव  में  आवश्यकता  इन  सबको  ईमानदारी  से  लागू  करने  को  है  ।

 हमारे  देश  में  उपभोक्ताओं  को  कोई  ऋण  व्यवस्था  उपलब्ध  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री

 मद्दोदम  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वे  उपभोक्ताओं  को  ऋण  व्यवस्था  उपलब्ध  करवाए  जाने  के
 में  सोचें  ताकि  उपभोक्ता  इससे  ल्लाभ  उठा

 ..  वास्तव  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  को  निष्ठापू्क
 लागू  किया  जाय  और  मुझे  आशा  है  कि  इसके  द्वारा  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  में  जो  कमियां

 उन्हें  दूर  किया  जा  सकेगा  ।  अधिकारियों  को  आवश्यक  वस्तुओं  के  नियंत्रण  जांच  तथा  ब्रितरण
 के  अधिकार  दिए  ज़ाने  ताकि  वे  अधिकतर  ऐसे  डपभोक्ताओं  को  जो  आदिबासी
 भोर  हरिजन  हुं  उन्हें  लाभ  पहुचा  सके  ।

 दे  ु
 भरी  जेनुल  बदार  :  उपाध्यक्ष  मैं  कज्यूमर  प्रोटेक्शन  बिल  और  उसके  साथ

 जो  भन्य  सात  बिल  पेश  किए  गए  उनका  समर्थन  करता  हूं  ।  भारत  में  उपभोक्ता  आंदोलन  को
 एक  नयी  दिशा  देने  में  यह  अभूतपूर्व  कदम  है  ।  मैं  इस  बिल  को  पेश  करने  के  लिए  माननीय
 मंत्रो  जी और  माननीय  खाद्य  एवं  पूर्ति  भरी  एच०  के०  एल०  भगत  को  बधाई  देसा  चाहता
 हैं  भौर  उनकी  सराहना  करता  हूं  ।  उपभोक्ता  संगठनों  को  संरक्षण  देने  के  लिए  इस  सदन  मे  और
 इस  सदन  के  बाहर  बहुत  दिनों  अनेक  वर्षों

 से
 मांग  चल  रही  लेकिम  भग़तजी  ने  जो  साहुसिकः

 कदम  उठाया  अगर  यह  कदम  उन्होंने  इस  बार  न  उठाया  होता  तो  क्ष.यंद  उपभोक्ता  आंदोलन
 को  बढ़ावा  देने  की  यह  मांग  ही  बतकर  काफी  दिनों  तक  रह  जाती  ।  मैं  समकता  हूं  इस
 बिल  फो  लाने  के  पहले  मंत्री

 हब
 कितने  दबाव  भेलने  पड़े  उनके  रास्ते  में  कितनी

 बाधायें  उपस्थित  की  गई  क्योंकि  यहां  पर  एक  निहिल  स्वार्थ  हमारे  देश  में  बहुत  दिनों  से '  काम  कर  रहा  है  कि  इस  प्रकार  का  कोई  बिल  न  लेकिन  भगतजी  उस  निद्वित  स्वार्थ  से
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 बचकर  निकल  गए  और  उन्होंने  इस  बिल  को  लाने  का  एक  साहुसिक  कदस  उठाया  उसके  लिए
 बहू  हमारे  ही  सदन  के  ही  नहीं  बल्कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  ।

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  इस  विश  जेसा  मैंने  पहले  उपभोक्ता  आंदोलन  को

 बहुत  बढ़ावा  मिलेगा  ।  इस  अंदोलन  को  संरक्षण  देने  में  यह  प्रभावकारी  कदस  है  लेकिन  इस  बिल
 से  उपभोक्ता  संगठन  कंसे  मजबूत  इसकी  कल्पमा  या  इसके  बारे  कोई  बात  इस  बिल  में

 कही  भी  नहीं  गई  है  भोर  शायद  हो  भी  नहीं  सकती  ।  इसके  लिए  सारे  देशा  में  एक  बाताबरण
 बनाना  उपभोक्ता  संगठन  क्ष ड़  करते  पड़ेंगे  और  यह  काम  सामाजिक  कार्यकर्ताओं
 समाजसेवी  संगठमों  का  हो  सकता  है  ।  आज  हमारे  देदा  में  उपभोक्ता  संगठन  कुछ  बड़े  बाहरों  तक

 Gt  ही  सीमित  जंसे  बंगलौर  या  णो  भोर  कुछ  बड़े  धाहर  हैं  देश  उनमें

 कुछ  ससथायें  कुछ  संगठन  हैं  जो  इस  दिशा  में  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  लेकित  इस  देश  की  एक

 बहुत  बड़ी  भाबादो  गांवों  में  रहती  कस्बों  में  रहती  छोटे  शहरों  में  रहती  है  और  इन  स्थानों

 पर  रुपभोक्ता  संगठन  नाम  की  कोई  घीज  महीं  उपभोक्ता  संगठमों  के  माध्यम  से  ही  इस  बिल

 का  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।  तो  ये  संगठन  कंसे  बन  विदेषकर  थांवों  जहां  सबसे  अधिक

 उपभोक्ता  रहते  हैं  भौर  जहां  सबसे  अधिक  लोगों  को  चोट  किया  जाता  जहां  सबसे  अधिक

 इटंण्डड  सो  मिलती  वे  भोले  भाले  वे  भोले  भासे  लोग  जिनको  आप  टौक  प्रकार  से

 थोजें  दे  महीं  पाते  हैं  बहां  उपभोक्ता  संगठनों  के  बिना  काम  नहीं  हो  सकता  इसको  कंसे  बढ़ावा
 दिया  किस  प्रकार  से  उपभोक्ता  संगठन  खड़े  किए  इसके  लिए  भी  मैं  समभता  हूं  कि

 सरकार  को  ही  रुपरेक्ा  तेयार  करनी  पड़ेगी  |  अव  तक  सरकार  इसकौ  रूपरेक्षा  तेयार  महीं

 इमारे  देश  में  शायद  गांवों  छोटे  शहरों  कृश्बों  में  उपभोक्ता  संगठन  खड़े  करना  बड़ी  मुप्किल

 होगो  ।  जब  तक  उपभोक्ता  संगठन  खड़े  नहीं  इस  बिल  को  जो  मंघा  वह  पूरी  तरह  से

 पूरी  महीं  होगी  ।
 ः

 शपाध्यक्ष  एक  बात  कौ  ओर  मैं  मंत्रीजी  का  ध्यान  भोर  दिलाता  चाहता  हूं  ।

 हमारी  जो  दमिक  आवद्यकताओं  की  वस्तुयें  उनके  वितरण  की  जो  प्रणासी  गह  सारे  देश  में
 अलग-अलग  कहीं-कह्दीं  पर  सावंजनिक  वितरण  की  प्रणाली  बहुत  अच्छी  ज॑ंसे  केरल  राज्य
 में  जहां  अच्छी  तरह  से  पब्लिक  ढिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  काम  करता  लैकिन  देदा  के  जो  दूसरे
 भाग  दूसरे  राज्य  वहां  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  अच्छी  महीं  अगर  सावंजनिक  बितरण
 प्रणालीकों  ठीक  कर  विया  जाये  तो  देनिक  अवद्यकताओं  की  बहुत  सी  अच्छी  क्वालिटी  की
 चोजें  उपभोक्ताओं  को  मिल  सकती  काफी  दिनों  से  यह  भी  मांग  चल  रही  है  कि  साबंजनिक
 वित-ण  प्रणाली  में  सुधार  बे  लिए  एक  मॉडल-बिल  बनाया  जाना  इस  दिा  में  पहले  कुछ
 कार्यवाही  सुमने  में  आई  लेकिन  बहुत  दिनों  से  शायद  सरकार  का  ध्यान  उस  तरफ

 नहीं  गया  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  एक  मॉडल-बिल  सारे  देश  में  लागू  किया  जाए
 तो  इससे  बहुत  से  लोगों  श्लास  कर  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहने  वले  उपभोक्ताओं  को  बहुत  अधिक

 राहुत  मिल  जाएगी  ।  ह
 ह॒

 मैं  इस  अवसर  का  इस्तेमाल  करते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  जिस

 तरद्द  से  उन्होंने  साहसिक  कदम  उठाए  हैं,उसो  तरह  वे  एक  साहुसिक  कदम  छकायें  ओर  सा  जनिक
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 वितरण  प्रणाली  में  व्यापक  धुधार  के  लिए  सारे  देश  में  एक  जं॑सी  ध्यवस्था  के  लिए  एक
 बिल  पेश  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  ज।रदार  सम  यंन  करता  हूं  आक्षा  करता

 हूँ  कि  इसकी  जो  मश्ा  वह  पूरी  द्वोगी  ओर  धूरी  द्वाने  में  हम  पूरी  तरह  से  स्फल़ता  प्रलेगी  ।

 ]  घ  कह  |

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  साहा  झोर  नागरिक  प्रापूर्ति  मंत्री
 उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  में  पूर  सदन  को  तथा  सदन  के  सभी  पक्षों  को  इस  विधेयक  का
 समथथंन  करने  के  लिए  धन्मबाद  चाहत  हु  ।  ५  ,।

 वास्तव  में  यह  पूरे  देश  सभी  वर्गों  सभी  दलों  की  मांग  की  जो  सभी  इल्तों  से
 परि  थी  ।  इसे  जिस  भावना से  समथंन  दिया  उसके  लिए  मैं  भानकीय  सदस्या  का  अम्यवाद
 करता  हू  ।  मैं  उनक  द्वारा  दी  गई  चताननियों  के  लिए  आभारी  हूँ  जो  उन्होंने  मु  इस
 विधेयक  के  लांगू  करते  तथा  इसमे  कुछ  कमियों  क॑  बारे  दिए  दे  ।  मैं  यहुं  विंदवार्स  दिलाना

 बाहता  हूं  जिस  भंबैना  से  उन्होंते  यह  सब  किया  मैं  भी  इसे  उसी  भावना  से*ग्रहण  कर
 रहा  हूं  ।

 मान्ततींय  सदस्य  श्री  माधव  रेडडों  का  यह  कहना  बिल्कुल  सह्दी  कि  सेमिनार  जनवरी  में

 हुआ  था  ओर  घिधेयंक॑  को  लान  में  एक  वर्ष  का  सम्रय  लगे  गया  ६;  निदचय  ही  एक  वर्ष  का
 समय  लगा  दस  बारे  में  आपका  सहयोग  च॒  हते  हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हरा  प्रकार  के  जटिल
 विषय  के  लिए  हमेशा  सावधानी  से  विच.र  किए  जाने  की  अ,वश्यकता  द्वोती  है  ।  में  ब  हना  चाहता

 हैं  कि  सामान्यतः  कोई  भी  कानून  पूर्ण  नहीं  होता  है  विशेष  रूप  से  वे  क  नून  जो  भारतीय  जीवन  की
 विराठ  जटिलताओों  के  साथ  सामाजिक  तथा  भांथिक  मामलों  से  सम्बन्ध  होते  हैं  या  फिर  उस
 स्थितियों  से  स॒बंद्ध  होते  है  जिनमें  हम  कार्य  करते  यह  दावा  के  कोई  श्वास  कानून  अपने

 में  पूर्ण  है  भोर.यह्  एक  जादू  की  छड़ी  के  समान  सारे  सस।र  को  बदल  देगा  जो  ृपभोकक्ताभों
 को  संतुष्टि  प्रदान  मैं  यंह्  सब  दावा  करते  नहीं  रह  हूं  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  इस  एफ  सल़  में  कई  संबद्ध  ब्यक्तियों  द्वारा  इस  बारे  में  कायं  lear  कया  गया  ।  .  जिसमें  नौकरश  ही
 के  साथ-साथ  विभिन्न  प्रश्रकारों  आदि  के  प्रयत्न  शामिल  हैं  जिन  पर  हमने  विचार  किया
 भोर  इसके  साथ-साथ  हमें  विभिन्न  क्षेत्रों  से  भी  अनेकों  सुभाव  प्राप्त  इन्हें  लेकर  हमने  एक
 वर्ष  तक  श्रम  किया  ओर  विन्म्रता  से  मैं  यह  कहता  चाहुता  हुं  कि इस  एक  वर्ष  प्रयोग
 अपेक्षाकृत  अधिक  स्वस्थ  विधंप्तक  को  लाते  के  लिए  किया  मैं  इस  अपेक्षाकृत  स्वस्थ  विधेयक
 इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  उस  घबत  इसे  एक  आदर्श  विधेयक  कहा  गया  वास्तव  में  उस  समय
 जनता  की  प्रतिक्रियाओं  पर  विचार  करने  के  बाद  इस  |वधयक  को  लाया  गया  है  भौर  पूरे  साल
 भर  इसमें  पर्याप्त  सुधार  किया  गया  इस  बात  को  हो  मैं  चाहता.था  ।

 माननीय  सदेस्थों  द्।रा  कई  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाए  मैं  उनमें  से  कुछ  के  बारे  में  नात  करू  भा

 कुछ  सदस्थों  ने  एक  ही  मुद्दे  को
 उठाया  है  ओर  कुछ  अन्य  ने  अन्य  मुद्दों  के  बारे  में  बात  की  है  ।

 माननीय  श्रो  माधव  रेडडी  ने  कह  है  कि  उपभोक्ता  संगठनों  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ;  मैं
 माननीय  सदस्य  से  इस  बारे  म्रें  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  क।ई  भी  कानून  अपने  आप  में  पूर्ण  नहीं  ,

 है केबल उसको ईमानदारी से लागू करने से ही हम जनता की समस्याओं को सुलझा सकते हैँ ।. 54.
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 जनता एवं  संगठित  एबं  जिम्मेदार  उपभोक्ता  आंदोलन  द्वारा  इसे  आधार  रूप  में  अपनाया
 -  आज  नहीं  तो  हों  सकता  है  शायद  तब  मैं  न  रहूं  या  हो  सकता  है  यह  मेरे  जीवन  काल  में  ही

 घटे  लेकिन  मूर्के  इस  बात  का  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  भारत  के  उपभोक्ताओं  की  क्षमताथमें
 विश्वास  कर  सकते  हैं  चाहे  वे  अनपढ़  ही  क्यों  न  हों  कि  एक  समय  वे  एक  स्वस्थ  उपभोक्ता
 लन  को  मांवों  से  राज्य  मुख्यालय  एवं  राष्ट्रीय  स्तर  तक  लाने  में  सफल  मुझे  इस  बारे  में

 कोई  संदेह  नहीं  वे  हमेशा  ऐसा  करने  में  समथं  हुए  में  विनम्रता  से  इस  बात  को  कहना

 चाहता  हुं  ।  कि  सरकार  को  उपभोक्ता  भांदोलन  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  लेकिन  इस  भांदोलम  को
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  नहीं  किया  जाना  न  ही  सरकार  द्वारा  मियन्त्रित  होना  चाहिए
 और  न  ही  यह  एक  राजनीतिक  भांदोलन  होता  इसे  एक  जन  आंदोलन  होना  चाहिए
 ओर  जनता  के  बीच  से  ही  विभिन्न  वर्गों  तथा  पुरुष  तथा  महिलाओं  द्वारा  इसमें  भाग  लिया  जाना

 चाहिए  ।  क्योंकि  उन्हें  रसोईघर  की  समस्याओं  का  पता  है  ओर  वे  ज्षरीददारी  करती  है  |  उदाहरण
 के  तौर  पर  मेरी  पत्नी  कई  बार  मुझे  चेतावनी  देती  रहती  है  क्योकि  उसे  बाजार  की  स्थितियों

 का  मुझ  से  ज्यादा  पता  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  इसी  प्रकार  से  महिलाएं  बाजार“की  परिस्थितियों

 से  ज्यादां  परिचित  होती  हैं  ।  इसीलिए  हमने  कहा  है  कि  सभी  मंत्रों  में  या  उपभोक्ता  मंचों  में  कम
 सें  कम  एक  महिला  सध्स्य  आवंद्यक  होगी  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  के  एक  द्वी  महिला  होगी  ।

 बल्कि  हैसी  प्रकार  से  परिषदों  में  भी  महिलाएं  होनी  चाहिए  और  जब  में

 लाए  कह  रहा  हूं  तो मेरा  आए्यय  विशि८्ट  जनों  से  नहीं  है  वल्कि  उनसे  है  जो  महिलाओं  के  हितों
 फी  देख  सके  ।  उन्हें  प्रस्तावों  पर  अडिग  रह  कर  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 एकਂ  प्रदन॒  यह  उठायौं  गया  कि  क्या  उःभोक्ता  संगठनों  को  आर्थिक  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  या  नहीं  ।
 बहुत  सारे  उपभोक्ता  संगठनों  ने  मांग  की  है  कि  उन्हें  अधिक  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  |  में  अभी  तक  विशंवस्त  नहीं  हूं  कि  सरकार  द्वारा  उपभोक्ता  संगठनों  को  मार्थिक  सहायता
 देंने  पर  कया  आप  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  बढ़ावा  दे  सकते  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि
 कंबल  कानून  बनाने  से  उपभोकतां  आन्दोलन  को  बढ़ावा  नहीं  दिया  सकता  ।  परन्तु  इसी  बात
 से  कि  उपभोक्कता  कानून  लाया  जा  रहा  बहुत  सारे  स्वय  सेवी  छोटे  संगठनों  को  गठित  करने  के

 लिए  बढ़ावा  मिला  मुझे  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  है  जिनमें  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  संगठन

 बनाए  हैं  ।  जहां  तक  आर्थिक  सहायता  का  प्रषन  है  मेरे  विचार  से  यह  एक  स्वस्थ  सिद्धांत  नहीं  है
 कि  कोई  स्वयंसेवी  संगठन  अपनी  प्रगति  के  लिए  सरदृकारी  सहायता  पर  निंमंर  लोगों  में
 क्षमता  है  ओर  जो  इसके  लिए  समपित  है  उन्होंने  ऐसा  किया  में  आधिफ  सहायता  को  नकार

 नहीं  रहा  हूं  परन्तु  इस  पर  विचार-बिमं  रने की  आवद्यकता  ।
 श्री  माधव  रेंड्डी  ने  एक  और  प्रशन  उठाया  कि  लोग  मुअवजे  की  राशि  निर्धारित  नहीं

 कर  पाएंगे  ।  म॑  यहां  स्पथ्ट  कर  दूਂ  कि  शिकायत  के  लिए  कोई  निरदिचत  फार्म  या  फीस
 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  |  यहां  तक  कि  शिकारतें  दूर  करने  वाले  मंच  को  एक  पोस्ट  कार्ड  लिखता
 ही  पर्याप्त  अब  प्रदन  उठता  है  कि  कितना  नुकसान  अगर  कोई  दिक्रायत  कर्ता  नुकसान
 का  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकता  तो  वह  कह  है  कि  नुकसान  हुआ  लेकिन  वह  उसका  अनुमान
 नहीं  लगा  ख्रकता  तो  मामले  में  मंत्र  का  अं  लगाएगा  तथा  मुआवजा  देगा  ।
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 इसका  उर्दद्य  साधारण  है  ओर  प्रक्रिया  भी  साधारण  है  3  इस  विधेयक  में  प्राकृतिक  श्याय  के

 सिद्धांत  को  अपनाया  गया  है  ताकि  बाद  में  पेच्रीदगियां  पंदा  न  वाहतव  में  यह  समय  पर

 पर्वाप्त  राहृत  पहुंचाने  का  एक  अतिरिक्त  साधारण  उपाय

 कली  सी०  साधथ  रेड्डी  :  मैंने  यह  जिला  स्तर  या  राज्य  स्तर  के  मंचों  के  अधिकार  क्षेत्र  के

 सम्बन्ध  में  कहा  था  ।

 भरी  एज०  के०  एल०  भगत  :  में  इस  मुद्दे  पर  बाद  में  आना  चाहता  हूं  क्मोंकि  बहुत  सारे

 भ्रन्य  मानमीय  सदस्यों  जेसे  श्रीमती  गीता  ढा०  फूलरेणु  श्री  दरद  दिधे  मे  भौ  यह

 मुद्दा  उठाया  है  ।  अधिकार  क्षेत्र  के  बारे  में  मे ंमाममीय  सदस्यों  को  सुचित  कर  दू  कि  शिकायत

 बहीं  दर्ज  करवाईं  जा  सकती  है  जहां  पर  धटता  पूरो  या  आंशिक  तोर  पर  घटी  हो  |  इसका  मतलब

 यह  है  कि  विकायत  कर्ता  जिस  जिले  में  रहता  है  उसी  मैं  शिकायत  दर्ज  करवा  सकता  है  से  कह्दों
 य  जिले  में  जाने  को  भावदयकता  नहीं

 दूसरा  प्रदन  है  कि  हमते  इसके  अधिकार  क्षेत्र  को  निर्धारित  क्यों  किया  ।  हमने  कहा  है
 एक  लाख  तक  के  छोटे  मंच  के  अधिकार  क्षेत्र  में  होंगे  तथा  बड़  मंच  में  दस  लाल  तक  के

 मामले  होंगे  ।  यहू  इस  बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  सामला  किस  प्रकार  का  एिकायतें  कई
 किस्म  की  हो  सकतौ  हैं  ।  कोई  शिकायत  व्यक्तिगत  किस्म  की  हो  सकती  है  ।  कुछ  छिकायतें  कई
 प्रतिष्ठानों  से  सम्बन्धित  हो  सकती  हैं  ।  कुछ  शिकायतें  व्यापक  प्रभाव  के  कारण  राष्ट्रीय  स्तर  की

 हो  सकती  है|  कहीं  तो  आपको  मुआवजा  देते  के  लिए  सीमांकन  १.रता  पड़ेगा  ।  इसौलिए  हमने

 मुथावजे  दिलवाने  की  सीमा  निर्धारित  की  |  लेकिन  यह  अम्तिम  नहीं.है  ।  जंसा  मैंने  कहा  कि  यह
 छपाय  एक  अति९क्त  उपांय  मैं  यह  नहीं  कहुंगा  कि  यहू  झडपाय  अपने  आप  हो  सब  बुराईयों
 को  दूर  कर  देगा  ।  सभी  अन्य  उपाय  जसे  थे  वैसे  ही  रहेंगे  ।  हम  तो  यह  करने  जा  रहे  है  कि  अथ

 साद्य,अपमिश्रण  करने  वालों  के  विरुद्ध  खाद्य  अपमिश्रण  मिबारण  अधिनियम  के  अस्तगंत  भी

 वाही  की  जा  सकेगी  ।  उसकी  प्रक्रिया  लम्बी  इसीलिए  अदालत  उपभोक्ता  को  कुछ  राहत  दे

 सकती  है  ।

 एक  भ्रम्य  प्रदन  जो  श्री  माघव  रेडडो  ने  उठामा  कि  हम  कई  कानूमों  को  मिलाकर  एक
 विधेयक  क्यों  लाए  ठोक  है  हम  इसे  इस  तरह  से  रस्त  सकते  हैं  कि  यह  विधेयक  उन  सभौ

 कानूनों  पर  लागू  परन्तु  तब  वह  मुद्िकिल  हो  जाता  मैं  कानूनी  तोर  पर  निद्दिचत  नहीं
 कहू  सकता  क्योंकि  मैं  कानूनी  विधेषज्ञ  नहीं  हूं  ।  मात  लो  कि  न्यायालय  के  सामने  खाद्य  भपमिश्रण
 निवारण  अधिनियम  है  और  उसमें  कोई  चीज  खास  तौर  से  नहीं  दर्दाई  गई  हो  तो  ग्यायासय  के
 सामने  समस्या  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।  इस  सुविधा  के  लिए  यहू  आवदयक  है  कि  सभी  कानमों  में
 क्रावद्यक  संदोधव  किए  जाने  चाहिए  ।

 देश  में  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  का  होना  अनिवायें  जब  तक  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  नहीं
 होंगे  तो  कठिनाई  पंदा  हो  सकती  है  ।  हमें  प्रतिस्पर्धाटमक  बाजार  को  आवध्यकता  बाजार  में
 प्रतिस्पर्धा  बढ़  रही  है  परंतु  उतनी  नहीं  जितनी  बढ़नी  चाहिए  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  बाजार
 ्धात्मक  होने  च!हिए  भर  गुणवत्तावाला  होना  चाहिए  ।  मेरी  अपनी  राय  है  कि  इस  तरह  का  कानून
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 गुणवत्ता  की  दिद्ा  में  प्रतिस्पर्धा  को  बढ़ावा  देगा  क्योंकि  अन्य  कानूनों  के  एम०  भ्रार०  टी०
 पौ०  अधिनियम  अनुचित  व्यापारिक  व्यवद्यार  तपा  घटिया  गुणों  के  लिए  एकाधिकार  घरानों  को

 अपने  भ्रन्तगंत  लाएगा  ।  जँसा  कि  विधेयक  में  दर्शाया  गया  हम  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  को
 बढ़ावा  देने  के  इच्छुक  वास्तव  में  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  की  कोई  सीमा  नहीं  है  इसलिए  कोई
 ऐसा  नहीं  कह  सकता  कि  बाजार  प्रतिस्पर्धात्मक  बम  चुके  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  का  अर्थ  है  कि
 प्रतिस्पर्धा  का  सदा  के  लिए  बढ़ते  ही  जाना  हम  चाहते  हैं  प्रतिस्पर्धात्मम  बाजार  ण्यादा-से
 ज्यादा  बढ़े  ।  ।

 मैं  समझता  हूं  कि.श्री  माधव  रेडडी  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  भे  सम्बन्धित  बहुत  सही  व  भच्छी

 सलाह  दी  कि  उन्हें  बहुत  सतक॑  रहना  होगा  ।  इस  समय  विधेयक  जिस  रूप  में  आपके  स।मने  हैं  वह
 सभी  पर  लागू  होता  है  जब  तक  सरकार  किसी  को  इससे  मुक्त  म  कर  दे  ओर  इसमें  मुझे  कोई
 कारण  नहीं  दिखता  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  फो  अच्छी  गुणवत्ता  क्यों  नहीं  देनौ  मैं  उनकी

 ठिनाइयां  जानता  हूं  और  समस्याएं  समझता  दूसरी  तरफ  सावंजनिक  क्षेत्र  से  यह  भाषा  की
 जाती  है  कि  वह  लोगों  को  भ्रच्छी  गुणवत्ता  प्रदान  करे  ।

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रबनन  यह  उठाया  गया  कि  अपमिश्रण  के  मामले  में  नमूना  लेने  के  लिए
 कौत  मुगतान  करता  है  ।  इस  समय  के  कानून  के  अनुसार  यह  सही  है  कि  जो  नमूना  लेता  है  बही  डसका

 भुगतान  करता  है  ।  यह  सही  मैंने  अभी  राज्य  मन्त्री  ते  बात  की  कि  क्या  मुगताम  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  इस  मामले  पर  गौर  करने  का  अनु रोध  करूंगा  ।  वर्तमान  के  भमुसार
 शिकायत  कर्ता  को  नमूने  के लिए  मुगतान  करना  होता  और  अगर  उसकी  छिकायत  सही  पाई

 जाए  तो  उसका  पैसा  वापिस  कर  दिया  जाता  ऐसी  थ्यवस्था  ज्लाद्य  अपमिश्रग  निवारण  अधि«

 नियम  में  परन्तु  यहां  पर  अगर  किसी  व्यक्ति  की  शिकायत  सही  पाई  जाती  है  भौर  अदालत
 को  उसे  मुआवजा  देना  है  तो उस  समय  इस  चीज  को  भी  मध्यनजर  जा  सकता  साथ  ही  मैं

 इस  मामले  को  विमर्श  के  लिए  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  भी

 एक  अन्य  प्रश्न  यहू  उठाया  गया  कि  कम्पती  अधिनियम  केबल  वाणिज्य  प्रयोजन  के  लिए

 इसलिए  इसके  अन्तगंत  कोई  अन्य  सोसाइटी  पंजीकृत  नहीं  हो  सकती  ।  यह  सही  नहीं
 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्त्गंस  सोसाइटी  पंजीकृत  करवाई  जा  सकती  है  |  भाज  भी

 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्दर  कई  धर्मार्थ  अनुसंघाम  संगठन  तथा  कल्याणकारी

 संगठन  पंजीकृत  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसे  संगठन  बढ़  ।  अमेरिका  में  तथा  अम्य  देक्षों  में  कुछ  ऐसे
 संगठन  और  पड्िलिक  कम्पनियां  हैं  जो  अनुसंघान  करते  उपभोक्ताओं  को  शिक्षित  करते

 छिकायतें  दर्ज  करवाते  हैं  तथा  इसौ  श्रकार  के  कई  भन््य  काय॑  भी  करते  हम  चाहते  हैं  कि  अगर
 लोग  पंजीकृत  सोसाइटियों  के  अन्तगंत  ये  कःम  नहीं  कर  पाते  तो  उन्हें  किसी  अन्य  कानून  के
 अन्तर्गत  तथा  कम्पनी  अधिनियम  में  पजीकृत  करवा  कर  ये  काम  करमा  चाहिए  |

 अब  मैं  वरिष्ठ  सदस्य  प्रो०  रगा  के  प्रश्न  पर  आता  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  किसानों  के
 निधियों  व्यापार  संघों  के  प्रतिनिधियों  तथा  अन्य  लोगों  को  जहां  तक  सम्भव  हो  इन  तथा
 मनों  में  जगह  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  यह  कानून  जो  भ्रापके  सामने  है
 निदिचत  द्वी  ऐसी  व्ययस्था  प्रदान  करता  है  भोर  सरकार  भी  यही  चाहेगी  कि  उपभोक्ताओं  व्यापार
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 संघों  व  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  बोलने  का  मौका  मिलना  चाहिए  ओर

 सरक।र  के  दिमाग  में  यह  बात  है  कि  प्रत्येक  संगठन  को  इसमें  प्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ।
 _

 क्षि  वर  तुओं  के  सम्बन्ध  में  यह  सही  है  कि  ऐसी  शिकायतें  आती  हैं  कि  किसानों  को
 मिश्चवित  उवंरक  व  कृषि  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  अन्य  वस्तुएं  धटिया  किस्म  की  देकर  उनका

 शोषण  किया  जाता  है  ,  यह  सही  है  परंतु  इस  समय  उबं रक  आदि  के  मानक  निर्धारित  कर  दिए  गए
 हैं  और  यह  कृषि  मत्रप्लय  द्वारा  अन्य  कानून  के  अन्तगंत  नियंत्रित  कियां  जाता  यह  कानून  भी

 प्रचलित  रहेगा  परन्तु  यह  मंच  किसानों  को  मौका  देगा  कि  अगर  उसे  डापमिश्चित  उवंरक  मिलती

 है  तो  वह  शिकायत  दूर  करने  वाले  मंच  के  पास  जा  सकता  है  ।  इससे  भारत  के  किसानों  की  तुरन्त
 राहुत  उपलब्ध  हो  जाएगौ  ।  मैं  यह  जरूर  कहूगा  कि  कुछ  उपभोकता  संगठनों  ने  बहुत  अच्छा  काम
 किया  है  उनमें  से  कुछ  के  नाम  श्री  माधव  रेड्डी  ने  भी  बताए  तथा  कुछ  अन्य  संगठन  भी
 उममें  से  कुछ  तो  उपभोक्ता  परिषद  के  सदस्य  पहले  से  ही  हैं  ओर  इस  क्षेत्र  में  जो  आगे  आएगा
 ओऔर  अच्छा  काम  करेगा  हम  उनकी  अवध्य  ही  सराहना  करंगे  ।

 असली  प्रएइन  इसके  कार्यान्वयन  का  प्रो०  रंगा  ने  पूछा  है  कि  क्या  कार्यान्वित  किया

 किस  समय  किया  जाए  और  किस  प्रकार  से  किया  जाए  ।

 एक  अम्य  मुद्दा  जो  श्री  थम्पन  बंगाल  के  एक  अन्य  सदस्य  तथा  कुछ  ओर  भन््य
 सदस्यों  मे  उठाया  ।  उनका  कहना  था  कि  यहू  मौकरषाहों  का  तंत्र  नहीं  बनना  च'हिए  ।  परिषदे
 व  मंच  केवल  नोकरषछाहों  से  ही  नहीं  भरी  जानी  चाहिए  ।  मैं  भामको  भाश्वासन  देता  हूं  ।

 दाही  को  आप  बिलकुल  नकार  नहीं  सकते  क्योंकि  संविधान  तथा  अन्य  मामलों  में  यह  एक
 पूर्ण  मंतर  है  ।  मेरा  विदवास  है  कि  जो  कुछ  भी  हमने  प्रगति  है  कोई  ऐसा  नहीं  कह  सकता  कि
 उसमें  नौकरष्ाही  का  हाथ  नहीं  है|  देश  ने  बहुत  ज्य।दा  प्रगति  की  है  भौर  नौकरशाही  का  उसमें

 बहुत  योगदान  है  ।  मैं  आपको  पूर्ण  विषवास  दिला  सकता  हूं  कि  हम।रौ  कोई  ऐसी  इच्छः  महीं  है
 कि  इन  संगठनों  व  मंचों  में  सौकरदाहूं  का  प्रमुंत्व  हो  या  ये  उनके  द्वारा  चलाई  जाएं  ।  नौक  रक्षाह्
 उसमें  कम  से  कम  ज्यादा  से  ज्यादा  बिभिन््त  सलाहकार  समितियों  में  मेरा  अपना
 भव  है  कि  बहुत  सारे  गेर-सरकारी  सदस्य  भी  जो  वहां  होते  कभी-कभी  अपनी  राय  स्पष्ट  नहीं
 दे  पाते  और  के  इसके  लिए  अपने  अधिकारी  की  तरफ  देखते  हैं  ।  वे  उन्हें  अप्रसन्न  नहीं  करना  चाहते
 क्योंकि  आने  वाले  समय  में  उन्हें  उन्हीं  से  बास्ता  पड़ेगा  ।  इसलिए  इस  विषय  पर  हमारा  इर  दा
 स्पष्ट  है  ।

 संशोधन  के  सम्बन्ध  में  मैं  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  सकता  यद्यपि  शायद  बाद  में  मैं  अपनी
 प्रतिक्रिया  व्यक्त  करू  ।  जसा  कि  मैंने  विधेयक  पर  बहा  भौर  जिस  भावना  से  आपने  इसका  समथथंन

 जहां  भी  हम  पायेंगे  कि  संशोधन  अवष्यक  है  तो  आप  देक्षंगे  कि  हम  उसमें  कोई  आनाकानी

 नहीं  करंगे  ।

 बंगाल  के  माननीय  सदस्य  श्री  जायनख  अवेदिन  ने  कहा  कि  घोषित  उद्दंधय  अच्छे

 हैं  ।  उर्वरक  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि  भपभिश्रण  विभिन्न  स्तरों
 पर  होता  है  तो  उसके  लिए

 कोन  जिम्मेबार  होगा  ।  अगर  आपने  विधेयक  देखा  है  तो  आपने  देखा  होगा  कि  इं-ने  यह  प्रावधान

 किया  है  कि  बेचने  बनाने  बाला  और  अन्य  लोगों  फो  भी  जिम्मेबार  ठहराया  जा  सकता  है  ।
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 —  न  अधिक  कक  कक

 यह  एक  प्रटिनिधिक  जिम्मेवारी  का  प्रदन  श्री  शरद  दिघ  ने  यहू  प्रदन  उठाया  कि  शाखाओं  की
 जिम्मेवारी  को  खत्म  कर  सरकार  इस  जिम्मेव!रौ  को  बहुत  आगे  ले  जा  रही  हो  सकता  है  कि

 *
 यह  कुछ  पमस्यायें  पैदा  करे  ।  यह  तो  कानूनी  तोर  पर  प्रमाणित  करना  पड़मा  ।  प्रतिनिधिक
 जिम्मेवारी  का  सिद्धांत  कोई  नया  नहीं  इसे  कई  कानूतों  में  स्वीकार  किया  गया  है  ।  हमारा

 यह  है  कि  जो  भी  जिम्मेवार  चाहे  बह  निर्माता  हो  या  वितरण  करने  वाला  हो  या  थोक
 व्यापारी  हो  उनको  उमकी  गलती  की  सजा  मिलती  चाहिए  |  हम  इस  बुराई  की  जड़  में  जाना

 चाहते  हैं  ओर  अगर  इसमें  कोई  कठिनाई  होती  है  जेंसा  कि  श्री  शरद  दिये  ने  कहा  तो  हम  इस  पर
 विचार  करेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  दंड  के  बारे  में  कहा  ।  मैं  कहूंगा  कि  इंस  कानून  का  स्वरूप  ज्यादा

 क्षतिपूरक  दण्डात्मक  नहीं  ।  परन्तु  इसमें  अगर  एक  आदमी  को  वस्तु  बदलने  तथा  10,000  २०

 मुआवजा  देने  के  लिए  कहा  जाए  भोर  वह  न  दे  तो  वह  एकदम  जेल  में  नहीं  चला  क्योंकि

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उदं श्य  जल्दी  और  समय  से  मुआवजा  बिलाना  है  ।

 एक  प्रइनन  यहु  भी  उठाया  गया  कि  जमाकश्षोरों  भोर  ऐसे  लोगों  को  कठोर  दण्ड  क्यों

 नहीं  दिया  एक  भौर  कानून  है  जिसमें  ऐसी  शक्तियां  दी  गई  है  भोर  वह  दाक्तियां  राज्य

 सरफारों  को  दी  गई  हैं  जिसके  अन्तगंत  काला  बाजारियों  व  अन्य  ऐसे  लोगों  को  बंदी

 बनाया  जाता  मैंने  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  लिखा  है  |  मैं  राज्य  सरकारों  को  सुफ्राव

 टू  गा  कि  वह  ऐसे  मामलों  में  सख्ती  से  पेश  भायें  भोर  मुकदमें  के  अतिरिक्त  अगर  उनकी  नजरबंदी

 सही  है  तो  उन्हें  नजरबंव  रखा .
 प्रेरे  मित्र  श्री  थम्पन  थामस  मे  कहा  कि  सहकारी  आंदोलन  तथा  सहकारी  सोसाइटियों  को

 बढ़ावा  देना  च।हिए  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  यह्  सरकार  की  नीति  है  और  हम  उस  पर  अडिग

 हम  उनको  बढ़ावा  देते  रहेंगे  ।  परशस्तु  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि सहकारी  सोस।इटियों
 तथा  ऐसे  संगठनों  को  स्वयंही  अपने  लोगों  से  अपनी  रक्षा  करनी  होगी  ।  मुझे  एायद  यह  कहने  की

 आवश्यकता  न  ही  मैं  कोई  निर्णय  दे  रहा  हूं  कि  ऐसे  संगठनों  में  कई  बहुत  बड़े-बड़े  कांड  हो  चुके
 सहकारी  आन्दोलन  के  नाम  पर  हम  कभी  भी  धोखाधड़ी  नहीं  होने  देंगे  भोर  मुझे  आशा  है  कि

 आप  भी  इस  ब।त  पर  मुझसे  सहमत  होंगे  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  जायमल  अवेदिन  ने  बताया  कि  आन्दोलन  के  लिए  वूस्तव  में  क्या
 आवद्यक  है  ।  मैं  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  मैं  एक  बार  फिर  कह  रहा  हूं  कि  बहुत
 मान्यता  प्राप्त  तथा  जिम्मेवार  उपभोक्ता  आन्दोलत  की  आवश्यकता  होगी  ।  अगर  कोई  उपभोक्ता
 किसी  को  तंग  करमे  के  लिए  झूठी  शिकायत  करता  है  तो  ऐसी  शिकायत  को  खारज  करने  के  लिए

 ,  कोई  प्रावधान  नहीं  ऐसे  में  प्रणाली  काम  तहीं  कर  पाएगी  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  न  कैवल
 अपने  अधिक  र  ही  समभने  होंगे  बल्कि  अपनी  जिम्मेवारियां  भी  समभझनी  होंगी  ।  हम  अपने  देश  में

 बहुत  सारी  चीजे  बनाते  हजारों  वस्तुयें  नृद्“ों  बल्कि  लाखों  वस्तुयें  छोटे  घरेलू  उद्योगों

 सावंननिक  क्षेत्र  व  निजी  क्षेत्र  में  बनाई  जाती  इसलिए  यह  असम्भव  है  कि  हर  वस्तु  के  लिए
 सरकारी  मानक  निर्घारित  किया  हम  भ्राई०एस०आई०  को  ज्यादा  कारगर  बनाते  की  कोशिश
 कर  रहे  कुछ  दिन  पहले  आपने  एक  विधेयक  पास  किया  परन्तु  आई०  एस»  भाई०

 हैं  59
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 पूरी  क्षमता
 के  साथ  यह  सब  नहीं  कर  सकती  ।  इसलिए  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  ,

 द्वारा  निर्धारित  मानक  हो  या  निर्माता  द्वारा  स्वयं  कह  कर  घोषित  किया  गर्या  मानक  हो  कि
 मेरा  मानक  यह  तो  उस  मानक  से  दूर  जाने  पर  आपको  परन्तु  ज॑सा  मैंने  कहा
 कि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  शुरुआत  है  भौर  यह  सभी  देश  व्यागरियों  व

 उद्योगपतियों  के  लिए  काम  करेगी  ।  मेरे  मित्र  श्री  हरीश  रावत  ने  पूछा  कि  मैंने  ऐसा  क्यों  कहा  कि

 यह  विधेयक  किमी  के  विरुद्ध  नहीं  मैं  ऐसा  विश्वास  करता  हूं  कि  यह  किसी  के  विरुद्ध  नहीं

 यह  व्यापार-व  उद्योग  के  भी  हित  में  है  ।  यह  उनकी  गुणवत्ता  बढ़ाने  में  मदद  करेगा  मौर  अगर

 बहू  विदवासनीयता  बना  लेते  हैं  तो  मुझे  यकीन  है  कि  वह  ओरों  से  ज्यादा  कमा  सकते  इसमें

 एक  हिस्सा  व्यापारी  भौर  निर्माताओं  से  सम्बन्धित  है  तो  अन्य  हिस्से  उपभोक्ताओों  से  सम्बन्धित

 =

 श्री  जेनल  बशर  ने  एक  प्रदन  सार्वजनिक  वित*ण  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  उठाया  भौर  कहा

 कि  हमें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  एक  प्रकार  का  आदर्श  कानून  लाना  चाहिए  ।  मैं  नही
 जानता  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  क्या  आदर्श  कानून  ला  सकते  हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बने  हुए  हैं
 भोर  उसके  लिए  मार्ग-निर्देश  तथा  मियम  पहले  से  बने  हुए  हैं  ।  आवद्यकता  वास्तव  में  सद्दी
 फार्यास्वयन  की  है  |  मुझे  यह  संख्या  बताने  की  आवद्यकता  नहीं  कि  कितने  लोगों  के  घिरुद्ध

 हमक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऊायंवाही  की  उनकी  संख्या  काफी  अधिक॑  हैं  परन्तु  इस

 सम्बन्ध  में  और  वृहृत्त  कायंवाही  करने  को  आवश्यकता  है|  यह  गलत  नहीं  है  वल्कि  सही  कि

 बहुत  सारे  राज्यों  में  वितरण  प्रणाली  अच्छी  है  परन्तु  कुछ  राज्यों  में  संतोपंजनक  नहीं  हमने

 यहू  मामला  सम्बन्बित  राज्य  सरकारों  मे  उठाया  आज  ही  सुबह  मैं  भोर  मेरे  सहयोगी  श्री

 गुलाम  नबी  आजाद  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  कि  हम  राज्यों  में  जायेंगे  ओर  राज्य  सरकारों
 से  रस  विषय  पर  बातचीत  करेंगे  ताकि  वे  इस  प्रणानी  में  सुधार  लाने  का  प्रथत्त  कर  से  ओर
 लोगों  तक  अच्छो  वस्तुयें  पहुचਂ  सकें  ।  केरल  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  का

 उदाहरण  दिया  था  तो  मैं  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मौजूवा  कानून  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य
 निगम  को  इपसे  मुक्त  नहीं  किया  जाएगा  ।  आज  भी  भारतीय  खद्य  निगम  खद्य  अपमिश्रण
 निवारण  अधिनियम  से  मुबत  नहीं  उनके  खाद्य  पदार्थों  के मानक  है  जंसा  कि  छ्षाद्य  अपमिश्रण
 निवारण  अधिनिर्यम  में  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  को  उससे  मुक्त  नहों
 गया  है  ।

 उन्होंने  एक  उदाहरण  दिया  ।  मैं  केरल  के  मामले  को  नहीं  जानता--जहां  दो  करोड़  रुपए
 फसे  थे--कि  ऐसा  हुआ  था  या  नहीं  ।  मैं  जरूर  इस  मामले  की  छानबीन  करूंगा  और  अगर  ऐसा
 हुआ  होगा  जया  कि  उन्होंने  बताया  तो  मैं  निश्चित  ही  कोई  कार्यवाही  करने  से  जरा  भी  नहीं
 हिचकिचाऊ गा  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  यहू  भी  बता  दूं  #  अगर  मजदूर  को  गोदाम  में  जाने  दिया  जाता

 है  भोर  ठसे  वहां  सड़न  की  गन्ध  से  नुकसान  पहुंचता  है  तो  वह्  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विरुद्ध

 मुभावजे  के  लिए  मुकदमा  कर  सकता  उसे  ऐसा  क्यों  नहीं  करना  इसलिए
 रहा  हू  कि  सरकार  का  इरादा  किसी  को  नाजायज  सुरक्षा  देने  का  नई  मैं  खाद्य  मंत्री  हू
 परस्तु  मेरा  काम  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  देखना  है  भोर  मैं  समकृता  हुं  कि  इससे  भारतीय
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 खाद्य  निगम  कौ  सहायता  होगी  ।  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  भारतीय  श्ाद्य  निगम  सब  छराब  चोजें

 ही  सप्लाई  करता  ज्यादातर  यह  निर्धारित  मानक  के  भनुसार  ही  सप्लाई  +रता  है  ।  इसके  पास

 बहुत  प्लारे  गुणवता  परीक्षण  और  प्रयोगशालाओं  भादि  की  परन्तु  मैं  नहीं  चाहता  कि

 इसमें  कोई  एक  भो  घषढिया  ज्लाद्य  पदार्थों  का  मामला

 मोटे  तौर  पर  उपभोक्ता  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  इससे  सम्गन्धित  कईं  कानून
 इन  सबका  सही  कार्यान्वयन  तथा  उस  पर  निगाह  रक्षते  की  भावदयकता  है  ५  इनमें  समन्वय

 स्थापित  करने  की  आवदयकता  है|  परस्पर  मिल  बैठकर  समन्वय  करने  अर्थात्  एक  प्रकार  से

 निगाहू  रखने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  कई  मंत्रालय  इससे  सम्बन्धित  हैं  परन्तु  अभी  तक  कोई
 समन्वय  सा|मति  नहीं  बनाई  गई  है  |  मैं  यह  चाहता  हूं  कि एक  समन्वय  समिति  होनी  भाहिए  णो

 विभिन्न  कानूनों  की  ठीक  से  देक्षभाल  कर  ओर  देखे  कहां  क्या  कमी  परम्तु  भच्छे  परिणाम

 तभी  सामने  आएंगे  जब  लोग  इसमें  श।मिल  होंगे  और  पूरा  हिस्सा  लेंगे  ।

 वितरण  प्रणाली  ओर  उचित  दर  की  दुकानों  के  सम्बन्ध  में  हमने  सुझाव  दिया  है  कि  इतमें

 सुधार  लाने  का  अच्छा  सरौका  यही  है  कि  निचले  स्तर  पर  लोगों  को  इसमें  शामिल  किया

 हमने  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  हर  उचित  दर  की  दुकान  के  लिए  पांच  सदस्यों  की  एक  समिति
 जिसमें  ओरतें  भी  होनी  चाहिए  जो  रुसका  निरीक्षण  करें  ओर  उन्हें  कुछ  अधिकार  जाते
 चाहिये  |  हमने  पहले  ही  राण्य  सरकारों  को  ऐसे  सुझाव  दिए  कहीं-कहीं  मण्डल  ब  जिला  ह्तर
 पर  मदीनरियां  बना  लो  कई  राज्यों  ने  इस  भोर  कुछ  कदम  छठाए  परन्तु  अगर  आप
 वितरण  प्रणाली  को  ओर  सुधारना  चाहते  हैं  तो  केन्द्र  को  भी  कुछ  सुधार  लाने  होंगे  और  राज्य
 सरकारों  को  एक  मशीनरी  बनानी  होगी  जैसा  कि  कुछ  राज्यों  में  है  परम्तु  कुछ-में  नहीं  उसको

 एक  ऐसौ  मशीनरी  बनानी  बाहिए  जो  इन  उचित्धर  को  दुकानों  पर  राष्टम  पहुंचने  पर  उसके  सही
 वितरण  की  पूरी  जिम्मेबवारी  ले  ओर  यह  और  भी  अच्छा  होगा  अगर  वह  सारौ  वस्तुएं  एक  साथ

 सेकर  उचित  दर  की  दुकानों  को  दें  !  मैं  मानता  हूं  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  कौ
 आवश्यकता  एक  दिन  मैंने  कहा था  कि  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  भारत  में  एक  बहुत  बढ़ी
 ओर  अनोखी  सेवा  है  जो  शायद  द्वी  दुनिया  के  किसी  अन्य  देश  में  उपलब्ध  हो  ।  यह  इसलिए  है
 क्योंकि  एक  तरफ  यह्  किसानों  की  भी  मदद  करती  भाज  हम  गेहूं  एक  निर्धारित  मूल्य  पर
 छतरीदते  हैं  ।  मुझे  यकोन  है  कि  सरकार  उस  मूल्य  पर  गेहूं  नहीं  श्षरीदती  थी  ।  देश  गेहूं  का
 उत्पादन  बढ़ा  है  और  भाज  हमारे  पास  अतिरिक्त  भण्डार  है|  निजी  क्षेत्र  के  ध्यापारी  गेहूं  को  उसਂ

 मूल्य  पर  कभी  नहीं  खरौदेगा  ।

 कुछ  छूट  देने  के  बाद  भी  कुछ  कमी  सम्भव  है  ।  हम  ऐसी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि
 तीय  खाद्य  निगम  कीमतों  में  कमी  कर  सके  |  बहुत  गम्भीरता  से  इस  पर  बिचार  हो  रहा  ह  ताकि

 हम  जहां  तक  सम्भव  हो  कीमतों  में  कमी  कर  सके  |  यहू  छूट  देने  के  बाद  भी  इसमें  कोई  संदेह

 नहीं  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  उपभोकताभों  की  सहाबता  कर  रहा  है  और  ऐसा  नहीं  है  कि

 इससे  कोई  लाभ  मही  है|  इस  बेश  में  यह  भनोक्षी  प्रणाली  है  कि  सरकार  करीब  2000  करोड़
 रुपये  की  राज  सहायता  हर  वर्ष  देती  है  जिससे  किसानों  को  लाभ  पहुंचता  है  तथा  जो  लोग  उचित

 .
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 दर  की  दुकानों  से  राशन  प्राप्त  करते  हैं  उन्हें  भी  लाभ  पहुंचता  है  |  कुछ  राज्य  सरकारें  तो  इससे
 भी  ज्यावा  सहायता  दे  रही  हैं  ।  इसलिए  मैं  यह  कहुंगा  कि  हम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  प्रति
 ज्यादा  सजग  हैं  ।

 मैं  विनज्रतापूर्वक  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह्द  विधेयक  लोगों  को  कुछ  राहत  प  ईंचाएगा  ओर
 डुपभोक्ता  संरक्षण  को  क।फी  हृद तक  बढ़ावा  देगा  ।

 मैं  एक  बार  फिर  सभी  माननीय  सदस्यों  को  इस  विधेयक  का  सर्वेश्म्मति  से  समर्थन  करने
 के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 डपाधष्यक्ष  महोदय  :  श्री  भगत  द्वारा  घिस्तुत  उत्तर  दिए  जाने  के  बाद  मैं  नहीं  समझता  कि

 अन्य  मंत्री  इस  सम्बस्ध  में  कुछ  भागे  कहना

 श्री  चनद  डागा  तथा  श्री  राम  बहादुर  सिद्द  द्वारा  संशोधन  पेश  किए  गए
 *

 ॥
 को  सल  चन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  मंत्री  जी

 मे  अभी  बड़ा  अच्छा  और  सुन्दर  भाषण  उसका  मैं  स्थागत  करता  अभी  25  तारीक्ष  को
 *  .  दिल्ली  में  स्पौक्स  की  एक  कास्फ्रेंस  हुई  और  उसमें  कह्दा  गया  था  ।

 ]
 मैं  अपने  संदोधम  पर  बोल  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  भापको  संदोघन  पर  बोलने  फी  आवदयकता  नहीं  है  ।  क्या  आप  अपने
 संशोधन  को  वापिस  ले  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 भी  सूलचत्द  डागा  :  मैं  संशोधन  पर  बोल  रहा  हूं  ।
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  भाप  संशोधन  को  बापिस  ले  रहे  हैं  या उस  पर  मतदान

 रहे
 झी  सूल  अम्द  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  आगे  कहना  चाहता  हूं  ।
 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  विधेयक  के  तीसरे  बच्चन  के  समय  बोलने  का  अवसर

 -  दूंगा  ।
 शो  भूल  अम्द  डागा  :  कृपया  मुझे  बोलने  की  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  भगर  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  मैं  भापको  तीसरे  बाचन  के  समय
 पोका  दूंगा  ।

 री  लल  चन्द  इस  समय  बोलने  का  सोका  क्यों  नहीं  दिया  जा  सकता  ?  मैंने  अपना
 रछ्ता  इस  में  कुछ  कहना  है  ।  जब  भाप  कहते  हैं  कि  यह  एक  बहुत  भच्छा

 विधेयक  है  तो  इस  पर  मुझे  कुछ  मुद्दे  उठाने  हैं  जिसका  जवाब  म!नमीय  मंत्री  जी  को  देना  है  ।
 इसमें  नुकसाम  क्या  है  ?  आप  इस  विधेयक  में  इतनी  जल्दबाजी  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 उराध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  विधेयक  में  जल्दबाजी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 की  मूल  चम्द  डागा  :  मैं  समझ  नहीं  पाया  हूं  ।  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  मह्दोदय  अभी  बोल  रहे  हैं  भाप  उनको  सुनें  ।
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 ओ  एच०  एल०  भगत  :  मैं  इनको  रोक  नहीं  रहा  हूं  । माननीय  सदस्य  को
 के  समय  बोलने  का  अधिकार  अब  विधेयक  विचार-विमष्श  के  लिए  प्रस्तुत  हो  चुका  है

 और  अगर  उनका  कोई  संशोधन  है  क्षौर  वह  संशोधनों  पर  कुछ  बोलना  चाहते  हैं  तो  बहु  बोल
 कते  उनका  एक  संशोधन  था  कि  विधेयक  को  प्रबर  समिति  को  भेजा  जाए  ।  उन्होंने  एक

 संशोधन  रखा  है  अगर  वह  भाहल्ने  तो  यह  संशोधन  भी  रख  सकते  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पहले  ही  संशोधन  प्रस्तुत  कर  विया  है  ।

 भरीं  एज०  के०  एल०  भगत  :  अगर  वह  उस  विधेष  संघोधन  पर  कुछ  बोलना  चाहते  हैं  तो
 उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 '
 निर्णय  तो  उन्हें  ही  करना  परन्तु  पूरे  सदन  की  राय  यही  है  कि  कुछ  कमी  के  बावजुब

 यह  विधेयक  अज  ही  पास  हो  जाना  चाहिए  और  अगर  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाए  तो  इ
 हो  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वहू  अपना  संशोधन  वापिस  ले  लें  ।  यह  इसको

 इच्छा  पर  मिमेर  करता  ु
 क्री  सी०  साधबव  रेड्डी  :  हस  प्रकार  के  संदोधन  में  सही  प्रक्रिया  यह  है  कि  माननीय  सदस्य

 को  मंत्री  के  उत्तर  से  पहले  बोलना  चाहिए  |  एक  बार  उत्तर  दे  विया  गया  तो  उसके  बाव  बोलने
 का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 क्री  मूल  चन्द  डांगा  :  मेरे  संशोधम  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  नहीं  होता  चाहिए  ।  णब  मैंने
 संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  तो  मुझे  उस  पर  बोलने  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  ज्यादा  समय  महीं  लू

 माननीय  मंत्री  मे  एक  घंटे  में  जवाब  वे  दिया  ।  अब  मैं  कुछ  मुद्दों  पर
 बोल ूगा भोर

 माममीय  मंत्री  उसका  उत्तर  देंगे  ।  यदि  माननीय  मंत्री  मुझे  सन्तुष्ट  करते  हैं  तो  ठीक  है  मैं  बुरा
 नहीं  मानूंगा  ।  विधेयक  पास  करने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।

 झी  एच»  के०  एल०  भगत  :  मुझे  अफसोस  है  कि  प्रक्रिया  ऐसी  है  ।  मैं  श्री  डागा  को  बहुत
 इज्जत  करता  हूं  परन्तु  उन्हें  उत्तर  देने  का  अधिकार  नहीं  है  |

 शपाध्यक्ष  महोबय  :  वह  उत्तर  नहीं  दे  रहे  है  ।
 -  )

 क्री  एच  ०  के०  एल०  भगत  :  यहू  बिल्कुल  गंलत  है  ।

 क्रौ  सत्यगोपाल  सिश्च  :  जब  विधेयक  पर  झ्षण्डवार  विचार  किया  जाएगा  तब  वह  बोल

 सकते  हैँ  ॥

 श्पाष्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  मैंने  उन्हें  बताया  है  ।

 )

 ओी  मूल  अन््द  डागा  :  मुझे  कुछ  शब्द  बोलने  का  अधिकार  है  ।  क्या  भाप  मुझे
 नहीं  देंगे  ?

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बोलिए  ।  ज्यादा  समय  मत  लीजिए  ।

 झरी  मूल  चन्द  डागा  इस  बात  पर  भी  सहमत  हुए  कि  उपभोक्ता  कानून  को  लागू
 करने  के  लिए  एक  अलग  मत्रालय  होना  थाहिए  क्योंकि  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  छद्ग्रहण  व
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 उचित  दर  की  दुकानों
 को  वस्तुओं  के  वितरण  का  जिम्मेबार  है  इसलिए  यह्  इस  कानून  के  कार्या

 ,  म्वयन  के  लिए  अनुपयुक्त  होगा  ।/!

 उस  स्पौकसं  कांफ्रेंस  में  यह  कहा  गया  था  ।  अब  यह  बिल  बन  गया  है  ओर  सबने  इसको  देख  लिया
 लेकिन  मैं  आज  यह  कह  सकती  हूं  कि  कहीं  इसमें  यह्  नहीं  लिखा  हुआ  है  कि  अगर

 रेट्री  में  मेरा  माल  जाता  है  और  उसको  एग्जामिन  करते  यदि  मुझे  .  उस  लेबोरेट्री  की  जांच  पर
 विद्यास  नहीं  है  तो  मैं  दूसरी  सेबोरेट्री  में  जांच  करा  सकता  फूड  अडलदट्र  शन  एक्ट  में  एक
 भादमी  का  माल  पकड़ा  जाता  है  तो  उसको  उसका  सम्पल  दे  दिया  जाता  है  भोर

 वह  दूसरी  सेबोरेट्री
 में  जा  सकता  है  लेकिन  इसमें  नहीं  ।

 ]
 प्रावधान  के  अनुसार  केवल  वह  फंक्ट्री  जहां  वह  जाता  एक  निर्णायक  सबूत  होगी  ।

 परन्तु  वह  एक  निर्णायक  सबूत  नहीं  हो  सकता  है  ।

 ]  हु
 *

 मुझे  क्या  मालूम  कि  इस  फंक्ट  री  में  किसो  लेबोरेट्री  में  ईमानदार  आदमी  काम  नहीं  कर

 रहा  एक  बेईमान  आदमी  है  तो  कया  मुझे  अधिकार  नहीं  है  कि  दूसरी  फंफ्टरी  में  जाकर
 जांच  करवा  सकता  कभी  आप  बिल  को  पढ़ें  ।

 [  प्नुवाद  ।  हि

 पहले  उसे  डिस्ट्रिक्ट  फोरम  के  पास  जाना  पड़  गा  फिर  राज्य  फोरम  के  पास  तथा  इसके
 बाव  राष्ट्रीय  भायोग  के  पासਂ  भोर  अन्त  में  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  जाना  पड़ेगा

 [  ह्स्वी  ]
 भ्राप  मुझे  चौज  आज  चाहिए  और  आप  प्रोसीजर  लाए

 ]  है  हे
 पहले  उसे  डिस्ट्रिक्ट  फोरम  के  पांस  द्वी  जाना  पड़  फिर  जिल्ला  अपील  समिति  के  पास

 भौर  फिर  उच्च  न्यायालय  यानी  कि  राष्ट्रीय  आयीग  के  पास  ********

 [fray
 दस  लाख  का  ज्यादा  है  |

 बहू  उच्चतम  न्यायालय  जा  सकत  है  ।

 यह  बहुत  लम्बी  प्रक्रिया  तोसरी  बात  श्रुटि  के  बारे  में  है  ।  क्या  आपने  की
 भाषा  दी  है  ?  क्या  वस्तुएं  यह  बताएंगी  कि  हन  भोजों  कौ  आवश्यकता  है  ।  कट्टीं  भी  इस  बात  का
 झल्लेख  नहीं  कियां  गया  है  -

 ः

 इस  चीज  में  यह  यह  चीजें  इन्प्रीडिएन्टस  होंगे
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 ]
 ््ि

 .

 अगर  हसरें  कोई  अपूर्णता  या  कमी  हो  जो  भावदयक  हो  ।  अब  किस  चीज  को
 आवश्यकता  है  ?  कानून  द्वारा  भपेक्षित  इसलिए  आपको  उन  भावदयकताओं  के  बारे  में  अवश्य
 बताना  पड़ेगा  **:

 '

 जिसमें  यह-यह्  चीजें  चाहिए  ।

 ]
 सेवाओं  के  बारे  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  पकि  इन्होंने  इन  नौकरशाहों  को  कैसे  शामिल  कर

 लिया  ।  सेवा  का  अथे  है  किसी  भी  प्रकार  की  सेवा  कया  है  ?  बेकिंग  बीमा
 ये  चीजें  उपभोक्ताओं  से  किस  रूप  में  संबद्ध  बेकिंग  सेबा  उपभोक्ता  बीमा  सेवा  का  कहीं
 भी  उल्लेख  नहीं  है'''***

 ]  ह
 इस  प्रकार  की  सविसेज  उसमें  होंगी  ।

 ].
 राज्य  आयोग  का  आप  क्या  करेंगे  ?  ऐसी  तीन  कृपया  पहुसे  बात  को  सम«

 भने  कौ  कोशिश  करें  और  तभी  अपना  उत्तर  क्योंकि  वह  कहता  है  fie:

 ]

 सोसाइटी  चलायेंगे  कैसे  ?  सोसाइटी  को  पहले  पेसा  देना  पड़गा  ।  शिकायत
 करता  वह  कहता  है  कि  लेबोरेट्रीਂ  में  हूमारा  माल  एग्जामिन  कराओ

 ]  *

 हो  एच०  के०  एल०  भगत  :  घह  एक  सामान्य  बहूस  कर  रहे  हैं  ।  बहु  एक  विभिन्न  स्तर

 पर  इन  बातों  को  कर  रहे  है
 :

 ओऔ  मल  चन्द  डागा  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह  आवद्यक  है''*'*ਂ  मैं  सदन  से  एक  बार  फिर

 अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरी  प्राथंना  पर  विचार  किया  लेकिन  मैं  इस  बात  का  बुरा  गहीं  *

 सानू गा  कि  इस  पर  विचार  किया  गया  या  नहीं  इस  बात  की  संतुष्टि  होगी  कि  मैंने
 अपनी  बात  को  सदन  के  सभा-पटल  पर  इस  बात  को  रखा  ।

 शी  एज०  के०  एल०  भगत  :  मैंने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  मे  अपमा  श्रुकाव  विया  है
 और  मैं  उस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  दे  रहा  हूं  ।

 क्षी  मूल  अन्द  डागा  :  कृपया  समझने  की  कोशिश  करें'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  ढागाजी  काफी  हो  गया  है''**'*

 )

 ]
 झी  मूलचंद  डागा  :  भगर  कभी  कंज्यूमर  गांव  का  भा  तो  क्या  बहू  फीस  थमा

 करा  सकेगा  लंबोरेट्री  में  ।
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 [  प्रभुवाद ]  -
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  श्री  आप  अपना  स्थान  ग्रहण
 .  भी  मूल  चंद  डागा  :  ठीक  है  मैं  बैठ  जाता  हूं  भभियोग क्या  द्ोगा  ।  इतने  सारे खंड

 कृपणा  इसे  बारीकी  से

 ]

 इसको  माइन्यूटली  अच्छा  होगा  ।  मेरा  कुछ  नहीं  जाता  मैं  कहने  का  हकदार  हूं  ।
 मेरी  इमसे  ऐोई  व्यक्तिगत  बात  नहीं  मैं  जानना  चाहृता  हूं  कि  ऐसा  बिल  लाने  के  बाद  क्या
 उससे  कोई  छहंद्य  पूरा  कर  सकंगे  ?  आप  मुझे  बोलने  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ]
 झी  एच»  के  एल०  भगत  :  मैं  श्री  डागा  की  प्रहंसा  करता  हूं  |  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  वे  हमेशा  ही  बोलते  वह  बोलने  में  दर्धा  हैं--चाहे  उन्हें  भाता  हो  या  न  आता  हो
 पर  वे  बोलते  अवदहय  है  ।  जिस  भावना  से  वे  रहे  हैं  मै ंउनकी  भावना  की  भौर  समभ  की  कद
 करता  मैंने  स्वयं  इसं  बात  को  कहा  है  कि  यह  विधेयक  पूर्ण  नही  हैं  लेकिम  मैं  इस  बात  को  भी
 भझता  हूं  ।  कि  इस  समय  इसे  प्रवर  समिति  के  पास  भेजकर  समैय  श्यथ्थं  करेंगे  ।  माननीय  सदस्य  ने  कई
 बातें  उठाई  है  ज़िनमें  से  कुछ  मेरे  भरनुसार  सम्बद्ध  है  भोर  कुछ  असंबद्ध  परम्तु  अब  प्रवर  समिति
 के  पास  इस  विधेयक  को  भेजने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  इससे  इसमें  भधिक  समय  लगेगा  जो
 भोकक्ता  के  हितों  के  विरुद्ध  होगा  ।

 ]  |
 क्री  मूल  चन्ध  डागा  :  ठोक  मैं  अपपफ्रों  लिखकर  दे  दूगा  कि  आप  इन  प्वाइंटस  पर

 विधार  कर  लेना  ।

 भी  एच०  के०  एल०  मैं  आपके  साथ  बैठकर  इस  बारे  में  डिसकस  भी  कर  लू  गा  ।
 भी  मूलचस्य  डागा  :  अगर  आप  कर  लेंगे  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 [  प्रतुवाद  ]
 हु

 इतनी  सारी  बातें  हैं  इतनी  सारी

 झपाध्यक्ष  महोदय  :  भरी  डा  गा  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे
 क्री  सल  चम्द  डागा  :  जी  श्रीमान्  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माधनीय  सदस्य  ने  अपने  संशोधन  को  वापस  लेने  कै  लिए  सदन

 की अनुमति ली है ? कई साननौय सदस्य : जी हां । संशोधन संख्या 3, सभा को पझ्नुमति से वापस . जपाध्यक्ष सहोदय : श्री रामबह्ादुर उपस्थित नहीं अब मैं श्री रामबह्ादुर मिहृ - द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सदन के मतदान के लिए रखता संशोधन संख्या 29 सतवान के लिए रखा गया तथा पह्रस्वोकृष्त हुभा । ऊपाष्यक्ष सहोदय : प्रषन यह 66
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 डपभोक्ताओं  के  हितों  के  बेहतर  संरक्षण  क ेलिए  भौर  उस  प्रयोजन  के  लिए
 उपभोक्ता  बियादों  के  निपटारे  के  लिए  उपभोक्ता  परिषदों  और  अन्य  प्राधिकरणों  कौ

 स्थापमा  के  लिए  उपबन्ध  करने  के  लिए  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करते  बाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”  :

 *  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  भह्दोदय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खण्ड-बार  वियार  करेगा  ।

 खंड  2  परिभाषाएं

 क्री  सी०  साधव  रेडडो  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  ।

 2,  पंक्ति

 श्थान  पर  पंजीकरण  अधिभियम  1860) )
 को  प्रतिस्थापित  करें  ।  "4

 3,  षंक्ति  3,---  ‘

 अस्त  में  जोड़े --
 ह

 परिवाद  को  स्वीकार  करता  है  पर  उपभोक्ता  की  संतुष्टि  के  अनुसार  एवजी
 हैने  से  इतकार  करता  देरी  करता  है  या  बहाने  बनाता  है  5

 3,  पंक्ति  2--

 के  बाद  किसी  रौति  या  प्रयोग  अस्तस्थापित  करें  ।'  "6

 3,  पंक्ति

 के  बाद  किसी  रीति  या  प्रयौग  भन्तस्थापित  करें  ।'  ***7

 3,  पंक्षित  हि
 के  बाद  अध्तस्थापिर  aaa  ३,

 3,  पंक्ति  19--

 के  बाद  अन्तस्थापित  “9
 3,  पंक्ति  21--

 के  बाद  अन्तस्पापित  करें  ।/  "10

 3--

 पंक्ति  33  के  बाद
 ४  (1)  कम्पनी  1956  के  अन्तगंत  समावेधित  कोई  कम्पनी  ”

 4,  पंक्ति  3--

 के  बाद  भन्तस्थापित  करें  |  9092
 मेरा  संशोधन  संख्या  5  बिवादਂ  स्ले  संबंधित  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  :

 (४7)  विवादਂ  से  कोई  ऐसा  विवाद  अभिप्रेत  है  जब  बह  व्यक्ति  जिसके
 विरुद्ध  परिवाद  किया  गया  परिवाद  में  अतविष्ट  अभिकथनों  से  इस्कार  करता  हैया
 इनका  प्रतियाद  करता
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 इतना  ही  काफी  नहीं  है  क्योंकि  वह  इसे  यह  कह  कर  स्वीकार  कर  सकता  है  कि  हां“मुझ से
 गलती  हुई  मैंने  इसकी  आपूर्ति  कौ  यह  कह  कर  वह  इंस  बारे  में  ओर  कुछ  करने  से

 इम्कार  कर  सकता  है  |  इसलिए  मैंते  यह  सुझाव  दिया  है  कि  निम्नुलिखित  को  इसमें  जोड़ा

 परिवाद  को  स्वीकार  करता  है  प्र  उपभोक्ता  की  संतुष्टि  के  भनुसार  एवजी

 से  इन्कार  करता  वेरी  करता  है  या  बहाने  बनाता
 जब  तक  बहू  उपभोक्ता  की  संतुष्टि  के  अनुसार  एबजी  नहीं  देता  है  तब  तक  विवाद  बना

 रहता  है  बयोंकि  एक  मूल  धात  विवाद  का  कारण  बया  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 बात  है  क्योंकि  विवाद  होने  कै  पदचात  ही  प्रतिवादी  किसी  मंच  या  भायोग  के  पास  जा  सकता  है  ।
 मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  घिबाद  की  बात  को  स्वोकार  करने  के  बाद  भी  वह  एवजी  देने  में  बहाने
 बना  सकता  है  या  देरी  लगा  सकता  है  या  कोई  भी  कारंबाई  करते  से  इन्कार  कर  सकता  इस
 स्थिति  में  पूबंवत  बना  रहेगा  ।  इसलिए  पैंने  निम्नलिखित  को  जोड़े  जाने  का  सुझाव
 वियां  है  :--

 '

 परिवाद  को  स्वीकार  करता  है  पर  उपभोक्ता  की  संतुष्टि  कै  अनुसार  एवजी
 देने  से  इत्कार  करता  देरी  करता  है  या  बहाने  बनाता  अन्यथा  श्रुटि  बनी
 क्री  एच०कै०एल०  भगत  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  आदर  करता  हूं  ।  मुझे  यह  बताया  गया

 है  कि  प्रस्तावित  संशोधन  खंड  2(३)  में  मिहित  प्रावधानों  का  विस्तार  मात्र  ही  इसलिए  यह्
 हह्देरप  पहले  ही  पूरा  हो  रहा  है  संशोधन  की  आबदपकता  नहीं  है  ।

 क्री  सो०  माधव  रेडडो  :  खंड  2  के  लिए  मैंने  भौर  भी  प्रस्ताव  किए  थे***

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  उन  पर  एक  साथ  मंत्री  महोदय  बाद  में  उत्तर  देंगे  ।
 क्रो  सो०  साधथ  रेड्डो  :  मैं  सशोधन  सखया  as  पर  बोलूंगा  ।
 संड़  2(1)  में  कहा  गया  है  ।

 के  अन्तगंत  निम्मलिल्ित  हैं  :

 (१!)  कोई  फर्म  चाहे  रजिस्ट्रीकृत  है  या  इसका  अर्थ  हुआ  कि  अगर  कोई  कम्पनी
 है  तो  वह  इसके  अन्तगंत  नहीं  आती  निर्माता  एक  कम्पनी  द्वो  सकता  है--घहू  एक  साबंजनिक
 कम्पती  या  निजी  कम्पनी  भी  हो  सकती  यहां  इसे  इस  तरह  दिया  गया  है  कि  के
 अ्रल्तगेंत  निम्नलिलित  कोई  फर्म  रजिस्ट्रीकृत  है  या  नहीं  ।  इसे  इस  तरह  से  दिया
 जाना  चाहिए  कि  के  अन्तगंत  निम्नलिश्षित  कोई  कम्पनी  कोई  फर्म  भाहे  रजि  स्ट्रीकृत
 हैया  नहीं  ।

 क्री  एच०के०एल०  भगत  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मैंने  संशोधनों  का  भरसक  सावधानी  से
 भ्रष्ययन  किया  है  कोई  जेसा  कि  अधिनियम  के  सामान्य  खंड  में  परिभाषित  किया  गया
 कै  अन्तर्गत  कम्पनियां  भी  इसके  अन्तगंत  कम्पनी  अवध्य  आती  इसलि  ए  किसी  सकशोघन

 की  भावदयकता  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  को  वापस  ले  रहे
 श्री सो०  माथव  रेडडो  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  भरहोदय
 :  क्या  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  माननीय  सदस्य  को  क्रभा  को

 भनुमति  है  !
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 कई  भासनोय  सदस्य  :  जी

 संशोधन  संहया  4  से  12  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिपे  गये  ।
 ,  उपाध्यक्ष  महोदय  ;  प्रइन  यह  है  :

 खंड  2  ere  गर  2  विधेयक  का  अग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  झ्लोर  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 लंड  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद

 क्री  सी०  साथब  रेड्डो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  <

 पृष्ठ  4  पंक्ति

 अन्त  में  जोड़ा
 सरकारी  सदस्यों  की  संर्या  परियद  के  कुल  सदस्यों  की  संश्या  के  1/5  से

 ज्यादा  नहीं  (13)

 पृष्ठ  4,---

 पंक्ति  37  के  बाद  अन्तःस्थापित  किया  जाए  ।

 ०ਂ  लोक  सभा  पांच  सदस्यों  को  अपने  सद्रस्यों  में  से  चुमेगी  ।”  (14)

 यह  परिषद  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  कई  माननीय  सदस्यों  की  राय  है  कि  यह  परिषद

 सरकारी  सदस्यों  से  नहीं भरी  जामी  चाहिए  भोर॑  सरकारी  सदस्पों  की  संख्या  घटा  कर  परिषद  की

 कुल  सदस्यों  की  संख्या  का  1/5  कर  देनी  चाहिए  ।
 ह

 मेरे  दूसरे  संशोधन  मैं  यह  कहा  गया  है  कि  इस  परिषद  में  आपको  कम  से  कम  पांच

 सदस्य  सबन  से  लेने  चाहिएं  ।

 की  एच०  कै०एल०  भगत  :  मेरे  विचार  से  ये  संशोधन  आवदयक  महीं  मैं  उस्हें  यकीन

 दिलाता  हूं  कि  हम  अधिक  सख्या  में  गेर-सरकारी  सदस्यों  को  रख्तना  चाहते  हैं  भोर  मैं  चाहता  हू
 कि  सरकारी  सदस्यों  की  संख्या  कम  से  कम  संसद  सदस्यों  के  भाम्र  पर  भी  विचार  किया

 जा  सकता  है  तथा  उन्हें  मनोनीत  किया  जा  सकता  उन  पर  हम  कोई  रोक  नहीं  लगा  रहे

 इसलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हू  कि  बहू  अपना  सशोधन  वापस  से  से  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदत्य  अपने  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  सो०  साथव  रेडडी  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  अपने  संद्योषन  बापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 भगुमति  है  !

 झानेक  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  13  सभा  की  क्रमुमति  से  बापस  लिए  गये  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएम  यह  है  कि

 4  भर  5  विधेयक  का  भंग  बने  ।
 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 झण्ड  4  झोर  5  विधेयक  में  लोड़  दिये  गये  ।

 छण्ड  परिषद  के  उद्देश्य
 श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ॥

 पृष्ठ
 पंक्ति  10  के  बाद  अन्तःस्थापित  किया

 किसी  क्षतरनाक  माल  की  बिक्रौ  से  होने  वाली  द्वानि  या  क्षति  के  लिए

 मुभावजे  के  मृगतान  का  अधिकार  ।”  (15)

 यहु  किसी  खतरमाक  माल  की  बिक्री  होने  बालौ  हानि  या  क्षति  के  लिए  मुभवजे  के

 भुगतान  के  क्रधिकारें  से  सम्बन्धित  विधेयक  में  ऐसा  निर्दिष्ट  महीं  गया  मुर्भावजे  के

 भुगतान  का  अधिकार  भी  इसमें  अन्त।स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।
 |

 .  करी  एच०कै०एल०  भगत  ४  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिता  की  सराहुना  करूंगा
 तथा  अम्य  बातें  पहले  ही  इसमें  स्पष्ट  रूप  से  क्षामिल  की  गई

 ही  सो  ०  साधव  रेडडो  :  मुआवजे  का  मृगतात  किसशो  भी  खड़  में  शामिल  नहीं  किया
 भया  है  ।

 ह

 -  कौ  एच»  के०  एल०  संगत  :  यह  बिलकुल  भी  जरूरी  नहीं  है  क्योंकि  अगर  आप  तथ्यों
 तथा  अम्य  बातों  की  परिभाषा  देंखे  तो  उसमें  यह  पहले  ही  शामिल  अन्यथा  एस  अधिनियम
 का  कोई  मतलब  महीं  है  ।  णो  भाप  सुझाव  दे  रहे  हैं  या  पूछ  रहे  हैं  वह  पहले  हो  उसमें  शामिल  हैं।* '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  अपता  संशोधन  वापस  ले  रहे  -

 थो  सो०  साधव  रेड्डी  :  हां  ।  |
 ह

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की
 अनुमति  है  ?  ह

 झमेक  सानमीय  सदस्य  ।  हां  ।

 संशोधन  संर्या  15  सभा  की  प्रनुमति  से  बापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  कि  :

 6  विधेयक  का  अग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  6  विधेषक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  ब्िया  गया  १

 खंड  8  राज्य  परिषद  के  उवदेश्य
 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 5,  पंक्ति  19--
 के  स्थान  पर  ”  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (16)

 छपाध्यक्ष  महोदय  :  बया  आप  इस  संशोधन  पर  जोर  देना  चाहते  हैं  !

 0
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 ः्ऊ

 झो  सो०  साध  रेड्डो  :  मैं  संशोधन  संख्या  16  वापस  लेने  के  लिए  सभा  को

 मति  चाहता  हूं  ।

 संक्षोषन  संख्या  15  सभा  की  झनुसति  से  बापस  लिया  '

 डपाध्यक्ष  प्रदन  यह  है  कि  :

 8  विधेयक  का  अग  बने  ।”
 ॥

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुप्ा  ।

 खंड  8  विधेयक  में  जोड़  विया

 लंड  9  उपभोक्ता  वियाद  प्रतितोष  झ्भिकरण  को  स्थापता  |,
 श्री  सी०  धाधभव  रेड्डो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 5,  पंक्ति  25--  ॥

 फोरमਂ  के  स्थान  पर  जिला  फोरमਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।”  (17):
 -

 पृष्ठ 5, पंक्ति 28,-- के स्थान पर आयोगਂ प्रतिस्थापित किया जाए । ) ये संशोधन नाम से संबन्धित है । हथ उन्हें आयोगਂ या के नाम सै पुका रते मैं केवल यह् चाहता हूं कि इन सभी नामों के साथ एाब्द होता आपको विशेष रूप से उल्लेख होगा कि यहु जिला पोरम राज्य आयोगਂ भादि हैं । मैं चाहता हूं कि धाब्द सब जगह आता की एच० के० एल० भगत : में माननीय सदस्य से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस हशडदों का प्रयोग विभिन्न णगद्दों पर किया गया है इसलिए बहुत स्थानों पर इन्हें ठोक करना पड़े गा । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस जरण पर ऐसा करने पर णोर म दें । इससे विधेयक की विषयवस्तु पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए जेसा यह है बंसा ही रहते दीजिए । करी सो० भाधव रेडडी - मैं खंड 9 के लिए प्रस्तुत अपने संख्या भौर को बापस लेते के लिए सभा को अनुमति चाहता हूं । संशोधन संख्या ओर सभा की प्रनुमति से बापस लिये गये उपाध्यक्ष महोदय : प्रएन यहु है कि : 9 विधेयक का अग बने ।”' कक प्रस्ताव स्वीकृत हुप्रा । शा खंड 9 विधेयक में लोड दिया गया । खंड झौर विधेयक में जोड़ दिए बये ४



 खंड  जिसमें  परिवाद  किया  जाएगा
 भी  सी०  साथय  रेड्डो  :  मै  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  6  पंक्ति  वि

 1956”  कौ  जगह  रजिस्ट्रीकरण  1860”

 प्रतिस्थापित  किया  जाएਂ  (19)
 ह

 मैं  मंत्री  पे  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहु  कृपया  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करें  ।

 झौ  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  इसको  स्व्रीकार  करने  में  असमर्थ  हू  ।
 क्री  सो०  साधव  रड्डो  :  मैं  लंड  के  लिए  अपना  संशोधन  को  वापस

 मैने  कौ  सभा  से  अनुमति  भाहता  हूं  ।  े

 स॒  शोषन  संश्या  ।9  सभा  को  झनुमति  से  बापस  लिया  गया
 उपाध्क  महोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  :

 12  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ।3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 संड  14  जिला  फोरम  के  निष्कर्ण
 शी  सो०  साथव  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं

 8,  पंक्ति  38,
 अम्त  में  जोड़ा  .

 किसी  अतिरिक्त  मुगतान  से  भौ  मुक्त  (26)

 पृष्ठ  8  पंचित  41

 बवबिरोधी  पक्षकारਂ  के  बाद  भन्त:स्थापित  किया

 आपूर्ति  किया  गया  माल  जिसके  खतरनाक  पदार्थ  या  उस  (27)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति

 अस्त:स्णपित  किया

 (4)  यदि  घारा  1.3  के  श्रघीन  कौ  गईं  कार्यवाही  के  पदचात्  जिला  फोरम  का  यह्
 समाधान  हो  जाता  है  कि  विरोधी  पक्षकार  के  ल्लिलाफ  अपराध  मामले  के  लिए  पर्याप्त  सबूत  है  तो

 फोरम  विरोधी  पक्षकार  के  खिलाफ  अपराध  मामला  दर्ज  करवा  सकती  है  ।”  (28)
 लंड  14  (1)  और  (mt)  इस  प्रकार

 प्रदनगत  माल  में  से  समुचित  प्रयोगशाला  द्वारा  प्रकट  की  गई  शरुटि  को  दूर
 माल  को  उसी  वर्णन  के  नए  माल  से  बदलना  जो  किसी  त्रुटि  से  रहित  में

 चाहता  हूं  कि  इसके  अन्त  में  जोड़ा  जाए  :  किसी  अतिरिक्त  भुगतान  से  भी  मुक्त  होगा  ।”'
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 ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  वह  वस्तु  तो  बदलों  कर  देगा  परन्तु  उसके  लिए  अतिरिक्त  पैसा
 भी  मांग  सकत्ता  मैं  चाहृता  हूं  कि  बाद  में  जो  बस्तु  दी  जाएं  उसके  लिए  अतिरिक्त  कीमत  नहीं
 दी  जानी  चाहिए  |

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  जह्वां  तक  संशोधन  संझ्या  26  की  बात  यह  भावदयक  नहीं
 है  क्योंकि  खंड  ऐसा  बहुत  साफ  इंगित  इरता  है  |  संशोधन  27  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  धाब्द

 में  यह  भा  जाता  संशोधन  संख्या  28  आवध्यक  नद्दीं  उपभोकक्ता  की  शिकायतों  को

 दूर  करने  के  लिए  अन्य  अभिकरण  हैं  तथा  कानून  हैं  णो  दस  सम्बन्ध  में  ध्यान  रख  सकते  हैं  ओर
 जो  कानूम  का  उल्लंघन  करते  हैं  उन  पर  मुकदमा  चला  सकते  इसलिये  मैं  ये  संशोधम  स्वीकार

 नहीं  कर  सकता  ।
 ॥

 *

 झी  सी०  साधव  रेडडो  :  यदि  जिला  फोरम  यह  निष्क॑  मिकालती  है  कि  किसी  व्यकित  पर

 मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  तो  वह  मामला  अपराध  स्यापालय  में  दिया  जाना  इसमें

 हानिकया
 ही  एच०  के०  एल०  भगत  :  जेसा  भी  मामला  जिला  फोरम  उसका  निर्णय  कर

 सकती  है.भोर  अगर  आवद्यकता  पढ़ती  है  है|  राज्य  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  भायोग  भी  मोजुद
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  संशोधन  बास्तव  में  आवद्यक  नहीं  हैं  ।

 ली  सी०  साधव  रेड्डी  :  मैं  अपने  संझोधन  संख्या  26,  27  और  28  को  वाथिस  लेने  के

 लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  26,  27  झौर  28  सभा  की  धनुमति  से  बापल  लिए

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  :

 विधेयक  का  अग  बने  ।

 हु
 ”

 ब्रस्ताथ  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  से  26  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 लंड  27--  शास्तियां
 क्री  सौ०  माधव  रेड्डी  .:  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पूंष्ठ  पंक्ति

 व्याਂ  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 पंक्ति  22--.

 दोनों  से  दंडनीय  होगाਂ  को  हटा  दिया  माएं  (23)

 पृष्ठ  पंक्ति  27--

 जुर्माने”'.के  रुथान  पर  जुमनिਂ  को  प्रतिस्थापित  किया

 (3)  दोनोंਂ  को  हटा  दिया  (24)
 मेरे  संशोघन  स्वतः  स्पष्ट  मैं  मंत्री  महोदय  से  इम्हें  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता
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 भी  एच०८  के०  एल०  भगत  :
 मैं  इन्हें  स्वीकार  करने  में  असमर्थ  हू  ।

 भी  सी०  साधव  रेड्डी  :  मैं  खंड  27  के  लिए  प्रस्तुत  अपने  संशोधन  संख्या  भर  24
 को  वापस  लेने  की  सभा  से  अनुमत्ति  चाहता  हू  ।

 ह

 संशोधन  23  झोर  24  सभा  की  झगमुमति  से  लापस  लिये  गये  ।
 '

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :  *

 छंड  27  विधेयक  का  भट्ा  बने  ।
 '  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझ्ना  ।

 खंड  27  विधेयक  सें  जोड़  विया  गया  ।

 खंड  28  से  31  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रएन  यह  है  कि  ।

 ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ला  ।

 1,  झधितियसम  सूत्र  तया  विधेयक  का  पूरा  ताम  विधेयक  में  जोड़  विये  गये  ४
 ही  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  :

 पारित  किया  जाए  ।”
 छपाध्यक्ष  सहोवय  :  प्रपन  यह  है  कि  !

 परत  किया  जाए  ।”  े
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 महोदय  :  भब  हम  बाट  और  माप  मानक  विधेयक  परਂ  विचार
 करेंगे  ।  प्रएन  यह  है  :--  ॥

 के  बाट  और  माप  मातक  अधिनियम  1976  में  संशोधन  करने  ब्राले  विधेयक  पर
 '  विचार  किया  जाए  ।”

 ॥  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्रा  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खड़वार  विचार  आरम्भ  प्रन्न  यह  है
 ४ਂ कि  छण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  विधा
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 ह

 झ्षण्ड  विधेयक  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  विधेयक  का  अ  ग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लंड  |  झधिनियमन  सृत्र  श्रोर  विधेयक  का  पूरा  तास  विधेयक  में  लोड़  दिये  गये
 भी  एच०  के०  एल०  भगत  ।  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”
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 .....  - की
 हवाष्यक्ष  सहोदय  :  प्रषन  यह  है

 :

 «कि  विधेयक  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्थीकत  हु  ।

 जपाष्यक्ष  सहोवय  :  प्रए्म  यह  है  ।

 बाट  और  माप  मानक  अधिनियम  1985  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  न

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  भब  सभा  विधेयक  पर  खंडबार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रदन  यह
 *

 ह

 .  कि  खंड  2  से  5  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुग्ा  ।

 लंड  2  से  5  बिधयक  में  सोड़  दिये  गये

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 कि  खंड  |  अधिनियम  सूत्र  भर  विधेयक  का  पूरा  लाम  विधेयक  का  भंग  बनें  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकत  हुमा  ।

 खंड  1,  अधिमियमन  सूत्र  शोर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 क्षी  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 कि  विधेयक  पारित  किया  लाए  ।”

 जपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रधन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुझा  ।

 *हपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रष्म  यह

 भावदयक  वस्तु  1955  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाये  ।”

 के

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुझा  ।

 ऊपाध्यक्ष  महोदय  :  भव  सभा  व्रिधेमक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रइन  यह  है  :
 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हि  खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया
 खड़  12  क  क  का  संदोघत

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  2,'  पंक्ति  3  °

 ही
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 संस्था  के  बाद  ब्यक्षित  उस  संस्था  का  सदस्य  है  या  नहींਂ

 अतःस्थापित  करें  ।”  एच०  के०  एल०

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रदन  यह
 ”

 थंड  3,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अ  ग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 खंड  3,  संशोधित  रुप  में  बिथेयक  में  जोड़  बिया  गया  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 रा

 खंड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम्त  विधेयक  का  अम  बते

 प्रस्ताव  स्वीर्क॑त  हुझा  ।  +

 खंड  1,  झधिनियमस  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेषक  में  जोड़  दिये  गये  :

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रतताव  करता  हू  ।

 विधेयक  संशोधित  रूप  में,पारित  किया
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  .  ः

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीक्त  हुप्ना  ।
 झपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1940  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  1”  न

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुंपा  । '
 क्पाध्यक्ष  पहोदय  :  अब  सभा  इस  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रइन  यह  .

 खंढ  2  और  3  बिधेयक  का  अ  ग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ता  ।
 खंड  2  झोर  3  विभेयक  में  जोड़  बिये

 शपाधष्यक्ष  सहोदय  ः  प्रएम  यह  है
 कि  खंड  ः  अधिनियमन  सूत्र  ओर  थिधेयक  का  पूरा  वाम  विधेयक  का  अ  ग  बनें  ।

 खड़  1,  म्धिनियमन  सूत्र  श्लोर  विधेयक  का  पूरा  साम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
 कुमारी  सरोज  ल्ापड  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  भायये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ला  ।

 जपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रदम  यह  है  :
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 ‘

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954,  में  ओर  संशोधन  करने  बाले
 विंधे  यक  पर  विंचार  किया  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्रा  +
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडव।र  विचार  आरम्भ  करेगी  ।
 प्रइन  यह  है  हु  पु

 खंड  2  और  3  विधायक  का  क्र ग॒  बनें  ।”

 अ्स्ताव  स्वीकृत  हुआ्रा  २

 हि  खंड  2  झौर  3  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।
 हृपाध्यक्ष  महोदम्न  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  [,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अ  ग॒  बनें  ।”
 खंड  1,  प्रघिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  मास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 कुमारी  सरोज  खापड  :  मैं  प्रस्ताव  क्वरती  हुं  ;

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।/

 उपाध्यक्ष  सहोदगप  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  iਂ

 _  प्रस्ताव  स्तीकश  हुझा  ।  .

 .

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ४किं  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  ब्यापारिक  व्यवह्वार  1954  में  भौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  बाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 डपाध्यक्ष  महॉदिय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  जिचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रएन  यह  |
 खंड  2  से  7  विधेयक  का  अ  ग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुझ्ा  |

 खंड  2  से  में  लोड़  दिये  गये  ।

 महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 खंड  ।  अधिनिबमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अग  बनें  ।'”
 खंड  1,  क्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का

 पूरा  नाप्त
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 शो  एस०  प्ररुणांखलन  :  मैं  प्रस्ताव  वरता  हूं
 विधेयक  प।रित  किया

 उपाष्यक्ष  महोश्य  :  प्रदत  यह  है
 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।  ”

 ह
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाष्यक्ष  महोदय :  प्रदन  यह  है  :



 काली  भि्च  पर  उदग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  में  बुद्धि  के  9  1980
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ह  *

 कृषि  उपज  और  अधिनियम  में  भोर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  भाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 झपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विश्वेयक  पर  खंडवार  बिचार  आरम्भ  करेगी  ।
 प्रइन  यह  है  :  -

 खंड  2  से  7  विधेयक  का  अग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 लंड  2  से  7  विषयक  में  जोड़  दिए
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 खड़  |,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधंयक  का  अगर ००  न बन  ।
 फू

 प्रस्ताव  स्थोक्त  हुआ  ।.
 संड  1,  झधिनियमन  सुत्र  झोर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  सें  ओड़  विये  गये  ।
 श्री  रप्मानंद  यावव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।  हे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  «

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”” ...
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्नो  ।  *

 ७
 हर
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 काली  मिर्च  पर  उदग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  में  वृद्धि  के  बारे  सें

 सांविधिक  संकल्प

 ]  हु
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भथ  हम  मद  संर्या  29  वर  विचार  आरम्भ

 वित्त  मरज्रालय  में  ब्यय  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  बी०  के०  :  श्री  वी०  पी  सिह
 की  ओर  से  श्रीमन्  मैं  प्रस्ताव  ऋरता  हूं  :

 सीमा  शुल्क  टैरिफ  (1975  की  घारा  7  की
 घारा  (3)  के  साथ  घटित  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के  भनुस रण  में  यह्  सभा  भारत
 सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  की  27  नवम्बर  »  घिसू चना  संडया
 सा०  का०  नि०  1235  जिसके  द्वारा  डक्त  अधिसूचना  के  जारी  होने  की  तारीख
 से  काली  भिन्न  पर  उदग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  3  प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ाकर  5  २०  प्रति

 किया  गया  का  अनुमोदन  करती
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 18  1908  काली  मिर्च  पर  उद्ग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  में  वृद्धि  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 काली  मिर्च  सीमा  शुल्क  टेरिफ  1975  की  दूसरी  भनुसूची  के

 शीर्षक  संख्या  2  के  अन्तगंत  निर्दिष्ट  किया  गया  है  '  मई  1985  जबकि  काली  मिश्र  निर्ग्रात
 बसूली  मूल्य  40  रु०  प्रति  किलो  था  तबसे  इस  पर  निर्यात  शुल्क  की  दर  3  रु०  प्रति  किलोग्राम
 निर्धारित  की  गई  थी  |  तब  से  वर्ष  1986  के  दोरान  काली  मिच्च  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  तेजी  से
 बढ़ा  सरकार  काफी  समय  तक  निर्यात  मल्यों  की  प्रवृत्ति  की  देखती  रही  काली  मिर्च  का
 वर्तमान  निर्यात  वसूली  मूल्य  लगभग  65  रु०  प्रति  किलोग्राम  इसके  काली  मित्र  पर
 निर्यात  शुल्क  को  5  रु०  प्रति  किलोग्राम  दिए  जाने  सम्बन्धी  एक  अधिसूचना  संख्या

 शुल्क  दिनांक  27.11.86  जारी  की  गई  है  ।  इसके  द्वारा  प्रति  बंध  50000  टन  के  निर्यात  पर

 झनुमानत  20  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  राजस्व  के  प्राप्त  होने  की  भाणा  है  ।

 पारम्परिक  निर्यात  की  वस्तुओं  पर  लगाए  जाने  वाले  निर्यात  शुल्क  में  समय-समय
 पर  परिवतंन  किए  जाते  रहे  हैं  लेकिन  यह  शुल्क  यह  सुनिद्िचत  करने  के  बाद  ही  क्गाया  जाना

 चाहिए  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  से  होने  बाले  लाभ  का  केवल  आंधिक  लाभ  ही  लिया  जाय  ओर  इस
 प्रकार  के  शुल्क  से  हमारे  निर्यात  पर  कोई  असर  न  पड़े  ।  निर्यात  शुल्क  में  को  गई  बतंमात

 बुद्धि  में  भी  यही  स्थिति  है  ।
 मैं  संकल्प  पर  विचार  करने  तथा  इते  पारित  करने  के  लिए  इसका  समर्थन  करता  हूं
 उपाध्यक्ष  महोरय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 सीमा  छुल्क  टेरिफ  (1975  का  51)  )  धारा  7  की
 उपधारा  (.)  के  साथ  पठित  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  में  यह  सभा  भारत
 सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  की  27  नवम्बर  1986  की  अधिसबना
 संख्या  सा०  का०  नि०  1235  जिसके  द्वारा  उक्त  अधिसूचना  के  जारी  होने  कौ
 तारीख  से  काली  मिर्च  पर  उद्ग्रहणीय  निर्यात  3  रु०  प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ाकर  5

 प्रति  किलोग्राम  किया  गया  का  अनुमोदन  करती  है  ।”
 क्री  तम्पन  थक्ेमेस  :  यह  पक  प्रमुख  समस्या  है  जो  केरल  राज्य  की

 व्यवस्था  को  बहुत  प्रभावित  करेगी  क्योंकि  विद्व  में  काली  मिच्च  से  कुंल  निर्यात  का  80  प्रतिशत
 भारत  निर्यात  करता  है  भोर  भारत  में  कुल  निर्यात  का  80  प्रतिशत  केरल  से  होता  काली  मिर्च
 उपजाने  वले  तीन  प्रंमुल  राष्ट्र  भारत  मलेशिया  और  इ'डोनेशिया  इन्हें  पहले  काली  मिर्च
 के  समुदाय  के  नाम  से  जाना  जाता  था  ,  बाद  ब्राजील  के  इस  क्षेत्र  में  आने  के  बाद  एक  देश
 भोर  बढ़  गया  अ तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कोली  मिर्च  की  125,000  टन  की  खपत  इत  वर्ष
 अचानक  अमरीका  ने  भारत  से  काली  मिर्च  की  मांग  की  है  जिसके'कारण  अमरीका  को  भारत  के
 निर्यात  में  वद्धि  हुई  है  ।

 '  पहले  भमरीका  भारत  से  उस  मात्रा  में  नहीं  श्रीदता  था  जितमी  मात्रा  में  भन्य  स्थानों  से
 खरीदता  था  |  हमारा  मुख्य  बाजार  यूरोप  पूर्वी  यूरोप  के  देश  ये  बीजें  भारत  से  श्वरीदते  हैं  ।
 प्रत्चीन  काल  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  संबंधों  में  केरल  एक  कड़ी  रहा  है  ।  यूनानी  काले  के  बाव

 यूरोपीय  देक्षों  ग  केरल  में  आया  करते  थे  ।  इस  तरह  से  कोच्रीन  और  महाबलीपुरम  का
 विकास  हुआ  था  ।  प्राचीन  काल  के  दोरान  भी  केरल  से  2 रोपीय  देशों  को  काली  मिर्च  का  मिर्यात
 किया  जाता  था  ।
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 9  1986
 कालो  मित्र  पर  उद्ग्रणीय  निर्यात  शुल्क  में

 वृद्धि  बरे  में  सांविधिक  संकल्प
 —
 अतः  इस  समस्या  को  बहुत  गंम्भोरपूर्वक  देखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  इसका  केरल  की

 व्यवस्था  पर  व्यापक  प्रभाव  पड़े  गा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  ने  इस  पहलू  परे  गौर  किया  है

 था  नहीं  और  अगर  नयी  टैरिफ  दरें  लागू  करने  के  भाधार  पर  निर्यात  को  कम  कर  दिया  जाता  है

 तो  यह  केडल  को  कहां  तक  अत्यधिक  प्रभावित  करेगा  ।

 मैं  यह  जाहू गां  कि  माननीय  मंत्री  सहोवय  इसको  जांच  मुझे  इस  प्रइन  का  स्पष्ट

 उत्तर  दें  अर्थात  क्या  इस  निर्यात  शूल्क  से  केरल  के  अति  भारत  की  निर्यात  संभावना  ओं  पर  कोई

 प्रतिकूल  असर  पढ़  गा  ?
 ॥

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  मैं  इस  चर्चा  में  भाग  ले  रहा  तो  मैं  काली  मिर्च  की  खेती

 करने  वाले  किसानों  की  विभिन्न  समस्याओं  की  भोर  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  काली  मिच  की  खेती  मुख्यत॒या  ऐसे  लोगों  द्वारा  की  जाती  है  जिनके  पास  केवल

 दो  एकड़  जमीन  है  ।  इसका  आशय  यह  है  कि  मध्य  वर्ग  अथवा  निम्न  वर्ग  के  लोग  ही  इसकी  खेती

 में  लगे  हुए  जबकि  अदरक  और  इलायची  जैसे  कुछ  अन्य  मसालों  बी  खती  छांटे

 हत्पादक  नहीं  अपितु  बागानों  के  मालिक  ही  करते  काली  भि्  की  सेती  मध्य  वर्ग  के  लोग

 करते  है  या  जिनके  पास  केवल  2  एकड़  जमीन  है  ।  वे  लोग  ही  इसके  उत्पादन  में  सम्बद्ध  हैं  ।

 यहू  राज्य  के  गरीब  और  मध्य  वर्ग  के  लोगों  पर  ही  प्रतिकूल  असर  करता  जब

 भाप  शुल्क  को  3  रुपए  से  5  रुपए  करते  तब  आपको  इस  बारे  में  काफौ  सुरक्षा  भी  देनी  द्वोगी  ।

 मेरे  विचार  से  सरकार  की  इस  विशेष  कारोबार  से  बहुत  लाभ  होगा  ।  भगर  ऐसा  तो  उसकी

 खेती  बढ़ाने  के  संवर्धनात्मक  गतिविधियां  शुरू  करनी  पड़ेगी  ।  अन्यथा  जो  आंकड़े  मैंने
 *

 इकट्ठे  किये  हैं  उनके  मैं  महसूस  करता  कि  शायद  इस  कारोबार  से  भी  हमें  ह्वाथ
 धोना  पड़े  ।  ऐसा  हो  सकता  क्योंकि  1947  में  हम  लगभग  80  प्रतिशत  आव्रद्यकता  को  पूरा
 कर  रहे  थे  जबकि  बाद  में  यहू  घट  कर  2:  प्रतिशत  रह  गई  है  ।  19:5-76  में  यहू  कम  हो  गया

 ज॑ंसे  भी  कई  बार  हमारी  बिक्री  कम  अब  अगर  हम  शुल्क  बढ़!ते
 हैं  तो  इसका  असर  अन्ततः  किस।-ों  और  बह  भी  मध्य  निम्न  मध्य  वर्ग  तथा  जन  साधारण  पर

 ही  होता  है  भौर  हसका  भयंकर  परिणाम  भी  हो  सकता  इसलिए  ऐसे  तरीके  निकालने  -  होंगे
 जिनसे  किसानों  को  अपना  उत्पाद  बेचने  में  और  यदि  वह  उसे  नहीं  बेष  सके  तो  उसके  सुरक्षित
 भंडारों  की  व्यवस्था  करने  में  सहायता  मिल  सके  और  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  सम्बद्ध  होना
 भाहिए  ।.  मैं  शुल्क  लगाने  के  विरोध  में  नहीं  हू  ।  अगर  यह  पैसा  व्यापारियों  बिचोलियों  और
 निर्यात  करने  वालों  के  लाभ  में  से  लिया  जाए  तो  मैं  इस  सं  का  विरोध  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  इसे
 खुशी  खुदी  मान  लू गा  ।  फिन््तु  यवि  यह  भस्ततः  गरीब  खेतिहरों  तथा  नि्धंन  व्यक्तियों
 को  प्रभावित  करें  तो  मैं  इसके  खिलाफ  और  इस  पर  तथा  अन्य  मुद्दों  जो  मैं  निवेदन  करूंगा
 गम्भीरता  से  विचार  होना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  मैं  यह  आग्रह  करता  हू  कि  थागातों  ओर  छोटे  किसतनों  को  सहायता  मिलनी
 चाहिए  ।  अमी  खेतों  में  बढ़  की  वजह  ते  बहुत  गम्भीर  समस्यायें  उत्पन्न  हो  गई  मध्य
 नकोर  जहंं  से  मैं  आता  एक  ही  बाढ़  से  सारी  काली  भिचं  की  फसल  बर्बाद  हो  सकती  है  ।.
 वास्तव  में  इन  फसलों  की  खेती  उन्हीं  जगद्दों  पर  होती  है  और  वहां  की  काफी  जमीन  उपयोग
 इस  काम  के  लिए  होता  है  अतः  उन  लोगों  की  पध्मश्याओं  के  में  हमें  ध्यान  रखना



 13  1908  काली  मिच  पर  उदग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  में

 वद्धि  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 मैं  महसूस  करता  हू  कि  यह  वृद्धि  तकंसंगत  है  ।  पिछले  साल  यह्द्  वृद्धि  3  रुपए  थी  ।

 उससे  पहले  मेरे  विचार  से  यह  ओर  भी  कम  थी  ।  1985  में  ही  इस  शुल्क  को  बढ़ाकर  3  रुपये

 किया  गया  और  1985-86  में  इसे  बढ़।कर  5  रुपये  गया  अब  यहू  जो  अ्द्यानक

 आपकी  बिक्री  बढ़ी  है  बह  कम  हो  सकती  है  ।  और  द्वो  सकता  है  कि  ऐसी  स्थिति  बाद  में  न  आये  ।
 अगर  स्थिति  ऐसी  ही  तो  इस  वद्धि  से  विक्री  कम  हो  जाएगी  भौर  भ्न््त  में  हम  घाटे  में  रहेंगे  ।

 मैं  यह  निवेदन  करता  हुं  कि  मुर्गी  सुतहरे  अण्ड  देती  उसे  कभी  मही  मारसला
 जो  कि  आप  अपने  इस  काम  से  करने  जा  रहे  और  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जो  भी

 थोड़ा  हमें  काली-मि्च  के  कारीबार  किसी  प्रकार  से  प्राप्त  कृपपा  आप  उसे  भष्ट  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सूची  में  किसी  ओर  माननीय  सदस्य  का  नाम  महीं  होने  के  कारण  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  वाद-विवाद  का  उत्तर  देने  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़यो  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  तम्पन  घामस  महोदय  द्वारा  दिये  गये  तकोँ
 की  सराहना  करता  हूं  ।  हम  सुनहरे  अण्ड  देने  वाली  मुर्गी  को  नहीं  इसके  विपरौत  हम

 उसको  और  अच्छा  करेंगे  ।  जहां  तक  काली-मिच  का  सबंध  भन््तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इसका

 मूल्य  लगभग  65  रुपये  प्रति  +लो  जब  1985  में  प्रति  किलो  पर  3  रुपये  का  भिर्यात

 शुल्क  निर्धारित  किया  गया  तब  यह  मूल्य  लगभग  40  रुपये  था  अब  मूल्य  बढ़  गये  है  ।  भरत

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  यह  भ्रधिसूचना  जारी  को  गई  है  जिसके  लिए  मैंने  यह  के  संक&प

 रखा  है  |  हमने  उसਂ  गहराई  से  जांच  की  है  कि  क्या  इसंसे  हमारे  निर्यात  पर  कोई  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड  गा  |  हमने  यह  भी  जांच  को  है  कि  इससे  देश  में  हमारी  काली  मिर्च  के  उत्पादन  में

 कमी  तो  नहीं  होगो  ।  ओर  दोनों  ही  मामलों  में  उत्तर  निदपचयजनक  ५

 पहलौ  बार  मैं  श्री  घामस  महोदय  की  से  सहमत  हूं  कि  जद्दां  तक  मूल्यों  का  प्रद्न  है

 बहुत  से  प्रोत्साहन  तथा  इसे  गति  देने  की  आवद्यब
 ता

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कुछ  योजन।यें  बनाई  गई  भोर  कृषि  मंत्रालय  द्वारा

 भी  अनुसंधान  कार्य  के  जरिए  बीजों  की  किस्मों  में  सुधार  लाने  के  लिए  और  मसालों  की  खेती  के

 क्षेत्र  को  अधिक  बढ़ाते  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  अत  काली  मिर्च  के

 उत्पादन  मे  जहां  तक  पहली  आदांंक्रा  का  सवाल  मैं  यहू  निवेदन  कि  मध्य  ओर  निम्न

 वर्ग  के  लोग  इनकी  खेती  में  लगे  हुए  जबकि  रबड़  का  उत्पादन  बड़  लोग  करते  भर  सांतवीं

 योजमा  में  मसालों  के  उत्पादन  में  सुधार  के  लिए  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  तथा  इस  बारे  में

 जो  मुख्य  क्रियाकलाप  अपनाये  जाए  गे  ,  वे  इस  प्रकार  हैँ  :--

 अधिक  उत्पादन  बाली  काली  मिर्च  की  किस्मों  की  जड़  बालो  कतरनों  कर  उत्पादन  तथा

 विवरण  ।
 अधिक  उत्पादन  बाली  काली  मि््च  की  किस्मों  के  मॉडल  बागानों  की  स्थापना  ।

 मे  किटों  और  छिड़काव  बाली  मंशीनों  से  काली  के  हत्प|दन  में  वृद्धि  करमा  ।

 काली  भिन्न  में  उन्नत  प्रबन्ध  ध्यवस्थः  का  फील्ड  प्रदर्शन  ।

 केरल  में  काली  मिर्ख  के  बआागानों  की  पुनर्स्थापमा

 लौंग  कौ  पोध  का  उत्पादन  और  वितरण  यहां  लागू  नहीं  हैं  भौर  यह  अम्य  के

 बारे  में  है  ।
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 बृद्धि  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प **  कमा
 संस्थागत  सहायता  के  बारे  में  भी  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  भारतीय  कृषि  अमुसंधान

 संस्थान  के  केन्द्रीय  बागान  फसल  अनुसधान  संस्थान  कसा  रगौडा  में  मसालों  की  फ*ल  का
 संघान  कार्य  किया  गया  यह  संस्थान  +ई  प्रकार  का  दोध  काये  कर  रही  उनमें  अधिक
 उत्पादन  वाले  विभिन्न  मसालों  का  उत्पादन  किस  प्रकार  किया  जिनमें  काल्ली  मिच  भी  भाती

 कीटन|शी  दवाइयों  और  बीमारियों  पर  उबंरकों  का  पौधों  की  सुरक्षा
 तथा  फसल  काटने  के  बाद  के  तरीके  ओर  देह  में  मसालों  की  फसल  की  क्षेती  में  वद्धि  करने  के
 लिये  बहुत-सी  भन्य  कायंवाहियां  की  जा  रही  हैं  ।

 जहां  तक  उस  मुह  का  सवाल  है  जो  आपने  उठाया  था  और  यह  कहा  था  कि  इससे

 हमारै  निर्यात  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ंगा  मैं  क/्रृंगा  कि जब  1985  से  पहले  कोई  निर्यात  शुल्क  नहीं
 लगाया  जाता  था  ।  तब  हम  कितनी  काली  मिर्च  का  निर्यात  करते  थे  उसके  आंकड़े  देता  हूं  जो

 हजार  मीट्रिक  टन  में  हमने  20.6।  हजार  सेट्रिक  टन  काली  मि्र  का  निर्यात  198  .-82  में

 किया  ।  जिसकी  कोमत  27.98  करोड़  रुपय  थी  ।  1982-83  में  हमने  22.59  हजार  मंद्रिक  टन

 बाहर  1983-84  में  25.79  हजार  मंट्रिकटन  का  निर्यात  हुआ  ।  1984-85  में  यह  25.42

 हजार  मैट्रिक  टन  था  ।  और  1985-86  में  यह  37.62  हजार  मंद्रिक  टम

 अतः  1985  में  3  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  निर्यात  शुल्क  लगाने  के  बावजूद  हमारा
 निर्यात  कम  नहीं  हुआ  है  |  इसके  इसमें  वृद्धि  फी  प्रवृत्ति  ओर  हमें  पूरा  विध्वास  है
 कि  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  दरों  में  इतनी  वृद्धि  हुई  ओर  इतनी  माँग  तब  2  रुपये  प्रति

 किलो  की  इस  वृद्धि  से  निर्यात  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  हो  सकता  ।  जेसा  भैंने  पहले  भी

 कहा  है  आपको  हस  बारे  में  कोई  आहएंका  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 उन्होंने  अमरीका  को  यह  मसाला  भेजने  के  बारे  में  भी  मुद्दा  उठाया  था  ।  हम  काली  मित्र

 मुख्यतया  सोवियत  जमंन  लोकतंत्रिक

 फ्रांस  भेज  रहे  ओर  हम  अमरीका  भौर  सोवियत  संघ  में  इसका  काफी  मात्रा
 में  निर्यात  करते  हैं  ।

 न्
 हम  7,636  टने  सोबियत  संघ  को  निर्यात  कर  रहे  जिसको  कीमत

 104.6  करोड़  रुपये  और  5,815  टन  अमरीका  को  निर्यात  कर  रहे  जिसकी  कीमत
 104.3  करोड़  रुपये  है  ।  दोनों  देशों  में  लगभग  बराबर  मूल्य  का  निर्यात  होता  बाको  देशों  में

 कितना  निर्यात  होता  उसके  आंकड़े  भी  मैं  दे  सकता  हूं  ।

 हर  तरह  सदस्य  महोदय  की  भ्राशका  ठीक  नहीं  है  ।  यह  स्याय  संगत  नहीं  इसका
 खेती  पर  या  देश  में  इन  मसालों  के  व्यापारियों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  नि  यात  या
 निर्यात  संबधंन  पर  भी  इसका  कोई  प्रतिकूल  असर  नहीं  पड़े  गा  ।  और  मैं  यह  निबेदन  करता  हूं  कि

 यह  संकल्प  स्वीकार  की

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 सीमा-शुल्क  टेरिफ  1975  (1975  का  51)  की  धारा  7  की

 उपधारा  (3)  के  साथ  पठित  धारा  ४  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  मेंयह्  सभा  मारत

 सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  की  27  1956  की  अधिसूचना
 संख्या  सा०  क।०  नि०  1235  जितके  हरा  उक्त  अधिसूचना  के  जारी  होने  की
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 तारीक्ष  से  काली  मित्र  पर  उद्ग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  3  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  क्तर  से
 बढ़कर  5  रुपया  प्रति  किलो  ग्राम  किया  गया  का  अनुमोदन  करती  है  ।”

 गाव  स्थोक्ृत  हुप्ा

 2.53  ह्०  प०  *

 हि  दिल्लो  अपार्टमेंट  स्वामित्व  विधेयक  ह
 राज्य  सभा  द्वारा  सिफारिवा  किया  गया  संशोधन  हा

 [  प्रमुवाव ]
 धाहरी  बिकास  मंत्री  सोहसिना  :  में  प्रस्ताव  करती  हूं

 किसी  बटुमंजिला  भवन्  में  एकल  अपार्टमेंट  के  स्वामित्व  के  लिए  और  ऐसे
 अपार्टमेंट  से  अनुलग्न  स।माप्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  अविभकक्त  ह्वित  के  लिए  और  ऐसे
 अपार्टमेंट  और  हित  को  दाययोग्य  और  अतरणीय  बनाने  के  लिए  तथा  सम्बन्धित *
 था  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उयबध  करने  वाले  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किये
 गये  निम्नलिखित  सशोधन  पर  विचार  किया  जाये  :--

 ह

 खड़  24
 fr  पु७ठ  19  में

 पंक्ति  14  के  पदच!त्  निम्नलिखित  परस्तुक  अन्त:स्थापित  किया  जाये  --

 इस  उपघारा  की  कोई  बात  28  1986  को  या  उससे  पूर्व  किसी
 झाबंटिती  या  भन््य  व्यक्ति  द्वारा  सामान्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  किसी  से
 अजित  हुक  या  हित  को  प्रभावित  नहीं  करेगी  ।”

 यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  अपार्टमंट  के  स्वामियों  अलाटियों  के  हितों  की  रक्षा  की

 जाये  और  उन्हें  लम्बे  समय  की  मुऋदमेंब।जी  स  बचाया  जाये  ।  यह  संरक्षण  अलाटियों  ओर

 मेंट  के  स्व्राभियों  लिए  इसलिए  भी  आवरपक  है  क्यों  प्रस्तावित  विधान  में  संप्रवर्तकों  को

 हटाने  की  व्यवस्था  है  जब  अपार्टमेंट  और  सामास्य  क्षेत्र  आवंटित  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  में  जहां  तीसरी  पार्टी  का  सामान्य  क्षेत्रों  में  अजित  हिल  बहां  संप्रवतंक

 प्रभावित  नहीं  होते  हैं  भौर  प्रायः  लत्म  हो  गये  हैं  ।  कानून  पिछली  तारीख  से  नहीं  बनाये  जाते  हैं  भौर

 ल्र्  कि  हस  संशोघन  का  उद्देश्य  साधारण  अलाटियों  के  हितों  की  रक्षा  करना  है  इसलिए  यह
 घन  आवदयक  हो  गया  में  सदस्यों  से  अनुरोध  करती  हुं  कि  वह्  इस  संशोधन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रस्तातर  प्रस्तुत  हुआ  ।

 कसी  बहुमंजिला  भवन  में  एकल  अपार्टमेंट  के  स्वामित्व  के  लिए  और  ऐपे
 अपार्टमेंट  से  अनुलग्न  सामान्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  अविभकत  हित  के  लिए  और  ऐसे
 अपार्टंभट  और  हित  को  दाययोग्य  और  अतरणीय  बनाने  के  लिए  तथा  उससे  संबधित  या
 डसके  आनुयंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये
 निम्न-लिखित  संशोधन  पर  विचार  किया  जाये  :
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 खंढ  24

 कि  पृष्ठ  19  में

 पंक्ति  '14  के  पदचात्  निम्नलिखित  परन्तुक  स्थापित  कि  त

 इस  उपधारा  की  कोई  बात  28  फरवरी  1986  को  या  उससे  पूर्व  किसी

 आबंटिती  या  अन्य  ब्यक्ति  ह्वारा  सामान्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  किसी  सप्रवर्तकसे

 चि  अजित  र  हक  या  हित  को  प्रभावित  नहीं  करेगी

 श्री  बसुदेव  ध्राचायं  :  मु्भे  महीं  मालूम  यह  संशोधन  सदन  में  अब  क्थों  लाया

 गया  लब  पिछले  सत्र  में  दिल्ली  अपार्टमेंट  स्वामित्व  विद्वेयक  प।रित  किया  गया  था  तो  उस

 समय  यह्  विधेयक  नहीं  लाथा  गया  था  अब  इस  को  लागू  करने  के  लिए  एक  विशेष  तारीख

 का  भी  उत्लेख  किया  गया  यह  संशोधन  किसके  लिए  साया  गया  है  ?  माननीय  मंत्रों

 महोदय  ने  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया  ।  मरे  विचार  से  यह  धनी  लोगों  के  बचाव  के

 जिए  लाया  गया  है  जो  कि  बहुमंजिला  भवनों  में  रह  रहे  भतः  मैं  इस  संशोधन  का  विरोध

 करता  हूं  जो  केवल  दिल्ली  के  बहुमंजिला  भवनों  मे  निवासियों  के  हित  में  है

 भरी  तम्पन  :  यह  एक  गंभीर  मामला  हमने  यहू  विधेयक  बिता

 सशोघन  के  पारित  कर  दियां  था  अब  मंत्री  जी  संशोधन  ले  कर  आए  इसलिए  यह  बहुत
 भाविक  है  कि  हमें  इस  पर  चर्चा  के  लिए  समय  दिया  जाना  इसमें  बहुत  जटिलताए  हैं
 क्योंकि  इसमें  विशेष  तारीख  का  उल्लेख  किया  मैं  यह्  जानना  चाहुता  हूं  कि  सरकार  किसको

 सुरक्षित  करना  चाहती  है  क्योंकि  दिल्ली  में  अपार्टमैंटस  बहुत  मंहगे  किराएदार  बास्तब  में
 परेद्षान  हैं  भौर  उन्हें  सुरक्षा  की  आवदयकता  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते  समय
 माननीय  मत्री  जो  ने  हमें  आएवासन  दिया  था  कि  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  उन्हें  निद्िचत  सुरक्षा
 प्रदान  करता  अब  वह  सुरक्षा  इस  संशोधन  कै  द्वारा  खत्म  फी  जा  रही  हमने  यह  घिधेयक

 इस  सुरक्षा  के  साथ  पारित  किया  था  अर्थात्  कोई  भी  किराएदार  जो  बहां  रहता  है  उस  सम्पति
 रखने  का  अधिकार  बह  सम्पति  का  मालिक  बन  जाएगा  ओर  जो  जमोौन  उस  भूसपति  से

 जुड़ी  होगी  उसका  सांझा  उपयोग  किया  जाएगा  भोर  जब  सांझा  उपयोग  होगा  तो  वे  सभी
 के  साथ  वहां  रह  सकेंगे  ,  इसको  सुरक्षा  होनी  चाहिए  |  अब  इस  संशोधन  मे  कहा  गया  है

 कि  अभ्रगर  किसी  व्यक्ति  को  28  1986  को  सांका  सम्पति  का  कोई  अधिकोर  प्राप्त  था  तो

 वहू  बना  रहेगा  ।  तब  इस  अधिनियम  का  कया  प्रयोजन  है  ?  यहू  एक  गम्भीर  विवादास्पद  प्रदन  है
 जिस  पर  हमें  बहुस  करती  होगी  |  मःनमीय  सदस्पों  को  इसकी  जानकारी  नहीं  हे  ।  भ्राज  सुबह  ही
 हममे  यह  संशोधन  देखा  ।  आज  सदन  में  बहुत  कम  उपस्थिति  दे  ।  मेरे  विचार  से  पार्टी  सम्बद्धता  के
 बिना  इस  पर  चर्चा  की  जरूरत  है  कि  सरकार  ऐसा  करके  किसको  बचाना  चाहती  है  ओर  वह
 क्यों  बेचारे  किराएद।रों  को  जो  इसमें  पहले  से  रहते  हैं  कुछ  व्यक्तियों  की  दया  पर  छोड़ना  चाहती  है  ।
 मेरा  अतुरोब  यह  है  कि  इससे  इस  कानून  का  प्रयोजन  समाप्त  हो  जाता  इसलिए  इसकी  अनुभति
 नहीं  दी  जाए  ।

 भरी  इस्द्रजीत  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  को  यह  स्पष्ट  करना  अ।हिए  कि

 संशोधन  की  इतनों  ज्यादा  जरूरत  क्या  स्पष्ट  है  कि  पहले  इसकी  भ्रावध्यकत्ता  महसूस  नहीं  की

 84.  .
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 सदन  ने  इस  विधेयक  पर  चर्चा  की  और  इसे  पारित  अब  अचानक  जो  प्रक्रिया

 अपनाई  गई  वह  भी  नियमानुसार  नहों  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  अध्यक्ष  महोदय  से  इसकी

 अनुमति  ले  ली  है  क्योंकि  आज  सुबह  हो  जब  हमने  क्रपना  पैकेट  खोला  तो  इस  संशोधन  की  एक
 भ्रति  मिली

 3.00  म०  प०

 इसकी  प्रति  पहले  नह्मां  परिेचालित  की  गई  जेसे  कि  सभी  सरकारी  संझोधनों  में  होता
 ठीक  है  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  अध्यक्ष  महोवय  से  अनुमति  लेकर  उसकी  छूट  ले  ली  होगी

 परन्तु  मुख्य  मुद्दा  यह  है  कि  भमर  वास्तव  में  इस  सशोधमन  को  रह  कर  दिया  जाता  है  तो  जो  मूल
 प्रयोजन  है  जिसके  लिए  विधेयक  इस  सदन  द्वारा  पारित  किया  गया  था  उसमें  अब  कुछ  ओर  जुड़

 जाएगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  बाट  में  सोचकर  जोड़ा  गया  या  कुछ  निद्वित  स्वार्थी  तत्वों  के  दबाव

 में  आकर  लाया  गया  जो  बाद  में  सामने  आए  हों  |  उन्हें  पह  बताना  चाहिए  कि  सांमे  भूभाग  के

 सम्बन्ध  में  वहु  कौन  स  अधिकार  थे  जिन्हें  वह  पहले  सुरक्षा  प्रदान  करना  चाहते  थे  और  अब  ्न्हें

 हटा  रहे  मैं  नहीं  जातता  परन्तु  प्रेस  की  यहू  टिप्पणों  है  ग्रह  सब  बड़  निहित  स्वार्थो  तत्थों  के

 दबाब  में  आकर  किया  वास्तव  में  यह  बड़े-बड़े  अपार्टमेंट  गृहों  के  निर्माताओं  या  प्रवतंकों

 )  के  दबाब  के  कारण  है  कि  अब  अचानक  यहूं  असाधारण  प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही  है  ।

 सामान्यतः  ऐसा  कभी  नहीं  रिया  गया  ।  सरकार  अचानक  यह  संशोधन  ले  आई  ।  इसलिए

 अगर  यह  मूल  विधेयक  के  प्रयोजन  को  खत्म  करता  है  तो  हम  निदिचत  इससे  सहमत  नहीं  हो
 सकते  ।  उन्हें  पूरी  बात॑  की  खुलकर  तथा  स्पष्ट  रूप  से  हमें  बतानी  चाहिए  ।

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  उपाध्यक्ष  जंसाकि  आपको  मालूम  है  कि  कल  राज्य

 सभा  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  सशोघन  प्रस्तुत  किया  था  ।:

 ध्परी  इग्द्रज्ञोत  गुप्त  :  वह  सदस्य  कौन  है  ?

 झोमती  मोहसिना  किदवई  :  यहू  राज्य  सभा  में  श्री  भामस्द  हर्मा  मे  प्रस्तुत  किया

 यह  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  में  राज्य  सभा  में  अस्तुत  किया  था  और  उस  सदन  द्वारा  पारित  कर

 दिया  गया  ।  इसीलिए  भब  यह  इस  सदन  पं  आधा  भाप  प्रक्रिया  जानते  हम  यह  संशोधन

 इस  सदन  में  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  दें  बल्क  राज्य  सभा  ने  कल  इसे  पारित  कर  दिया  इसोलिए

 अब  यह  इस  सदन  में  लाया  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  28  !966  की  तारीख  पर  आपक्ति

 हिन्दी  | [
 सैंत  अभी  बताया  है  कि  हम  यह  अमेंडमेंट  क्यों  ज्ाये  हैं  ?  हम  ओनर्स  को  लिटिगेशन  से

 बचाता  चाहते  अगर  किसी  ने  15-20  साल  पहले  मल्टी-स्टोरी  बिल्डिंग  बतापी  और  डस

 मल्टी-स्टोरी  बिल्डिंग  के  जो  एपार्टमेंट  ओनस  उनके  रिलिफ  के  लिए  यह  लिया  गया  इससे

 पहले बह  बिल  30  अप्र  ल  को  पास  किया  है  ।  28  फरवरी  इसलिए  ली  गई

 ]  ॥॒  ह  .

 बर्यो कि  यह  विधेयक  28  1986  को  लोक  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया
 *

 इसीलिए  संशोधन  में  28  लिखा  गया
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 यह  इस  परपज  को  डिफ्टि  नहीं  करता  मैं  मैम्बरान  साहव  की  इस  बात  को  बिल्कुल
 हूँ  कि  हम  किसी  प्रंशर  से  या  किसी  बिल्डर  की  लाबोी  वर्गरह  से  प्रंद्यराइज  हुए

 समें  देक्िए  कि  कहीं  बिल्डस्सं  आते  नहीं  इसलिए  कहीं  से  भी  यहू  इ  टरस्ट  कलेश
 क्क

 ग्री  नहीं  करती

 पइ  ने

 है  हम  कोआपरेटिव  या  किसी  ने  मल्टो  स्टोरी  बिल्डि

 बनाई  उसको  हम  कोई  ओनरशिप  दे  रहे  हैंਂ  चार  से  ज्यादा  जिनके  फ्लेंट  होंगे  उन  पर  यह

 लाग्  होगा  और  जिनके  पास  चार  से  कंम  हैं  उनके  लिये  आपदइन  है  कि  वहू  आना  चाहें  तो  आयें  ।
 इससे  पहले  उनको  हैरिटेबल  राइट  नहीं  ट्रांसवर  करने  का  राइट  महीं  था  भर  न  ही  माडगेज
 करने  का  राइट  इस  ऐक्ट  के  तहत  वह  सारे  राश्ट्स  एपार्टेमेंट  भ्रोमर्स  को  मिल  रहे  सिर्फ

 इसमें  अमेंडमेंट  है  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  रिट्रोस्पेक्टिव  की  बजाय  प्रोसपेक्टिव  इफेक्ट  से

 इसे  लिया  जाये  |  यह  भी  इस  वजह  से  किया  गया  है  क्योंकि  किसी  ने  पिछले  15  साल  में  कामन

 यूज  के  प्लेस  किसी  तोसरी  पार्टी  को  दे  दिये  ।  इससे  बिल्डर्स  बीच  में  नहीं  भाता  जिस  पार्टी  ने
 या  किसी  छोटे  आदमी  ने  उसे  लिया  है  तो  उसके  लिए  लिंटिगेशन  के  दरवाजे  खुलेंगे  ।

 श्री  बसुदेव  भ्राचायं  :  अभी  कोई  लिटिगेशन  नहीं  हुआ  है  ।

 झरीमती  मोहसिना  किववबई  :  ऐक्ट  ही  नहीं  है  तो  लिटिगेशन  कहां  से  होगा  ?  हम  इस

 ऐक्ट  के  तहत  यह  हक  दे  रहे  हैं  कि  कामन  यूज  के  जो  प्लेसिज  उस  एरियाज  में  जो  लोग  रहते
 उसमें  जो  एपारंमेंट  डीड  उ>के  जरिये  से  ओनर्स  को  अपने  एपार्टमेंट्स  का  राइट  दिया

 जाएगा  ।  यह  शिफ  कामन-यूज  के  जो  प्लेसिज  हैं  उसके  लिए  ही  है  ओर  28  फरंबरी  के
 वालों  पर  ही  यह  लागू  होगा  |  पुराने  15-20  साल  के  प्लेसिज  उसके  हजारों  केसिज
 पास  आये  ।  उन  सबकी  बजह  से  ही  इस  बिल  को  लाया  गया  है  |  हम  किसी  लादी  के  प्रेशर  से
 था  किसी  बड़े  आदमी  को  बचाने  के  लिए  यह  लाये  यह्  सोचना  ठीक  नही  होगा  ।  इंसमें  तो  न

 जाने  कितने  लिटिगेशन  ।  '

 ]
 हम  पहले  से  ही  उसका  अनुमान  नहीं  लगा  इसलिए  यह  सशोधन  लाया  गया
 भरी  तम्पन  यामस  :  बात  मैं  माननौय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  निद्िचत  तिथि

 निर्धारित  करने  से  क्या  अपटंमेंट  के  मालिक  दो  तरह  के  नहीं  हो  जाए  जिनके  पास  अपार्टमेंट
 हैं  उनके  लिए  एक  विशेष  कानून  होगा  और  जिन्हें बाद  में  अपार्टमेंट  मिलेंगे  उनके  भप टंमेंट  इस
 संशोधन  की  वजह  से  मियमित  नहीं  होंगे  ।.  मियमन  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  सहोबय  :  प्रएन  यह  है  कि  ।

 बहुमंजिला  भवन  में  एकल  अपार्टमेंट  के  स्वामित्व  के  लिए  और  ऐसे
 में  ट  से  अनुलग्न  सामान्य  क्षेत्रों  ओर  सुविधाओं  में  अविभक्त  हित  के  लिए  और  ऐसे
 भेंट  और  हित  को  दाययोग्य  और  अतरणीय  बनाने  के  लिए  तथा  उभ्से  संबंधित  या  उसके

 अ/नुषंगिक  विषयों  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गैँए
 लिखित  संशोधन  पर  विचार  किया  जाये  :--

 +  खंड  24
 कि  पृष्ठ  19
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 —
 पंक्ति  14  के  पश्चात्  निम्नलिखित  परन्तुक  अन्त:स्थापित  किया  जाए

 यह  उपधारा  की  कोई  बात  28  1986  को  या  उससे  पूर्व  किसो
 आवंदिती  या  भन्य  व्यक्त  द्वारा  सामान्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  किसी  संप्रवर्तंक  से  अजित

 हक  या  हित  को  प्रभांवित  नहीं  करेगी  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ना  ।

 झपाष्यक्ष  सहोदय  :  »ब  हम  राज्य  सभा  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  संशोधन  को  लेते
 प्रएन  यह  है  कि  :

 कि  खंड  24

 हि  पृष्ठ
 ह

 पंज्ित  ।4  के  पश्चात  निम्नलिक्षित-परभ्तुक  अन्तःस्थापित  किया

 यह  उपधारा  को  कोई  बात  28  किया  को  या  उससे  पूर्व  किसी
 आवंटिती  या  अन्य  व्यवित  द्वारा  सामान्य  क्षेत्रों  और  सुविधाओं  में  किसी  संप्रबर्तंक  से  अजित

 हक  या  हित  को  प्रभावित  नहीं  करेगी  ।
 ह

 प्रस्ताव  स्वौकत  हुप्मा  ।  वि
 शोसतो  सोहसिना  किदवई  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हु  कि

 सभा  द्वारा  विधेयक  में  किये  गए  संशोधन  पर  सहमति  दी  जाएं  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  :

 सभा  द्वारा  विधेयक  में  किये  गए  संशोधन  पर  सहमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुमा  ।

 3.07  भ०प०  ,

 बालक  श्रम  विधेयक

 ]

 कषपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  पी०  ए०  संगमा  1986  को  पेश
 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  को  आगे  विचार  के  लिए  लेते  अर्थात  :

 कुछ  नियोजनों  में  वालकों  के  लगाये  जाने  का  प्रतिषेध  करने  और  कुछ  अन्य
 नियोजनों  में  बालकों  के  कार्यों  की  दातों  का  विनियमन  करने  वाले  राज्य  सभा
 द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”
 श्री  दघाम  लाल  यादव  ।  आप  पहले  हो  नौ  मिनट  का  समय  ले  चुके
 झो  इधास  लाल  यादव  ©  गलीचा  उद्योग  पूर्ण  रूप  से  एक  कुटीर  उद्योग

 गलीचा  बुनना  एक  पारिषारिक  मामला  गलीबा  बनाने  कौ  कला  को  जोवित  रखने  के  लिए
 परिवार  के  दूसरे  सदस्यों  को  इसमें  सक्षम  करब्ने  की  प्रथा  है  ।  बुनकर  अपने  धर  में  गलोबे  बुनता
 है  जो  उसका  एक  सद्दायक  पेश्मा  है  जो  मह्दात्मा  गांधी  के  सिद्धांत  के  अनुरूप  कृषकों  तथा
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 हि  अनन्त  यथा  ४  7  +  खययया नवशनवविनिीीब  मिनी

 अधं-कृषकों  के  लिए  बहुत  सहाप्रक  गलीचा  बुनकरों  को  श्रमजीवी  वर्ग  नहीं  समझा  जाना

 चाहिए  ।  वहू  ग्रामीण  शिल्तकार  हैं  जो  एक  लाभदायक  सहायक  पेशा  करते  :

 3.08  म०प१०
 बककस  पु<षबं;समन  पीठासोन  हुए )

 ज्यादातर  ये  बुनऋर  कृषक  भर  अधं-कृषक  व  के  लोग  होते  हैं  जो-भपनी  मुख्य  जीविका
 के  लिए  खेती  का  काम  करते  हैं  और  जब  खेती  का  काम  नहीं  होता  तो  गलीच  बुनले  है  !  फसल
 बुजाई  और  कटाई  के  समय  गलीचों  का  उत्पादन  बहुत  प्रभावित  होता  हृ  परन्तु  खेती  का  काम
 नहीं  होता  तो  इसका  उत्पादन  काफी  अच्छा  होता  है  ।  यह  एक  आदष्श  प्रणाली  है  जिसम

 उत्पादन बढ़ने  की  बहुत  सम्भावना  है  और  इसमें  ड।लन  को  कोई  कार्यंब।ही  चाहिए  ।
 गलीथा  उद्योग  में  बुनने  के  अतिरिक्त  अन्य  कामों  के  लिए  जंसे

 घुद्र।ई  आदि  में  शाथद  द्वो  बाल  श्रमिकों  के  लिए  काम  हर  वगं  महत्वपू
 कार्य  करता  है  परन्तु  सभी  वर्ग  अलग-अलग  हूँ  ।

 पहले  मैं  बाल  श्रम  पर  राज्य  श्रम  मात्रयों  की  समिति  जिसके  अंध्यक्ष  गुजरात  के  श्रम  मत्रो
 श्री  क्षांताभाई  मेहता  की  रिपोर्ट  पर  बोला  था  ।

 मैं  समझता  हूं  क्लि  उस  समिति  ने  हाल  ही  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  कुछ
 चस्प  अध्ययन  किये  गये  हैं  ओर  उसके  नि८्कषं  व्यावह्वरिक  हैं  उन  पर*  गम्भीरता  से  विचार
 होना  मेरे  |वचार  से  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  कर  उन्होंने

 और  मिर्जापुर  जो  गलीचा  बुनने  की  पट्टी  है  उसका  दोरा  किया  और  गलीचा
 शद्योग  का  बड़े  विस्तार  से  अध्ययन  किया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सप्रति  अवलोकन  और
 रिश्लें  बहुत  महत्तपूर्ण  हैं  और  उनका  *

 नुसरण  करना  |

 बालक  श्रम  की  समस्या  न  तो  बहुत  आस  तज्ञ  समझा  जा  सकता  है  न  इसे  बिल्कुल
 अलग  समस्या  रूम  कर.हूल  किया  जा  सत्ता  यह  हम!रे  सामाजिक  तथा  अ।थिक  ढांचे  का
 एक  भ्रत्यन्त  पेचीदा  है  जिसके  लिए  कोई  आसान  अथवा  तत्क/ल  हल  नहीं  सोचा  जा
 सकता  ।  अब  बालक  श्रन  की  जड़ें  तिशिचत  ही  गरीबी  में  है  ।  भरत:-समिति  की  सिफारिशों  मे  ऐसे
 विद्वेष  सुकाव  दिए  गए  हैं  जिन्हें  शीघ्रता  से  लागू  किया  जा  सकता  है  और  उसके  भन््य  सामान्य
 सुआव  हैं  जिनका  लक्ष्य  विकास  तथा  शिक्षा  के  क्षत्रों  में  योजना  की  एकीकृत  प्रक्रिया  के  रूप  में
 धीरे-धीरे  बालक  श्रम  को  समाप्त  करना  है  ।

 कई  उद्योग  तथा  व्यापार  ऐसे  #  णो  छोटो  जगहों  पर  ही  अंलते  हैं  और  कभो-कभी  घर
 पर  इनमें  छिल्पकला  सीखने  की  प्रक्रिया  है  और  यह  बच्चे  को  सीखने  का  मौका  देता  है  ताकि
 बह  आ।मे  वाले  वर्षों  में लकड़ी  गलीचा  सिल्क  हथक
 बुताई  आदि  एक  अच्छा  शिल्पकार  बने  ।  यह  पारंपरिक  शिल्तकला  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  भागे
 बढ़ता  है  भौर  इन  शिल्पकलाओं  को  जोवित  रज़ने  का  अन्य  कोई  राष्ता  नहीं  ऐसे  मामलों

 मेति  मे  महसूस  किया  कि  बच्चे  को  वंशानुक्रमਂ  से  यह  शिल्पकला  सीखने  के  लिए  किसी  कम  से  कस
 कम  भायु  का  निर्धारण  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  वह  किसी  प्रतिकल  पय  बरण  में  काम
 नहीं  करता  है  अपने  धर  में  हो  राम  करता  है  और  इसी  कारण  से  इस  विधेयक  में  वर्क
 शापों  को  भी  जो  उसके  परिवार  द्वारा  चलाई  जा  रही  इससे  मुक्त  करता  -
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 समिति  बालक-श्रम  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  के  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में

 एक  समयबद्ध  कार्य-योजता  पर  विचार  करते  की  आवश्यकता  को  तीव्रता  से  महुसूस
 समिति  का  यह  विचार  था  यहू  फार्य-योजता  व्यापक  होनी  ताकि  इसके  अन्तर्गत  दिक्षा

 एबं  आर्थिक  विकास  सहित  विधान  कल्याणकारी  कार्मंक्रमों  का  समावेश  किया  जा  सके  जिम  सबको

 लक्ष्य  एक  निद्िचत  समय  के  भीतर  बाल  श्रम  को  समाप्त  करना  हो  ।

 समिति  ने  यह  भा  महसूस  किया  कि  वे  सभी  शिल्प  और  दस्तंकारी  की  वस्तुर्ये  जिमका

 निर्माण  नियाँत  के  लिए  किया  जाता  है,--यह्  अत्यम्त  महत्वपूर्ण  हैं  क्योंकि  हमारे  देश  में  गल्नीचे

 केवल  निर्यात  के  सिए  बनाए  जाते  हैं--भोर  जिन्हें  सरकार  द्वारा  राज-सहायता  दौ  जाती  उन

 सबको  राज-सहायता  देने  के  लिए  एक  दातं  रखी  जासी  चाहिए  कि  जो  नियोक्ता  छस  तरह  की

 धस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  बालक  श्रमिकों  को  नियुक्त  करता  है  तो  उप्ते  उनके  लिए  अनौपचारिक

 कौशल  विकास  कार्यक्रम  तथा  स्वास्थ्य  की  जांच  संबंधों  सुधिधाओं  को  जुटाना  होगा  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  मजदूर  संघ  बाल-भ्रमिकों  की  नौकरी  के  विभिन्न  पहलुओं  से  सक्तिय

 हूप  से  सं+द्ध  नहीं  इस  विधेयक  में  भी  मैं  मजदूर  सघों  की  संबद्धता  को  नहीं  पाता  अतः  मैं

 सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  बहू  इस  क्षेत्र  में  मजबूर  संघों  का  सहयोग  प्रभावी  रूप  में  निदिचत
 ताकि  वे  बालक-श्रम  को  समाप्त  करने  के  अन्तिम  लक्ष्य  के साथ  उमके  कल्याण  के  लिए  कायें

 कर  सर्के  ।  मजदूर  संघ  नियोकताओं  हारा  बाल-अभिकों  का  शोषण  किए  जाने  के  बारे
 झनता  में  चेतना  जगाने  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  तिभाई  जानी

 ह

 बालक-श्र  म  को  समाप्त  करने  के  लिए  हमें  उस  परिवारों  की  आशिक  स्थिति  में  सुधार
 लाना  पड़ेगा  जिनके  बच्चे  मरीबी  के  फारण  काम  करने  के  लिए  मजबूर  हैं  ।  जहां  कहीं  बाल

 श्रमिकों  की  संख्या  ज्यादा  वहां  सरकार  का  यह  प्रयत्न  होना  चाहिए  कि  वहू  एक  उपयुक्त  स्तर
 वर  विकास  कायंक्रमों  को  चलाते  के  लिए  साधतों  को  उपलब्ध  कराते  में  समुचित  ध्यान  दे  ।  इस
 बारे  में  मैं  यह  सलाह  देता  चाहूंगा  कि  उद्योगों  बे  बाल-श्रमिकों  के  छिक्षा  तथा  स्वास्थ्य

 भादि  के  बारे  में  कुछ  कर  लिया  जा  सकता  ज॑स  कि  बीड़ी  उद्योग  से  इस  संबंध  में  कर  लिया

 जाता  ठीक  ऐसा  द्वी  गलीचा  उद्योग  से  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 बाल-श्रमिकों  के  जीवन  कै  कई  पहलुओं  को  बताने  के  मेरी  राय  में  यह  संभव  नहीं

 है  कि  देश  की  वर्तमान  साम।जिक-अ।धिक  स्थिति  में  बतंमान  कानून  में  कोई  बड़ा  परिवर्तन  किया

 जा  सके  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  पहले  ही  ऐसे  कानून  मोजूद  हैं  जिनके  अनुसार  बच्चों  को  किसी

 कारखाने  या  अन्य  जगह  नौकरौ  पर  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  कानून  बाल  श्रमिकों

 के  कल्रशण  तथा  उनके  कौशल  के  विकास  के  लिए  प्रावधान  किया  भया  जिससे  कि  नियोक््ता  के

 लिए  पै  श्रमिक  अब  फायदे  का  सौदा  नहीं  रहे  हैं  ऐपा  अपेक्षाकृत  छोटे  किंतु  ठोस  उपायों  से

 ही  सैमब  हो  पावा  है  कि  भविष्य  में  हूम  बालक  श्रम  को  समाप्त  करने  में  सफल  होंगे  ।

 रुपयुक्रत  आधारों  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मानतीय  मंत्री  महोदय  मेरे  इस  संशोधन

 पर  ध्यान  देंगे  कि  गलौचा  बुनाई  को  विधेयक  को  अनुसूची  ख्ष  से  हटाया  क्योंकि  इससे  इस

 पर  बिपरीत  प्रभाव  पड़ ेगा  ।  इसौ  विधेयक  में  सरकारी  स्कूलों  या  संस्थाओं  द्वारा  चलायी

 जाने  बाली  कार्यशालाओं  को  इससे  अलग  रखता  गया  है  ।  मैं  समझता  हूਂ  कि  इस  विधेयक  में  दिए

 गए  सभी  उपबन्धों  में  स्थयं  इस्र  रात  को  स्पष्ट  कर  गया  भोर  गलीचा  बुनाई  का
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 ननीननीझक

 काय॑  घरों  गांवों  परिवारों  द्वारा  किया  जाता  है  |  न  कि  एक  छत  के  नीचे  किसी  उद्योग  के

 !  इसलिए  मैं  चाहता  हू  कि  सरकार  इस  पर  विश्वार  करे  भौर  मानतीय  मत्री  महोदय इसे
 विस्तार  से  देखें  तथा  चाहें  तो  एक  विशेषज्ञ  समिति  इस  बारे  में  नियुक्त  की  जा  सकती  है  जो  इन
 सब  बातों  को  विस्तार  से  जान  सकती  है  तब  वे  भपने  अप  देश  सकते  हैं  कि  यह  तक॑  न््यायसंगत

 हैया  नहीं  ।
 ह

 इन  धाढदों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हु  ।

 सभापति  महोदय  १  श्रीमती  किशोरी  कृपया  पांच  मिनट  से  ज्यादा  समय  न  लें  ।

 कृपया  संक्षेप  में  बोलें  ।  आज  हमें  अन्य  कार्यों  को  भी  समाप्त  करना  है  ।  हु
 क्री  नारायण  चोबे  :  आप  इसे  अपने  भाप  ही  हांਂ  कहकर

 समाप्त  क्यों  नहीं  करते  ?  ५  हे

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जायें  ।  श्रीमती  सिह  भाप  जारी  रखें  ।

 भरी  मारायण  चोबे  °°  कक  सभापति महोदय : यह आश्षेप  इसबिए

 सभापति  महोदय  :  यह  आक्षेप  इसब्रिए  इसे  कार्यवाही  भें  शामिल  नहीं  किया
 झोमतो  किशोरी  सिह  :  धन्यवाद  सभापति  कि  आपने  मुझे  काफी

 प्रतोक्षा  के बाद  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  मैं  आपसे  प्रा्थंना  करती  हूं  कि  मुझे

 सुनें  ।  कृपया  जब  तक  मैं  अपनी  बात  समाप्त  न  करू  तब  तक  आप  घंटी  न  बजायें  ।  अन्यथा  मैं
 निराध्ा  हो  जाऊगी  ।

 सभापति  महोदय  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती  हू  लेकिन  मुझे  थोड़ी  निराशा  भी  हुई  है  ।

 गुरुपदस्यामी  समिति.ने  1979  में  एक  व्यापक  विघान  की  सिफारिश  की  थी  जिसमें  लगभग  14-15  5
 अधिनियमों  में  बालक-श्रम  से  संबंधित  उपबंधों  को  सम्मिलित  किया  गया  जो  इस  विषय  से  संबदे  हैं

 जैसे  फंक्ट्री  अधिनियम  बागान  श्रम  अधिनियम  और  ख़वान  अधिनियम  आदि  ।  हमारे  मासमीय

 सदन  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 एक  निर्धारित  समय  के  भीतर  बलक-श्रम  को  समाप्त  करने  के  संकल्प  को  पूरा  न  करने  से

 भी  मुझे  निराशा  हुई  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओों  द्वारा  एवं  हमारे  संविधान  में  भी  बालक-अ्रम  पर

 रोक  लगाने  की  बात  कही  गई  है  |  मैं  इस  बात  से  सहमत  हू  कि  जब  हमारे  27  करोड़  से  भी

 भ्रधिक  वेशवासी  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहें  हैं  तब  बालक-श्रम  को  एकदम  समाप्त  करना

 व्यावहारिक  नहीं
 आज  बालक  अपने  परिव!र  के  लिए  एक  सम्पत्त  के  समान  है  जो  अपने  परिवार  की  फुल

 कमाई  का  लगभग  23  प्रतिशत  कमाता  यह  भी  बालक-श्रम  जारी  रहने  का  एक  कारण

 इसलिए  यह  अनिवायं  है  कि  स्वास्थ्य  रक्षा  पोषाहार  और  प्रशिक्षण  के  लिए
 बरध  किए  ताकि  समय  बीतने  के  साथ  बच्चा  एक  निपुण  कारीगर  शन  सके
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 जप  हम  ध  को याद  wear चाहिए कि अगर  रे

 किया  जा  सके  ।  हम  सबको  इस  बात  को  याद  रख्तना  चाहिए  कि  अगर  बयस्कों  को  मजदूरी
 अच्छी  मिले  तो  वे  अपने  बच्चों  को  काम  पर  भेजने  के  लिए  मजबूर  नहीं  होंगे  ।  दुर्भाग्य
 से  बालक  श्रम  से  संबंधित  कानूनों  को  सस्ती  से  लागू  नहीं  किया  गया  इसके  अलावा  दण्ड

 इलना  कम  था  कि  यहू  इसका  निवारण  नहीं  कर  सका  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  इस  विधेयक  में  कनूस  का  उल्लंघत  करने  के  लिए  दण्ड  को  बढ़ा  दि

 गया  अरब  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बारे  में  शिकायत  कर  सकता  है  जिसके  कारण  लोग  बच्चों
 का  शोषण  करने  में  मुझे  आशा  है  कि  अधिकारौ  इन  प्रावधानों  को  ण्यादा  प्रभावशाली  ढंग
 से  लाग  करेंगे  ।

 हाल  ह्वी  में  बच्चों  पर  हुई  स्ाकं  को  बेठक  में  इस  बात  को  उठाया  गया  और  यह  बताया
 गया  कि  अधिकतर  मामलों  में  बालक-श्रम  सस्ता  होने  कं  कारण  वयस्कों  को  जगहू  बालकों  को

 लगाया  जाता  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  काम  करते  के  घंटों  का  €  घंटों  से कम  किया
 क्योंकि  विधेयक  में  6  घंटे  कहा  गया  भरगर  कोई  बच्चा  ०  घंटे  काम  करता  है  तो  कया

 यह  स्पायसंगत  क्या  उसमें  ऐसा  करने  को  क्षमता  होगी  ।  भौर  क्या  6  घंटे  काम  करने  के

 बाद  उसमें  स्कूल  जाने  कौ  क्षमता  और  रुचि  इसलिए  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  अच्चों

 के  लिए  कार्य  के  घंटे  6  घंटे  सै कम  किए  जाएं  ताकि  वहू  कौशल  सीखने  सकल  भावि  ना

 सारे  विश्व  में  कार्य  घंटे  घटाने  की  प्रवृत्ति  मेरा  सुझाव  है  कि  हुमारे  देदा  में  भी  कार्य  करमे  के

 घंटे  कम  किए
 रिक  श्रम  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्यों  को  छूट  देने  के  प्रावधान  सै  इपके  दुश्पयोग

 किए  जाने  की  संभावना  है  ।  कुछ  कारीगर  समूचे  परिवार  के  साथ  मिलक्रर  कार्य  कर  रहे

 जहां  बच्चों  को  बचपन  से  ही  देर  तक  काम  करना  सिद्साया  जाता  है  तथा  उउत्हें  स्कूल  भी  गहीं

 भेजा  जाता  कारीगरों  की  गरीबी  के  कारण  ही  वे  गुलामों  की  तरह  श्रम  करने  को  मजबूर

 होते  हैं  ।  मोचियों  तथा  लुद्दारों  भावि  के  ऐसे  हुआरों  घर्धे  चल  रहे

 इस  विधेयक  में  इनकी  बात  नहीं  को  गई  इसके  कारण  इन  धंधों  में  ब!लक-श्रम  जारी

 रहेगा  जिसके  कारण  वे  लोगछा  शिक्षा  से  बंचित  र८  इसलिए  मेरा  सुकाव  है  कि  पारियारिक

 उद्योगों  में  भी  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  गरीबी  के  आधार  पर  भी  देखा  जाएया  जिससे  बालक-श्रभ  द्वारा  जारी

 रहता  क्या  इससे  इस  चक्र  को  तोड़ने  में  सहायता  मिलेगी  ।  केवल  कुछ  हद्योगों  में  ही
 क्षम  पर  रोक  की  बात  इस  विधेयक  में  कही  गई  भ्रम्य  कई  उद्योगों  जेसे  सिलिका  कांच  व

 स्लेट  उद्योगों  में  बालक  श्रम  तब  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  कि  कोई  तकनीकी  सलाहकार  श्रमिति

 नहीं  बनाई  जो  इन्हें  प्रतिबन्धित  उद्योगों  की  सूथौ  में  श।मिल  करने  की  सिफारिश  नहीं

 करेगी  ऐसी  उपाऊ  प्रक्रिया  के  लिए  प्रतीक्षा  क्यों  की  जाए  ?  क्या  सरकार  इस  बात  को  नहीं
 जानती  कि  फिरोजाबाद  की  कांच  फंक्टरियों  में  बच्चे  बड़ौ-बड़ी  भट्टियों  के सामने  डिग्री

 तापमान  पर  कार्य  करते  कया  इस  प्रकार  की  स्थिति  की  कोई  खबर  नहीं  दी  गई  ?  सलेट

 फैक्ट्री  में  काम  करने  वाले  बच्चे  5  वर्ष  सिलिका  के  धुएं  में  काम  करने  के  बाद  अपंग  हो  जाते  हैं  ।
 अक्सर  देखा  जाता  है  कि  पूरा  का  पूरा  परिवारपत्थर  की  खदानों  में  काम  करते  हैं  इसलिए  ऐश्वा  कोई

 नहीं  है  जिसको  वजह  से  सरकार  इन्हें  सूचो  में  शामिल  न  करे  ।  इस  विधेयक  के  श्व॒तान
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 अधुरी  कोदिशें  इम  बच्चों  को  नहीं  बचा  सकती  ।  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने
 से  पहले  राष्ट्रीय  बाल  कल्य'ण  मण्डल  की  सलाह  ली  होती  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  को  हमें  यह
 भी  अवदय  बताना  चाहिए  कि  कहू  कब  विस्तृत  विधेयक  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  हैं  और  बच्चों  को

 काम  से  छड़ाकर  शिक्षा  देने  45  करोड़  रुपए  की  योजना  नो  शिवकासौ  भौर  मिर्जापुर  में  लाग्
 की  जाएगी  कब  शुरू  कर  रहे  किशोरावस्था  के  श्रमिकों  के  लिए  क्या  किधा  जा  रहा  हम।रे  ““

 देश में  ये  कुछ  काले  धब्बे  हैं  ।
 ह

 मैं  इन  काले  धब्बों  को  दूर  करने  के  लिए  जाने  वाले  सभी  चाहे  वे  कितने

 भ्रपर्याप्त  क्यों  न  हों  की  प्रशंसा  करता  हुं  ।  क्योंकि  जिस  देश  ने  अपने  बच्चों  के  साथ  लम्बे  समय
 तक  गरीबी  भौर  दरिद्रता  के  कारण  अन्याय  किया  हो  वहड्यां  एक  छोटा  सा  भच्छा  कार्य  भी  काझी

 अहमियत  रखता  इन  शब्दों  के साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।
 सेयव  शाहबुद्दोत  :  इस  विधेयक  का  नाम  सर्वथा  अनुपयुक्त  है  क्योंकि

 पह  बालक-भ्रम  का  निवारण  नही  करता  यह  बालक  अ्रम  को  माश्यता  देता  हंवीकार  करता

 है  तथा  इसे  नियमित  करने  की  परिकल्पना  करता  है  ।
 झसमापति  महोदय  ।  प्रतिषेष  ओर  नियमन  ।

 संयद  शाहबुद्दीत  :  यह  अनुपयुक्त  है  कम  से  कम  आशिक  रूप  से  तो  अंनुपयुक्त  है  ही  ।
 मेरी  राय  में  यह  विधेयक  एक  मजाक  यह  अपय  प्त  है  तथा  इसको  भबधारणा  हीं  गलत
 माननीय  मंत्री  महोदय  ते  आत्म  प्रवंचना  के  क्षणों  में  हमारे  भूत  को  हमारे  भविष्य  सुबह  की  ताणगी
 को  रात  के  अ  धेरे  बजपन  को  बुढ़ापे  आदर्शंवाद  को  सहानुभूति  को  लाभ  के  और
 निर्दोषता  को  अनुभव  भौर  बच्चे  को  बुजुर्ग  के  सटमने  ला  खड़ा  किया  है  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  ऐसा  करंके  देधा  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  है  ।
 बच्चों  के  अधिकार  पर  विदव  घोषणा  पत्र  के  आधार  पर  यह  कह  रहे  जिस  पर

 भारत  ने  भी  हस्ताक्षर  किए  हम  शिक्वर  सम्मलतਂ  के  बंगलोर  घोषणा  पत्र  के  आधार  यह  कह
 रहे  हैं  जो  बच्चों  क ेअधिकारों  को  बात  करता  है  तथा  उनके  विकास  के  लिए  एक  वाताबरण  बनाने  का
 यादा  करता  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  मैं  बच्चों  के मधिकारों  की  घोषणा  के  पाठ  से  वह्
 पराग्राफ  पढ़सकू  ।  मैं  संविधान  के  भनुच्छेद  2+  भर  39  के  जानकारी  के  आधार  पर  हो  कह  रहा
 हैं  मैं  मातता  हूं  कि  इसमें  कोई  तकसोकी  उल्लंघन  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतवाद

 गरोग्य  नही  है  ।  वे  केवल  मार्ग  दिखाते  हैं  और  उल्हें  हमारा  शागं  दहांक  बने  रहता  चाहिए  ।  मैं
 भझता  हूਂ  कि  यह  विधेयक  एक  प्रतिगामी  कदम  है  |  यदि  संविधान  की  दाल्दों  का  नहीं  है
 तो  यह  उसकी  भावना  का  उहलंधन  तो  है  ही  ।  यहू  भारतीय  समाज  की  असफलता  है  कि  1938
 में  भी  बिल्कुल  ऐसा  ही  एक  कानून  बना  था  ओर  :0  साल  बाद  भी  हम  अब्दाबली  और  खवड  बद्दी
 के  वही  दोहरा  रहे  जेता  कि  उपनिवेशी  सरकार  ने  बनाया  था  |

 यह  शर्म  को  बात  है  मुर्के  पता  है  कि  केवल  सामाज़िक  कानन  से  हम  समाज  को  बदल  नहीं
 सकते  ।  हमारे  प्तमाज  में  भनेक  सामाजिक,भौर  संसदीय  कानून  गये  जिन्हें  कभी  लागू  नहीं
 किया  गया  ।  माननीय  मंत्री  ने  खुद  स्व्रीकार  किया  है  कि  काफी  कानून  लागू  नहीं  हुए  अगर

 यह  सच  ह  तो  मैं  यह  पूछू  गा  कि  दोष  किसका  है  ?  क्या  यह्  प्रशासन  का  कसूर  नहीं  है  ?  क्या
 सरकार  की  गलती  नहीं  है  कि  ये  कानून  लायू  नहीं  होते  हैं  भोर  पुस्तकालयों  में  पड़े  रहते  मं
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 —————  ---  _
 माननीय  मंत्री  मह्दोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  विद्यमान  कानूनों  के  अन्तगंत  पिछले  पांच  बर्षों  में

 कितने  मुकदम  चलाये  गए  यदि  हम  दांडिक  खंडों  को  ज्यादा  सख्त  बनाने  संबंधित  इस  कानून
 को  पारित  कर  भी  दें  तो  वृह  क्या  गारंटी  दे  सकते  कितने  मुकदमे  चलाए  जायेंगे  !  वें  महीं
 चलाए  जायेंगे  क्योंकि  हम  में  रह  रहे  हैं  ।  यह्  कानून  इंस्पेक्टर  राजਂ  को  और
 बढ़ाया  इस  कानून  से  केवल  कुछ  सरकारी  अधिकारियों  भौर  कर्मचारियों  के  भाय  के  रास्ते

 मूल  बात  यही  है  कि  रोजगार  और  दिक्षा  को  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 ये  दोनों  चीजें  बच्चों  के  लिए  परस्पर  जुड़ी  हुई  है  ।  संबंधी  जब  तक  हम  इस  सांविभानिक
 मारंटी  को  कार्यरूप  मेह्वी  देते  कि  4  साल  तक  के  अच्चों  के  लिए  स्कूल  जामा  अनिवाये

 ओर  उन्हें  समान  एवं  समरू  शिक्षा  जो  गारंटी  माननीय  मंत्री  ने  बोहराई  है  ।  णो
 नई  शिक्षा  नीति  के  मामले  में  भभी  यहां  आए  जब  तक  हम  शिक्षा  को  समरूपता  प्रदान

 नहीं  करते  सब  तक  अच्चो  के  साथ  अन्याय  होते  रहेगा  ।  मैं  मानता  हु  कि  यही  बास्तविक  स्थिति

 चाहे  उदइ्य  कोई  भी  बच्चों  स ेकाम  लिया  माता-पिता  कुछ  अधिक  साभ

 पाने  के  लिए  बच्चों  से काम  करवाते  है  ।  मालिक  इसलिए  बच्चों  को  काम  पर  रक्षमा  पसन्द  करते

 हैं  क्योंकि  वे  हड़ताल  महीं  करते  ओर  न  श्रमिक  संघ  बनाते  मैं  तो  यह  चाहू  गा  कि  इस

 कानून  के  अन्तगंत  उन्हें  श्रमिक  संघ  बनाने  के  लिए  उत्साहित  किया  किन्तु  जब  तक  सरकार

 यह  संकल्प  नहीं  लेती  कि  सभी  को  शिक्षा  प्रदान  की  जाएगी  तथा  14  साल  तक  के  बच्चों  को  दौ

 जाने  वाली  छिक्षा  और  प्रशिक्षण  का  सारा  खर्चा  सरकार  उठाएगी  ओर  झन  बच्चों  के  गरीब

 पिताओं  को  उनके  बच्चों  की  बेरोजगारौ  से  होने  क्षति  की  पूर्ति  की  तब  तक  यह  «

 कानून बेकार ही रहेगा जंसा कि पिछले कानून ह मैं कह गा कि यह कोई बुद्धिमतापूर्ण कदम नहीं है । यह केवल यथास्थिति को विधिवत फरता वह प्रगतिशील नहीं णहां तक सामाजिक कानून का संबंध इससे हमें कोई नई दिशा महीं मिलती । मानमीझ मंत्री ने जिन अधिक दाक्तियों की आत को है वे भी पूरी तरह बेकार भाप उन दाक्तियों का कड़ाईं से प्रयोग नहीं करमा चाहते । मैं नहीं समझता कि राज्य या समाज का ऐसा कोई इरादा है । एक कहावत है कि बच्चा ही मनुष्य का बाप है । मैं और भांगे कहू गा कि बच्चा सभ्यता का भविष्य संस्कृति का भविष्य मानव इतिहास की शुरूआत बच्चे से होती है । जेसा कि महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है भगवान की देम है और इस बात को बिब करता है कि भगवान अभी तक मनुष्य से निराश नहीं हुआ है | मैं यही भाणा करता हू कि माननीय मंत्री ने इस कानून से जो भ्रम का बातावरण पैदा किया उससे भगवाम हमारे इस देदा के नागरिक होने के तौर पर निरादा न हों । हमारी प्रगति इस बात पर निमंर करतौ है कि हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं । हमारी प्रगति इस बात पर निमंर करती है कि सभी लोगों को शिक्षा दी इस समय मुझे थामस प्र के छोटे से शोककामव्य की बात याद भा रही मैं आया करता हू कि आपने पढ़ी होगी : ह बहुत से निर्मल बिशुद्ध रत्न हैं जो मद्दासागर की गह॒राईयों में दबे रहते ऐसे बहुत से फूल हैं जो ज्ञिलकर अनदेले मुरका जाते और बीरानों में श्रो गाती है छमकी सुगन्ध हु 93
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 ॥  हमारे  बच्चे  वह  गुलाब  है  जो  कभी  नहीं  बे  ऐसी  कलिया ंहैं  जो  कभी

 फूल  नहीं  बनती  ।
 उन्हें  कभी  मुस्कराने  का  भवसर  नहीं  उन्हें  विपत्ति  भरी  और  अन्धी

 स्थितियों  में  काम  करदा  पडता  है  और  अपनी  रोजी  खुद  कमानोी  ण्डुती  इसलिए  वे  हमारा

 सदृग्यवहार  चाहते  हमारा  ध्यान  चाहते  हमारा  भविष्य  हमें  बुला  रहा  है  और  यह  कानूम
 उसंके  लिए  पर्याप्त  नहीं  भ्रतः  मैं  यह  कहूगा  कि  हमें  इस  विधेयक  को  अस्वीकार  करना

 माननीय  मंत्री  को  भौर  भधिक  व्यापक  विधेयक  लेकर  आना  चाहिए  जो  ज्यादा

 सहृदय  तथा  अनुकंपादील  भौर  तब  मैं  उसका  समर्थन  करूंगा  ।

 श्रीमती  भोरा  कुमार  :  हम  एक  गम्भीर  मामले  लिए  यहां
 एकत्रित  हुए  हम  देश  के  सबसे  अधिक  बेसहारा  नागरिकों  के  भविष्य  के  बारे  में  कानन  बनाते
 जा  रहे  यह  भी  नहीं  जानते  कि  उनके  बारे  में  क्या  किया  जां  रहा  हम  बच्चों  के  बारे
 में  चर्चा  कर  रहे  पर.अमीर  भोर  शव्ितशाली  लोगों  फे  बच्चों  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं

 जो  पढ़ें  भर  होशिये।र  हैं  और  अपने  बच्चों  के  हितों  को  रक्षा  खुद  अच्छी  तरह  से  कर
 सकते  हम  उन  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हूँ  जो  शोषित  अशिक्षित  हैं

 -  भूमि-विह्वी  न  बंधुआ  मजदूर  हैं  ओर  अनुसूचित  जात्तियों  भौर  जन-जातियों  के  सदस्य  मैं  इन
 बच्चों  को  बेसहा रा  इसलिए  नहीं  कह  रही  हूं  कि  वे  बहुत  गरीब  घरों  से  भ्ाते  बल्कि  इसलिए
 कि  इनके  माता-पिता  जो  इनके  हित  को  देख  सकते  गरौबी  या  अशिक्षा  के
 कारण  खुद  इमके  शोषण  के  लिये  जिम्मेदार  मैं  इन  बच्चों  को  क्योंकि

 *  उनके  हित  में  आवाज  उठाने  के  लिए  कोई  नहीं  मैं  उत्हें  बेसहारा  कहती  हूं  क्योंकि  जब  उन्हें
 पढ़ना  चाहिए  तब  उन्हें  जबरदस्ती  मजदूरी  करनी  पड़ती  है  ।  मैं  उन्हें  बेसह।रा  कहंगी  क्योंकि  वे
 कार्थिक  संध  नहीं  बना  सकते  ते  अपने  अधिकार  के  लिए  प्रबन्धकों  से  लड़  नहीं  सकते
 उनकों  तो  अपने  अधिकारों  का  ज्ञान  हो  नहीं  है  ।  हम  मजदूर  बच्चों  बात  नंहीं  कर  रहे  हैं
 बल्फि  हम  तो  जबरदस्ती  मजदूरी  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  जिस  तरह  भी  आप  इसे  कहें  यह
 स्पर्णी  जब  हमें  इस  विषय  पर  बात  करनी  है  तो  हमें  इस  विषय  के  ग्राम्भीयें  को  और
 भयावहता  को  याद  रखते  हुए  इस  पर  सावधानी  से  संवेदनशीलता  से  और  उत्त  रदायित्यपूर्ण  ढंग  से
 विद्यार  करमा  है  ।  हमारा  इन  बच्चों  के  प्रति  कुछ  कहतंव्य  हैं  भौर  हुम  आने  वाले  पीढ़ी  के  प्रति
 उत्त  रदायी  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्नी  को  भिषेथ  सम्बन्धी  उपबन्धों  के  लिए  बधाई
 देना  चाहती  हू  ।  उन्होंने  अनुच्छेद  24  की  स्पष्ट  किया  किन््त  विधेयक  में  इसका  पूर्ण  रूप  मे
 उल्लेख  नहीं  किया  गया  डन्दोंने  प्रक्रिया  निर्धारित  को  एक  समिति  भी  नियुक्त  की  है  और

 दंड  को  भी  बढ़ाया  है  |  परस्तु  मैं  यह  कहू  भी  कि  यह  काफी  नहीं  मैं  तो  यह  निवेदन  करूंगी
 कि  विधेयक  में  जो  निषेक्  सम्बन्धी  उपबन्ध  बह  सभी  बच्चों  पर  लाग  होना  चाहिए  जिमकी
 उम्र  14  साल  से  कम  है  ओर  किसी  भी  सकटप्रस्त  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  चाद्दे  वह  भौद्योगिक
 क्षेत्र  हो  या  कृषि  का  क्षत्र  अधंसंगठित  या  गे  ते  ही  ।  क्योंकि  90  प्रतिशत
 से  भधिक  बच्चे  इस  क्षंत्ष  में  काम  करते  है  है

 यह  सिषेध  सबसे  ज्यादा  उन  बदकिस्सत  बच्चों  प२-अबश्य  लागू  होना  चाहिए  डिन््हें

 र्ध्ण  +



 18
 शप्रहायण

 1908  बालक  श्रम  विधेयक-जारी गाल  नकाी  aed  र
 जप  ee  कम  ...........  —  ee  नमन यिण  जानना

 जाति  पर  आधारित  सफाई  का  गन्दा  काम  करना  पड़ता  है  ।  मैं  तो  यह  कहुंगी  कि  यह  निषेध
 सम्बन्धी  उपनन्ध  उन  सभी  बच्त्रों  पर  लागू  होना  चाहिए  चाहे  वे  कहीं  भी  काम  कर  रहे
 उन  पांच  धन्प्रों  में  नहीं  या  विधेयक  की  अनुसूची  के  भाग  और  में  दिये  गये  !।
 ब्यवसायों  में  काम  कर  रहे  हों  या  न  कर  रहें  एस  बारे  में  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्याम  संविध।न
 के  अनुच्छेद  39  के  भाभ  (६)  और  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहती  हूਂ  ।  मेरे  पास  इसे
 यहां  पढ़ने  का  समय  नहीं  उन्हें  पता  है  |  इसमें  इस  बात  प्रर  बल  दिया  गया  है  कि  इन  कम
 उम्र  के  बालकों  का  गलत  उपयोग  नहीं  होना  चाहिए  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की
 ओर  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  कि  हमारे  देश  सें  मंरुया  लाक्ष  से  अधिक  बच्चे  ऐसे  हैं  लितकी

 उम्र  4  और  कि  बीच  बाल  श्रमिकों  की  यहू  मंरुया  दुनिया  में  सबसे  अधिक  है  ।  चिस्ता  की

 बात  ग्रह  है  कि  हर  साल  बाल  श्रमिकों  की  संक्या  बढ़ती  जा  रही  दे  ।

 इन  बच्चों  से  ज्यादा  काम  लिया  जाता  है  भोर  कम  मजदूरी  दी  जाती  ये  बच्चे  कुपोषण
 तपेदिक  और  अन्य  कुप्रभावों  का  शिकार  होते  हैं  जो  कि  अस्वच्छ  परिस्थितयों  में  भोर  जहरीले
 रसायन  पदार्थों  के  साथ  काम  करने  से  होता  है  तथा  उन्हें  पीटा  भी  नाता  ये  बच्चे  बड़ों  से

 अधिक  समय  काम  करते  ये  बच्चे  क्र  मालिकों  के  लिए  आकंषक  यह्  इस  बच्चों  के
 रीरिक  मृतकों  मानसिक  स्वास्थ  के  लिए  बहुत  हानिकारक  यहां  यह  कहना  सद्ढी  होगा  कि

 इस  दैद्  में  मृतकों  की  कुल  संरूया  में  एक-तिहाई  हिस्सा  बच्चों  का  होता  ऐसा  लगता  है  जेसे

 ब्लेक  का  छोटा  तिम्नी  स्वीयर  रो  रो  कर  यह  कह  रह  हो  :
 पर गा

 मुझे  मृत्यु  वस्च  पहन।ये  हैं  भौर
 दुःझ  भरे  बोल  गाने  सिखाय ेहैं

 पर  क्योंकि

 म  खुश  हूं  और  नाचता-गाता  हूं  वे  सोचते  हैं  कि  उन्होंने  मुझे  कोई  चोट  नहीं  पहुंचाई  है
 ।”

 हमें  यह  देखना  होगा  कि  हमारे  इन  कम  उम्न  के  बालकों  का  गलत  उपयोग  न  किया

 जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  हृपया  संक्षिप्त  में  कहिए  ।

 श्लीमतो  मीरा  कुमार  :  मैं  कुछ  मिनट  भोर  ल

 अनुच्छेद  45  इसमें  एक  और  कदम  भागे  जाता  है  और  यहू  कहां  गया  है  कि  दस

 साल  के  अन्दर  हर  चौदहं  साल  से  कम  उम्र  वाले  बच्चे  को  नि:शुल्क  और  अनिबार्ये  द्षिक्षा  प्रदान

 की  आएगी  ।  अब  तक  हमने  बहुत  दस  साल  काट  लिए  देश  ने  प्रगति  की  भोर  बहुत  लम्बे  कदम

 लिए  हैं  मगर  हमने  भपने  बच्चों  के  लिए  क्या  किया  है  ”  देश  के लाखों वच्चे  हमारी  ओर

 भरी  दृष्टि  से  देख  रहे  यह  सच  है  कि  ये  अनुच्छेद  नीति  निर्देशक  सिद्धांत  के  अधीन  आते  हैँ

 जिन्हें  न्यायालय  में  नहीं  उठाया  जौ  सकता  ।  फिर  भी  वे  एफ  वायदा  और  सपना  थे  ।  हम  यदे

 को  तोड़  नहीं  सकते  ओर  इस  सपने  को  खत्म  नहीं  कर  ये  नीति  निर्देशक  सिर्द्धात  देश  के

 संचालन  के  लिए  प्राथमिक  महत्व  रखते  हैं  !  राज्य  का  अतेंब्य  यह  है  कि  कानूस  बनाते  समय  इस

 सिद्धांतों  का  प्रयोग  करें  ।  ह

 हम  कानून  क्यों  बत  ते  हम  स।माजिक-आधू्थिक  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  पर  देश

 को महास बनाने के लिए कानून बमाते हैँ । क्या हम इसे बच्चों से काम करवा कर और उनसे 95
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 उनकी  बचपत्र  की  खुशियां  छीन  करके  हासिल  कर  पाए  गे  ?  क्या  इसलिए  हमारे  बच्चों  को
 बाद  के  कारस्ानों  म  आग  से  होगा  और  मिरजापुर  शिवकाशी  अन्य  जगहों  फंबटरियों

 में  जहर  स  घना  पड़ंगा  ?
 अच्चे  हमारी  राष्ट्रीय  सपत्ति  है

 ।  वे  हमारे  बच्चे  हैं  भोर  सबसे

 संपत्ति है  भोर  उन्हें  वसा  ही  व्यवहार  चाहिए  ।  उनका  पालन-पोषण  सही  होता  ना  हि

 भौर  उन्हें  पूरा  लाड़-प्यार  भौर  स्नेह  मिलना  चाहिए  ।  उनकौ  उन्बति  पर  देश  की  उन्नति  निमर्मर

 करती  है  ।  उनकी  प्रगति  को  अवरुद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 लिशने  से  पहले  ही

 उनके
 मुरकाने

 को

 हम  समाज्ाद
 को  बात  करते  हैं  वर्ग  रहित

 ओर  जाति  रहित  समाज  की  बात  करते  हैं

 समान  अवसरों  ही  बात  करते  है
 मे  अवसरों  की  बात  करते  अउन्तु  उठ-बस्लकों-ई  जिए  इया  समान  मंबसरे  होंगे

 दम  जाति  प्रया  कंसे  समाप्त  कर  पाएंगे  अगर  बाल  श्रम्॒  की  संस्थाएं  सदा  के  लिए  जारी  रहती
 हम  जानते  हैं  कि  हमारे  व्यवसाय  ज्यादातर  जाति  पर  आधारित  होते  हैं  ओर  बच्चों  को

 जबरदस्ती  परिवार  के  पारपरिक्र  और  जाति  पर  भाधारित  व्यवसाय  को  अपनासा  पड़ता  है  |  हम
 वर्ग  स्मवस्था  को  कंसे  खत्म  कर  पाएंगे  अगर  हमारी  संतानों  का  एक  बहुत  बड़ा  हिस्प्रा  अधिक  ।
 दोषण  का  छ्विकार  और  जो  हम  उनसे  जो  वाबा  करते  हैं  उसे  हम  पूरा  नहीं  कर  पाते  हम
 उमसे  श्रम  करवाने  का  बंध  ठहराते  इसलिए  हमें  इन  सभी  प्रएइनों  पर  सोच  विचार  करना  है  ।

 इसकी  अमानुषिकता  ओर  क्र  रता  को  महसूस  करना  हे  ओर  जल्दी  से  जल्दी  बाल  श्रम  को  श्षत्म
 करना  है  ।  नहीं  तो  बहू  जिप्तमें  कुछ  ही  वर्षो  में  हृम  प्रवेश  करने  की  सोच  रहे  कई
 प्रकाश  बर्ष  दूर  हो  जाएगी  ।

 हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  प्रगति  के  साथ  देश  को  वीं  सदी  में  ले  माने  के  लिए  बहुत
 प्रयत्त  कर  रहे  हैं  और  उसमे  कोई  कसर  नहीं  छोड़  रखी  है  ।  हमें  भी  अपनी  योग्यता  के  साथ  छसके
 प्रयत्नों  में  सहुपोग  बेना  चाहिए  दर  बच्चे  को  ही  पढ़ना  चाहिए  ।  इस  नेतिक  भौर

 जिक॑  बचनबद्धता  को  हमें  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  सूची  में  पहला  स्थान  देना  चाहिए  ।

 बाल  श्रम  की  समस्या  ओर  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  एक  दूसरे  के  विपरीत  ज्यादा
 सास  कर  होने  का  मतलब  है  परिवार  को  ज्यादा  भआामदनी  ।  काम  की  द्ातों  को  ज्यादा

 मानवीय  या  नियमित  बनाने  से  जेसा  कि  इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  किया  गया  लोगों  को  ज्यादा
 अच्चे  पेदा  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  अतः  मालथ्यूसियन  दुःस्वपन  पैदा  हो  जाएगा  ।  इसके
 अन्य  अवछनीय  प्रभाव  यह  होगे  कि  हससे  बहुत  पुरानी  लड़कों  की  चाहू  को  ओर  बल  मिलेगा  तथा

 लड़कियों  की  मौजूदा  तिश्स््का-पूर्ण  स्थिति  भोर  ख़राब  हो  जाएगी  ।

 यथार्थपूर्ण  भ्ंद्यास्त्र  कौ  दृष्टि  से  भी  इसमें  को३  तक*नहीं  है  कि  छोटे  बच्चे  तो  पसौना

 वहाये  और  बड़ी  सख्या  में  वयस्क  गलियों  में  बेकार  घूमें  और  म।ता-पिता  परजौवी  हो  रहे  जहां

 बच्चे  काम  कर  रहे  हैं  वहाँ  पर  माता-पिता  को  काम  करना  वयस्कों  को  काम  करना
 उन्हें  स्यूदबतम  मजदूरी  मिलनी  चाहिए  मूल्य  सूचकांक  के  आधार  पर  न्यूनतम  मणदूरो

 यथाथेंवादी  स्तर  तक  बढ़ायी  जानो  चाहिए  तथा  न्यूनतम  बेतन  अधि  को  सरती  से  लाग
 फ़िया  जाता  चाहिए  ।
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 वी  —
 मंत्री  महोदय  ने  कुछ  ध्यवसायों  में  बाल  श्रम  परु  रोक  लगा  कर  नौकरियों  के  लिए  नई

 जगह  बनाई  है  अगर  आप  बाल  श्रम  कग्ने  पूरी  तरह  खत्म  कर  देते  हैं  तो  आप  बेरोजगारी  कौ

 समस्या  से  कारणर  ढुंग  से  निपट  सकते  है  ।  मेरे  पास  ऐसी  सूचना  है  कि  आई  एल०  भो»  के

 प्रस्ताव  की  जिसका  सम्मेलन  1973  में  बाल  भ्रम  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  हुमा  अभी
 तक  हमारे  देह  द्वारा  पुष्ठि  किये  जाने  की  प्रतीक्षा  कौ  जा  रही  इसका  छ्षौत्र  अनुमोदन  किया
 जाना  चाहिए  ।  हमने  पहले  से  ही  यह  कुरूपराति  भजित  कर  ली  है  कि  हमारे  देश  में  सबसे  बड़ी
 बालक  श्रम  फोसं  है  ।  हमें  संसार  को  दिखा  चाहिए  कि  हमें  अपनी  प्रगति  कै  लिए  अपने  बच्चों
 के  बलिदान  की  आवद्यकता  नहीं  है  |  बास्तब  में  हमें  भपने  बच्चों  की  प्रगति  के  लिए  त्याग  करना

 चाहिए  ।  हमे  स्वाहा  कह  कर  अपने  लाखों  बच्चों  को  देश  तलिर्माण  के  महा  यज्ञ  में  नहीं
 भौंकता  है  |  हमें  इसके  लिए  स्वयं  त्याग  करना

 मैंने  कई  लोगों  से  यह  तर्क  सुना  कि  बाल  भ्रम  की  जड़े  गरीबी  में  है  और  जेंप्ते  गरोबी

 एकदम  समाबष्त  नहीं  दी  सकती  उसी  प्रकार  बाल  श्रम  भी  समाप्त  नहीं  किया  जा  बाल

 श्रम  एक  कटु  सत्य  है  जिसे  हमें  स्वीकार  करना  है  कि  अ्ह्  हमारी  आशिक  प्रगति  की  बतंमान  स्टेज

 पर  पूरी  तरह  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  यह  कहुना  भाहूती  हूं  कि.हमारे  पास  भांकड़  हैं  जो

 यह  दर्शाते  हैं  कि  देशा  ने  इन  वर्षों  में  जो  प्रगति  को  वहू  सह  है  हमारे  पास  भाार्थिक  प्रगति  के

 आंकड  हमारे  पास  इन  वर्षों  में  गरीबी  कम  होने  के  भांकड़े  हमारे  पास  यह  भी

 आंकड़े  हैं  इसके  अनुरूप  इन  वर्षों  में  बाल  श्रम  में  कमी  नहीं  भाई  है  ।  वास्तव  में  इसमें  वृद्धि  हुई

 इसलिए  यह  तक  सही  नहीं  है  ।  हम  गरीबी  को  बाल  श्रम  जारी  रक्षने  का  बहाना  बना

 सकते  ।  हमें  इसे  समाप्त  करना  बुराई  को  समाप्त  करता  ही  उसका  हल  है  त  कि  उसको

 बंध  बनाने  में  ।  ह

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  जो  बच्चे  अनाथ  हैं  या  जिनके  माता-पिता  रोगों  से

 पीड़ित  उन्हें  अपनी  अजीविका  कमाने  के  लिए  काम  करना  पड़ता  मैं  यहू  कहना  चहहुती  हूं
 कि  ऐसे  मामलों  में  राज्य  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  भौर  इन  छ'टे-छोटे  भजीविका  कमाने  वाले

 बच्चों  की  सहायता  के  लिए  गुजारा  वजीफा  देने  के लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ।  हमें
 नी  आधिक  मजबूरियों  से  ऊपर  उठना  बाहिए  क्र  अपनी  दढ़  राजनंतिक  इच्छा  दिल्लानी «9  हर

 उाहिए  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  बाल  श्रम  को  समाप्त  करने  के  लिए  बंधघानिक  उपाय  पर्याप्त  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहूंगी  कि  अगर  सरकार  उसे  कारगर  ढंग  से  लागू  कर  सकती  है  तो

 यह  बाल  श्रम  को  समाप्त  करने  में  भी  कारगर  हो  सकती  है ह
 अन्त  में  में  यह  कहू  गी  कि  हमें  आशा  नहीं  छोड़ती  हमें  ऐसा  नहीं  सोचना  भाहिए

 कि  हम  इसका  इलाज  नहीं  कर  इसलिए  हमें  इसे  सहन  ही  करना  पढ़ेगः  ।  यदि  यहु  बात

 हमें  पहुंचाती  है  तो  हपें  उसे  दूर  करमे  के  उपाय  करने  चाहिए  तथा  मन्य  दर्द

 मियारक  व  शांत  करने  वाले  उपाय  अपनाने  चाहियें  क्योंकि  यह  एक  रोग  है  जिसे  हम  सहन  नहीं
 इसका  इलाज  जरूरी  है  ।  मैं  माततोय  मंत्री  से  अनुरोध  करती  हू  कि  बहू  इस  बुराई  को

 समाप्त  करने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  की  करें  ।  भोर  मैं  उनसे  यह  भौ  भनुरोध  करती  हूं

 .  "97
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 कि  वह  हमे  यह  आदवासन  दें  कि  अंगले  सत्र  में  बाल  श्रम  पूरी  तरह  समाप्त  करने  के  लिए  एक

 विधेयक  लायेंगे  ।
 ह  ह

 ४  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती  हू  ।
 ८22

 कही  झार०  जोवरत्नम  :  सभापंति  मैं  बाल  श्रम्  और

 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  तथा  इसका  समथंन  करता  हूं  ।  जो  माननीय  राज्य  मन्त्री
 श्री  पी०ए०  सभमा  द्वारा  इस  सदन  में  लाया  गया  है  इस  संबंध  में  मैं  अपने  विचार  सदन  में  रखे

 नया  बीस  सूत्रीय  काये  क्रम  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमति  द्वारा  शुरू  क्रिया

 गया  था  भौर  अब  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वांरा  उसे  लाग  किया  जा  रहा

 है  '  नये  बीस  सूंत्रोय  कार्यक्रम  की  सबसे  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  देश  से  अत्यधिक  गरीबी  को  समाप्त

 के  रना  ।  +

 अब  इस  विधेयक  की  अनुसूची  के  भाग--क  के  अन्तगंत  यहू  कहा  गया  है  कि  14

 वर्ष  से  कम  आयु  के  किसी  भी  बच्चे  का  विधेयक  की  अनुसूची  के  श्र  में  दकयि  गये

 स्ानों  में  काम  के  लिए  नहीं  रखा  जा  सकता  है  परन्तु  बीड़ी  उद्योग  जो  विधेयक  की  अनुसूची  के

 क्ष  में  दर्शाया  गया  है  इस  नियम  को  नहीं  बहुत  सारे  फैक्ट्री  मालिक  ठकेदारों  द्वारा  बीडियाँ

 बनवाते  हैं  और  ठेकेद/र,  !4  बर्ष  से  कम  भायु  के  बच्चों  को  बीडी  बनाने  के  लिए  काम  पर  लगाते

 यह  प्रया  ग्रामीण  क्षंत्रों  पंचायतों  व  कस्बों  में  प्रचलित  है  ।  इस  प्रक्रिया  से  ठक्रेदारो  को  ही
 भ  पहुंचाता  है  ।  इस  प्रकार  के  कायं  बच्चों  को  पढ़ाई  को  पूरी  तरह  से  प्रभावित  करते  अब

 छोटे  बच्चों  को  इन  कारखानों  में  काम  पर  लगाने  की  इस  बुरी  प्रथा  को  कंसे  रोका  जाए  ?  इस  बरी

 भर  भसामाजिक  प्रथा  को  समाय्त  करने  का  यही  तरीका  है  कि  सरकार  को  गरीबी  समा८
 करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठ'ने  चाहिए  और  .  उन  बच्चों  के  परिवारों  को  जिनको  मजबूरन
 बीडी  कारखातों  में  काम  करना  पड़ता  नये  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अच्तगेत  पुनर्वासित  किया

 जामसा

 दियासलाई  साबन  बनाने  के  बढ़ई  व  राजगीरी  के  कामों  में

 छोटे  बच्चों  को  लगाया  जाता  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हैं  कि  इस  गेर  काननी  प्रथा  को
 समाप्त  करते  के  लिए  जल्दी  से  जल्दी  कड़े  कदम  उठ।ए  जायें  |  इसके  अलात्रा  बहुत  सारे  कारखाने
 ऐसे  हैं  जो  विधेयक्र  की  अनुसूची  के  भाग  और  में  दामिल  नहीं  किए  गए  विधेयक  में

 यह  कहा  गया  है  कि  ऐमी  सुविधायें  काम  करने  वाले  वर्ग  को  दी  जानी  चाहिए  ।  सरकार  को  ऐसे

 निगरानी  सैल  बनाने  चाहिए  जो  यह  देकें  कि
 उनको  ये  सुविध,यें  दी  जा  रही  हैं  या  यह  भी

 आवद्यक  है  कि  सरकार  एक  ब।ल  भ्रम  सात  ति  का  गठन  करे  जो  यह  देखें  कि  विधेयक  के  विभिन्त
 प्रावधानों  का  निषितत  रूप  से  पालत  दो  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करूया  कि  हर  जिले  मैं
 जिला  समिति  बनाई  जाए  जिसमें  उस  क्षेत्र  के  सांसर  व  विधान  के  सदस्य  हों  ताकि  स.,नन््वय
 स्थापित  हो  सके  ।  यदि  कोई  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  का  सझ्ती  से  पालन  नहीं  करता  तो  जिला
 समिति  को  ऐसे  मामलों  का  निरीक्षण  करते  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 जप

 मूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  भ ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  दपान्तर  ।
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 मैं  मानरीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  भोर  आक्ृष्ट  करमा  चाहता  हूं  कि  येद्यपि

 14-  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  मुफ्त  शिक्षा  दो  जाती  है  कई  राज्यों  में  सकल  के  बच्चों  को

 दोपहर
 को  भोजन  भी  दिया  जता  उन्हें  पुस्तक  व  सकल  की  बर्दी  भी  मुफ्त  दी  जाती  पर  इन

 सब  सुबिधाओं  के  बावजूद  भी  यह  बड़ा  दुभरग्यपूर्ण  है  कि  गरीबी  के  कारण  श्लासकर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में बच्चों  को  मजबूर  होकर  इन  कारखानों  में  काम  करना  पड़ता  है  ।  इसलिए  पैं

 सरक!र  को  यह  सुभाव  दू  गा  कि  धह्  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे  गरीबी  दूर  करने  का  भरसक  प्रयरन

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने-जो  भी  कानून  बनाए  बे  लोगों  की  सही  ढंग  से  मदद  नहीं  कर  पायेंगे
 जब  तक  ग्रामीण  व  अन्य  क्षेत्रों  में  जो  अत्यधिक  गरीबी  ध्याप्त  है  उसे  दूर  मद्दी  किया  जाता  ।  हम
 आए  करते  हैं  कि  आने  गले  दिनों  में  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  कुक्षल

 नेतृत्व  में  यहू  समस्या  काफी  हृद  तक  इल  की  जा  सकेगी  ।  धन्यवाद  _

 ]
 करी  डमाकांत  सिश्र  :  सभापति  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  कि

 कोई  भी  मां-बाप  या  परिवार  जान-बूकरकर  अपने  बच्चों  को  वारख।तने  में  या  काम  करने  के  लिए

 कहों  और  नहीं  भेजना  चाहते  ।  मां-ब।प  तो  को  पढ़ाना-लिक्षाना  चाहते  उनको  बमामद
 चाहते  हैं  |  यह्  तो  गरीबी  की  मजबूरी  है  और  निधेनव्रा  मजबर  करती  है  कि  शहरों  नगरों  में

 तर  कस्वों  में  कच्चे  कारख।ों  में  काम  करते  हैं  या  घरों  में  खाना  बनाने  या  होटलों  में  बतेन

 मांजने  का  काम  करते  हैं  |  हमा  री  सरकार  देश  के  आर्थिक  विकास  में  स्गी  प्रधानमंत्री  भी  तीर
 विकास  करने  चाहते  हैं  । जब  विकास  हो  लोग  सम्पन्त  हो  तो  बहु  अपने

 बच्चों  को  कारखानों  में  काम  करते  के  लिए  नहीं  जेंगे

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  शिड्यूल  में  जो  व्यवसाय  गिनाए  हैं  हैजाड्डस  नुकसामदेह  उसमें

 कालीन  की  बुनाई  यानी  कार्पेट  वीविग  को  भी  गिनाया  उसमें  भी  रोक  लगाई  है  कि  अच्चे

 इसमें  काम  नहीं  छूरें  ।  मैं  मिवेदन  कर ूगा  कि  कालीन  कार्पेट-वीविंग  कोई  काम  नहीं  है
 उसके  लिए  कोई  कारखाना  नहीं  उसके  लिएं  कोई  फैक्टरी  नहीं  खुली  हुई  यहू  काटेज

 इंडस्ट्री  गांव  को  विलेज  की  इ  डस्ट्री  गांव  के  गरीब  लोग  कच्चा  माल  लेकर  हैं  भोर

 अपने  घरों  में  लूम  लगाते  हैं  और  उस  पर  काम  करते  कालोन  बुनते  हैं  भोर  कालीन  बुमकर

 पहुंचाते  हैं  ।  यह  दंनिक  मजदूरी  का  काम  नहों  होता  है  ।  नाप-तोलकर  चीज  मिसती  है  भर  उस

 काम  में  घर  के  बूढ़े  सब  मिलकर  काम  करते  इसमें  वरुचों  को  काम

 सीखने  को  मिलता  है  ।  इसमें  बच्चे  दो  घंटा  काम  सीखते  हैं  और  काम  सीक्षकर  पेसा  पाते

 हैं।जो  सरकार  के  ट्र  निग  सेंटर  खुले  हुए  हैं  उसमें  ४  बग्स  से  14  बरस  तक  के  बच्चों  को  ट्रेनिंग

 दी  जांती  है  जौर  2,3  रुपय  रोंज  दिए  जाते  2-3  घंदे  उन्हें  काम  सिखाया  जाता  द्रंनिंग
 सेंटर  में  ज्यादा  बच्चों  को  नहीं  सिखाया  जाता  लोगो  के  धरों  में  लूम  लगे  होते  हैँ  और  वहां
 बच्चे  कुछ  कम  करते  हैं  और  पैसा  पते  हैं  और  अपने  परिवार  के  भरण-पोषण  में  हाथ  बंटाते  इ
 ओर  वहा ंसे  वह  एक  कला  सीक्षते  दूँ  ।  कानीन  की  बुताई  एक  कता  है  ।  जिस  सरह  पढ़ाई  लिक्षाई
 आर्ट  है  उसी  तरह  कार्पेद  बीबिम  भी  एक  आार्ट  है  ।

 ह

 मेरे  संसदीय  क्षंत्र  में  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  कालीत  का  काम  हवाता  बच्चों  से  बस्बुआ
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 के  रूप  में  काम  नही  लिया  जाए  यहू  बात
 तो  सद्दी  इसके  ल्लिल्राफ  मैं  भी  लेकिन  स्वेच्छा  से

 अपने  घरों  में  जो  लूक  खड़े  किए  जाते  हैं  और  उन  पर  बच्चों  फो  काम  सिखाया  जाता  है  जिंससे
 बच्चे  कुछ,पेसे  भी  प!ते  हैँ  तो  कोई  एतराज  नहीं  दो  7  चाहिए  ।  खाली  समय  में  बच्चा

 सकल  और  पाठशाला  भी  जा  सकता  है  ।

 ५  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  कालोन  उद्योग  से  डेढ़  दो  सो  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त  होती  है  यह  हैंढीक्राफ्ट  इसको  बच्चे  सीखते  हैं  ।  उनको  स्कूल  जाने  से  मनाही  नही  है  1
 उसके  स्व!स्थ्य  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता  है  |  क्योंकि  तंयार  यान  से  वह  बुनाई  का  काम  सीखते

 यह  काम  हैजांडंस  नहीं  है

 मैं  निवेदन  ककूृगा  कि  आप  अपने  विधेयक  में  शिड्यूल  बी  में  से  कार्पेट  वीविग  को  निकाल

 नहीं  तो  इस  इंडस्ट्रीज  को  भी  नुकपान  लाखों  परिवारों  की  रोजी-रोटी  को

 पहुंचेगा  और  देश  की  करोड़ों  रुपए  की  विदेश्षी  मुद्रा  में  भी  फर्क  पड़  इन  अब्दों  के  ,
 साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 [  प्रनुधाद  ]  न
 करी  कादस्बुर  अतादसम  :  सभापति  महोदय  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  -

 करता हू । मैं एक ऐसे राज्य से हु जहां हम 85 लाख धच्घों को रोज भोजन देते हैं । इसलिए मैं भापसे अनुरोध करता हू कि मुझे थोड़ा समय भौरे दिया जाए । जो पुस्तक हमें गई उसमें यहू बताया गया था कि करोड़ 65 लाख बच्चे बालक श्रम में लगे हुए हालांकि आई०एल०ओ० के जिसका श्री सगमा ने हवाला दिया था के अनुसार भारत में । करोड़ 78 लःख बच्चे श्रमिक के €प में.क ते । े भारत में हम प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल-दिवस के रूप में मनाते इससे पता चलताਂ है कि दम अपने बच्चों को प्यार करतेਂ हम* जानते हैं कि बाबू जगबीबनराम बच्चों को कितना प्यार करते थे और हमने उनको बेटी को बच्चों के बारे मे कहते हुए सुना । सन् भारतीय कारज्ञाना अधि.तयम पारित किया गया था और उस समय निम्नतम आयु सात ब्ष-कद्दी गई थी ओर आन सन में इस काय के लिए निम!तम भाय सात वर्ष कह्टी गई थी भोर भाज सन् में इस कार्य के लिए निम्ततम आयु ब५ रक्ष गई भारतीय बच्चों की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अब हम एक ऐसी स्थिति में आ चके हैं ह्ठां पर आक र या तो हमें बालक को बिल्कुल साम्राप्त कर देना हैय उचित बिनिय॑| करना है । ह एसा लगता है कि इस देश से बालक श्रम को समाप्त करता असंभव इस बात को - हम वर्तमान विधेयक से भी देख सकते फैक्टरियों में बालक श्रव समाप्त फैरने की बात हम इस बारे में बष 8। में एक कानन लाएथे भौर हम अब तक उसे सगू नहीं कर पाए स्वतन्नता भरा के 40 वर्ष भी फंक्टरियों में बालक श्रप्त को विविथमन करने की बावत सोच रहे भज्ञ हम यद् मिर्णय करने की स्थिति में भा चुके हैं । कि हु
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 से  उथोगों  में  बालक  श्रम  को  विनियमित  करना  है  ्रोर  किन  उद्योगों  में  इसे  समाप्त  करना
 श्रीमान्  ये  बातें  बिल्कुल  स्पष्ट  होनी

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  शिवकाशौ  के  बारे  में  बात  की  है  ।  माबिस  उद्योग  एवं
 बाजी  उद्योग  मात्र  छशिवकाशी  में  ही  नहीं  हैं  ।  चिदंबरनार
 ओर  रामनाड्  जिले  जो  कि  तमिलनाडु  में  आते  हैं  यहां  भी  माचित्त  भौर  आतिदाबाजो  उदच्योग
 स्थित  मैं  कोदम्बूर  से  जहां  की  जनसंख्या  2800  है  ।  इनमें  से  1000  लोग  भ्रपमी  जीविका
 के  लिए  माजिस  तथा  भातिशबाजी  उद्योगे  पर  निमंर  करते  हमारे  देश  के  दस  भाग  में  प्रामौण
 क्षेत्र  कौ  भाधिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  जीवरत्नम  जिस  क्षेत्र  से  भाते  हैं  बहां  कोई  माचिस  उद्योग
 नहीं  वहां  उत्तरी  तंजापुर  ओर  कोयम्बतूर  जेंसे  स्थान  तमिलनाडु  के  सुदूर  दक्षिण
 में  केवल  इन  एांच  जिलों  में  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  ये  माचिस  तंथा  आतिषंबाजी  की
 फंक्टरियां  स्थित  मैं  मंत्री  महोदय  श्रो  संगमा  जी  से  यहू  निवेदन  करूंगा  कि  बे  इस  बात  की
 व्यवस्था  करवाएं  कि  बच्चों  को  ऐसी  खतरनाक  आतिशबाजी  की  फैक्टरियों  में  न  लगाया  जाए
 अगर  कोई  व्यक्ति  बच्चों  को  ऐसे  खतरनाक  काम्  में  लगाता  है  तो  उसे  दे  देनी  चाहिए  ।

 लेकिन  इस  संदर्भ  में  मैं  इन  माचिस  फैक्टरियों  के  महत्वपूर्ण  पहुलू  पर  बात  करता  ांहू
 भापने  पर्यावरण  के  बारे  में  कुछ  पुस्तक  वितरित  की  हैं  भोर  उन  पुस्तकों  में  माचिस  उुशोग  में

 किए  जाने  वाले  विभिन्न  कार्यों  को  दिखाने  वाले  चित्र  दिए  गए  मैं  उन  चित्रों  को  मानमीय

 सदस्यों  को  दिखामे  के  लिए  लाना  चाहता  था  लेकिन  चूकि  आज  अंतिम  दिन  है  इसलिए  नल्दी
 में  मैं  उन्हें  ला  नहीं  सका  ।  मैं  यह  कहमा  चाहता  हू  कि  इस  माचिस  उद्योग  को  दो  तरह  से

 मित  किया  जाना  उदाहरण  के  लिए  दस  उद्योग  को  छतरताक  तथा  सुरक्षित  दो  भागों  मैं
 विभाजित  कर  देना  इन  दोनों  में  मंतर  होना,चाहिए  तथा  बच्चों  को  सुरक्षित

 कार्यों  में  लगाया  जा  सकता  है  ज॑ते  तीलियों  को  डिब्बियों  में  भरा  जाना  आधि  जिसे  फैक्टरी  के

 साथ-साथ  धर  भी  किया  जाता  है  ।

 मैं  मानमीय  मंत्री  महोदय  से  एक  प्राथंना  करना  श्री  संगमा  तमिलनाडु  जा  रहे

 हम  सांसद  जो  कि  तमिलनाडु  से  हैं  इस  बात  से  निश्चित  ही  बहुत  प्रसन््म  होंगे  अगर  वहू  इस

 फंक्टरी  कर्मचारियों  की  मजदूरौ  में  25  प्रतिशत  बढ़ोतरी  करवा  यह  उद्योग  इतनी  मजदूरी

 देना  सहन  कर  सकता

 दूसरे  आतिषाबाजी  उद्योग  को  माचिस  उद्योग  से  भलग  देखा  जामा  चाहिए  ।  भातिशबाजी

 उद्योग  में  किसी  बच्चे  को  काम  पर  न  लगाया  उन्हें  इस  बात  को  सुमिद्चिचत  करता

 भातिशब।जी  उद्योग  पर  ऐसे  क्षतरनाक  कार्थों  के  लिए  बच्ष  को  नियुक्त  किए  जाने  पर  प्रतिषेध

 होना  चाहिए  |  एक  माननीय  महिज़ा  सदस्था  ने  कहा  कि  उत्तर  में  भी  कुछ  बच्चों  को  चूड़ी  को

 फंक्2रियों  में  काम  करना  पड़ता  है  जहां  1200  डिय्नी  सेंटोग्रंड  त।पमान  पर  काम  करने  से  उतका

 मानसिक  और  दा  रीरिक  विकास  हो  जाता  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  तरह  की  चीजों

 पर  बिल्कुल  प्रतिषेध  होना  इस  संदर्म  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  कि  अब

 बज्ञानिक  धरातल  पर  इस  बात  का  दावा  किया  सकता  है  कि  बालक  की  सृत्रमात्मक  क्षमता
 an

 ओर  स्वाभ।जिक  योग्प्रता  की  प्रत्यक्ष  उपलब्धि  के  रूप  में  काम  करना  हमेशा  उसके  स्वरूप  विकास
 जो

 ‘
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 का  प्रेरक  होता  मगर  कार्य  किसी  किसी  योजना  के  साथ  स्वतंत्रता  से  दिया  जाए  तो

 अत्यंत  स्फूतिवायक  होता  जब  ये  सब  बातें  हों  तो  स्पष्ट  रूप  से  यह  काम  न  रहकर
 श्रम  दो  जाता  है  इसलिए  एक  बच्चे  को  काम  तो  करने  को  दिया  जा  सकता  है  पर  उसे  श्रम  नहीं
 करवाया  लाना  इसलिए  +ाय॑ं  और  भ्रम  के  बोच  में  एक  स्पष्ठ  रेक्ष  होनी  चाहिए  ।

 मैं  इस  बात  पर  भी  सोर  देना  चाहूंगा  कि  दिक्षा  को  म  केवल  असिवाये  बताया  जाता

 लाहिए  बल्कि  इसको  वास्तविकता  बसाने  के  लिए  इसके  लिए  आवद्यक  प्रोत्साहन  दिए  जाने

 हमारे  माननीय  शिक्षा  मंत्री  महोदय  ने  पिछले  दिनों  बताया  था  कि  अगर  हम  पूरे  देदा  के

 प्राथमिक  स्कूल  के  छात्रों  को  मुफ्त  खाना  देना  चाहें  तो  उसके  लिए  हमें  4000  करोड़  रु०  की

 आबद्यकता  होगी  ।  श्रीमान्  मेरी  राय  में  4000  करोड़  रु०  कुछ  भी  नहीं  हैं  अगर  इससे  हमारे
 बच्चों  की  जिंदगी  बेहतर  हो  सकती  अगर  मुफ्त  क्षाना  दिया  जाता  है  तो  बच्चों  को  स्कूल
 लाते  का  प्रोत्साहन  ओर  ज़ढ़ावा  मिलेगा  शोर  रबभावतः  बाशक  श्रम  कौ  सारी  समस्या  अपने  आप
 समाप्त  हो  फिर  इसके  लिए  किसी  विधेयक  को  लाने  की  अवेदयकता  नहीं  होगौ  ।

 4.00  भ०  १०७

 इसलिए  जब  आप  बजट  लाख  करोड़  र०ख्षत्त  कर  रहे  हैं  तो  4000  करोड़  र०कोईं

 बड़ी  बात  नहीं  मैं  इस  राशि  को  सद्दी-सही  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  संसद  मं  आने  के  बादमैंने
 करोड़ों  की  भाषा  ही  सीसी  इसलिए  मैंने  सभापति  जी  के  द्वारा  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूਂ
 कि  यह  उचित  समय  है  कि  मुफ्त  भोजन  कार्यक्रम  के  बारे  में  निणंय  करके  उत्ते  अपनाया  जाय
 जंसा  कि  तमिलनाडु  राज्य  में  अपनाया  गया  इस  योजना  को  ब्  की  यू  वाले  बच्चों
 अथवा  भाठवों  कक्षा  तक  के  छात्रों  पर  ल'गू  किया  जाता  शिक्षा  को  भी  अनिवाय॑  बनाया
 जाता  चाहिए  ।

 |  ह
 2

 माचिस  उद्योग  को  भी  विनियमित  किया  जाना  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  यह  उद्योग  केवल  छिवकाशी  मैं  दही  केन्द्रित  नहीं  है  बल्कि  देदा  के  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 स्थिति  माचिस  उद्योग  में  जहां  कहीं  भी  बच्चे  काम  करते  हों  उन्हें  विनियमित  किया

 पह  मेरा  विमज्न  प्रस्ताव  है  ।  सांसद  हमारे  क्षेत्र  में  आएं  और  वे  स्वयं  देखें  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 कुटीर  उद्योगों  में  काम  कसे  किया  जा  रहा  है  ।  कई  समितियां  बनाई  गईं  हैं  ।  कोई  एक  समिति

 यहां  आये  और  इस  बात  को  देखे  कि  काम  कैसे  किया  जा  रहा  है  तथा  हम  क्षेत्रों  में  बच्चों  का
 किस  प्रकार  से  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  कोई  आ्रादमी  कितना  हौ  बड़ा  क्यो  ते  चाहे  वह
 अन्तर्राष्ट्रीय  नेता  श्री  गोर्याचोव  ही  क्यों  न  कुछ  समय  पहले  बह्  दिहली  में  थे  और  उन्होंने
 अपनी  सुरक्षा  की  लिता  किए  बिता  अपनी  कार  रोको  और  बच्चों  से  मिले  इससे  पता  चलता  है
 कि  राष्ट्रीय  नेता  बच्चों  को  प्यार  करते  समस्या  गंभीर  हो  सकतौ  है  पर  बच्चों  लिए
 काये  करता  चाहिए  |  यह  उचित  समय  है  जब  हमें  कुछ  उद्योगों  को  विनियमित  करना  चाहिए  और
 उनमे  बालक-भ्रम  की  प्रतिषेध  करता  चाहिए  ।

 इन  दाइदों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  ।

 सती  जयंती  पटमायक  !  सभापति  कई  संस्थामों  के  साथ-साथ  स्वयं
 मंत्रालय  द्वारा  बालक-श्रम  को  समस्या  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  यई  |  इसलिए  इस  सत्र  में  इस

 आये और इस बात को देखे कि
 ह  हु  ह
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 मअदीअकीक  सकल  अब»  जप
 विधेयक  को  सदन  में  लाया  गया  बालक  श्रम  की  यह  समरया  काफों  गंभीर  इस  बारे  में

 कोई  संदेह  तहीं  है  लेकित  इस  मौके  पर  एक  विस्तृत  विधेयक  की  भावध्यकता  यहां  पर  खड़पाः

 दृष्टिकोण  किसी  उद्देदय  की  पूर्ति  नहीं  करता  अगर  हम  अपने  देशा  का  आधथिक  और
 जिक  ढांचा  देखें  तो  पाएंगे  कि  समाज  के  वर्तेमान  संद्म  में  हम  बालक-भ्रम  को  समस्या  का  पूरी
 तरह  से  निदान  नहीं  कर  सकते  फिर  भी  हमें  आशाबादी  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और
 इस  समस्या  को  सुलकाता  हमें  भागे  बढ़ता  भाहिए  ।

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्ति  में  यहू  कानून  एक  अगला  कदम  हम  इस  बात  की  खुक्षो  है  कि

 सरकार  बालक  श्रम  और  इसके  घारे  मे  कल्याणकारी  उपाय  करने  के  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  नीति

 बनाने  के  अंतिम  चरण  में  है  संविधान  का  उदृंप्य  चोदह  १५  को  भायु  से  कम  के  बालकों  के

 फेगटरी  में  तथा  ख़दानों  आदि  खतरनाक  कायों  में  कायं  करते  सै  १टियंध  हथा  बालकों  की  सरक्षा
 है  इस  कानून  को  इस  प्रकार  के  उद्योगों  का  प्रतियेध  करते  के  लिए  साया  गया  है  ।  सेकिन

 थान  के  भमुच्छेद  24  को  सीमा  से  धाहुर  ८हां  ५ही  भी  ब।शक  फंब्टरी  खदामों  तथा  खतरमाक
 कामों  के  अलावा  अन्य  उद्योगों  मैं  लगे  हुए  हैं  उन्हें  प्रतिषष  किए  जाने  के  बजाय  विनियमित  किया
 जाना  इस  संबंध  में  दिए  गए  कल्याणकारी  कार्य  बाल्क-श्रम  को  समस्या  को  कम  हमें
 इस  ब्रात  का  पता  है  कि  सरकार  इस  बारे  में  कल्याणकारो  काये  करते  की  इच्छक  है  लेकिन  मात्र

 इतना  हौ  काफौ  नहीं  ये  कार्य  विस्तृत  रूप  से  भी  दिए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अब  के  पदचात्  मंत्री  महोदय  इस  सिलसिले  में  सबसे

 पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  बालक-अ्म  कै  बारे  में  कई  कानून  बनाए  सए  हैं  लेकिल  हम

 अनुभव  करते  हैं  कि  इम्हें  लागूं  सह्ठी  तरह  से  नहीं  किया  जा  रहा  भ्रभ्यथा  यह  कानून  भी  वर्तमात

 कॉनुनों  के  साथ  मात्र  जुड़ुबर  रह  जाएपा  ।
 ह

 इस  विधेयक  के  द्वारा  हमेँ  बच्चों  का  शोषण  से  बचाव  सहौ  क्रियास्वयन  तथा

 मिम्नतम  आयु  सीमा  को  सुनिदिच्रत  करना  इसके  साथ-साथ  इस  विधेयक  द्वारा  उचित

 निम्ततम  मजदूरी  को  निदिचत  करने  के  लिए  पर्याप्त  क्रियाविधि  को  सुनिद्िक्षत  किया  जाता  चाहिए
 अगर  इन  सब  बातों  का  ध्यान  नहीं  रक्षा  गया  तो  बालक-क्षम  को  विनियत्रित  महीं  किया  जा

 झोौर  कुछ  समय  के  लिए  उसे  बरद  पड़ेगा  ।

 मैं  इसके  क्रियान्वयन  वाले  प्रकरण  से  खुश  महीं  हूं  क्योकि  इस  बारे  में  कोई  अभियोजन

 नहीं  किया  गया  है  इस  संबंध  में  सबूत  जुटाना  अहुत  मुदिकल  काय  है  क्योंकि  उसके  माता-पिता

 तथा  नियोकता  द्वारा  इस  बारे  में  सहयोग  नदीं  दिया  जाता  यह  भ्री  सोचा  जाता  है  कि  अगर

 बच्चों  को  इस  तरह  काम  पर  नहीं  लगाया  जाएगा  तो  बे  गलियों  में  आवारा  घूमेंगे  भौर  समाज
 के

 लिए  एक  समस्या  बन  जाएंगे  ।  वह  जिस  वातावरण  में  कार्य  करता  बहू  विषवास  किया  धाता

 है  कि  बह  उसके  घर  के  बातावरण  प्ैभच्ठछा  होता  हमें  इस  बात  को  भी  देखता  है  |

 मिदचय  ही  इस  कानून  में  भारा  10,  11  और  ।3  में  यह  कहा  गया  है  कि  रजिस्टरों  कौ

 ठीक  तरह  से  रख-रख्ाव  होता  चाहिए  तथा  उचित  बातावरण  होना  लेकिस  जब  हम

 अभिलेलों  के  रखरखाव  को  बात  करते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  कई  फैक्टरियां  नकली  तामों  से  रजिस्ट्रौकृत

 103
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 हैं  ओर  उतहोंने  अपने  रजिस्टरों  को  ठीक  तरह  से  नहीं  रखा  इस  प्रकार  वे  बिक्रौी  कर  ओर

 उत्पाद  धुल्क के  स्विधानिक  प्रावधान  से  बच  निकलते  दूँ  ।  इनमें  से  बहुत  कम  के  पास  काम  करने
 बाले  ज्च्चों  के  रजिस्टर  होते  वेतत  का  वास्तविक  देनदारी  के  बारे  में  नहीं  बतलाता

 भौद्योगिक  सरक्षा  विनियमों  का  उल्लंघन  किया  जाता  निम्नतम  मजदूरी  निश्चिचत  नहीं
 की  जाती  है  ।  बिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  द्वोती  हैँ  ।  बच्चे  इन  विषय  परिश्यितियों  में  कार्य

 करते
 ह॒

 बतेमान  में  हम  हैं  कि  इस  बारे  मैं  कुछ  कल्याणकारी  कदम  जा  रहे  हैं  परन्तु
 है  लघु  अवधि  के  उपाय  इत  लघ  अवधि  के  उपायों  का  लाभ  अधिक  लोगों  तक  नहीं  पहुंच
 सकता  भन्य  सुख-सुविधाओं  का  भी  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  अ्रष्ट  तरीकों  से  पंसा  निकाल

 लिया  जाता  है  औरं  योजनाओं  कै  प्रशासन  पर  बहुत  अधिक  पंसा  खरे  किया  जाता  है  ।

 जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  बहुत  अधिक  पंसा  लगाया  जाताहै  तो  उस  बारे  में  मैं  एक  उदाहरण
 भी  दे  सकती  हू  ।  राष्ट्रीय  बाल  श्रमिक  कार्यक्रम  जो  अ'ज  कल  चालू  एक  भच्छा  उदाहरण

 हमने  दिवकाशी  के  बच्चों  के  दोपहरी  भोजन  योजना  के  लिए  13.8  करोड़  रुपयों  के  बजट
 प्रावधान  का  प्रस्ताव  रखा  इसमें  से  केवल  3.८  करोड़  रुपये  बच्चों  के भोजन  पर  ख़च  के

 लिए  रखे  गये  वाकी  पंसा  विभिन्न  स्थापनाभों  के  खर्चे  पूरा  करने  में,लगाये  गए
 इससे  यहू  आएंका  हो  जाती  है  कि  कहीं  इन  अल्पकालीन  कल्याण  उपायों  का  उद्दध्य  ही  समाप्त  मं

 हो  जाये  ।

 मिर्जापुर  के  उदाहरण  से  भी  यही  पता  चलेगा  ।  जब  बच्चों  को  बंधुआ  मजदूरी  से  मुक्त
 कराया  गया  था  तब  उनऊा  क्या  हुआ  ?  बे  अपने  घरों  को  चले  गये  जो  कि  विभिन्न  राज्यों
 के  गरोब  हिस्सों  भें  थे  ।  किन्तु  वे  दोबारा  बापस  आा  गये  ।  जब  उनसे  उंस्रकी  बापसी  का  कारण

 पूछा  गया  तो  उन्होंने  बताया  कि  उन्हें  भूले  रहने  से  तो  कड़ी  मेहनत  करना  ज्यादा  पसन्द

 पुनर्बास  के  ठोस  कार्यक्रमों  के  बिना  तात्कालिक  समाधान  ढू  ढुना  बेकार  इन  कार्यक्रमों  को
 स्वयंसेवी  संस्थाएं  पूरी  तरह  बचनबद्ध  तथा  समपित  चलायें  ।

 ।  इसके  अलावा  गरीबी  उन्मूलन  तथा  बेरोजगारी  न्यूनतम  मजदूरी  सनिश्िचत
 करना  तथा  कोई  सार्थक  ढिक्षा  नीति  जिसमें  मोसमी  कृषि-आवश्यकताओं  के  अनुकूल  व्यवसाय  का
 श्याम  एमकाजी  बच्चों  के लिए  गेर-शोपचारिक  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य  सदृ/यता,
 पोबण-ल्षाद्व  तथा  आवास  सुविधायें  पुस्ततालय  आदि  जेसे  उपाय  मजदूर  कालोनिटों  में
 किये  जाने  जाहिए  ।  इन  कालोनियों  के  लोग  सूदछ्ता  इत्यादि  से  पीड़ित  रहते  इन
 यक  उपायों  को  काये

 रूप
 देना  इनके  अल्यवा  मनोरंजन  तथा  सांस्कृतिक  २  तिविधियां

 शिक्षुता  तथा  ब्यावसाथिक  सुविध।यें  भी  दूसरे  सहायक  उपाय  हैं  ।

 भव  एक  शिक्षुता  अधिनियम  भी  चालू  पर  यहू  अपने  उद्देदयों  को  प्राप्त  करने  में  विफल

 हुआ  है  ।  शिक्षता  इस  बात  की  गारंटी  नहीं  देती  कि  नौकरी  ऊरूर  मिल  जायेगी  ।  इसके  अलावा
 गरीबी  कम  करने  के  ओर  भी  है  जेंसे  सी०  डी०  एस०  हमें
 यह  भी  सुिदिच्षत  करना  है

 कि  बच्चे  श्रमिक  संघ  आंदोउन  के  प्रभाव  में  न  आयें  ।  माननीय  मंत्री
 महोदय  को  देखता  चाहिए  कि  उनके  द्वितों  को  सामने  लाने

 के  लिए
 ओर  कौन  प्ले  मंच  हो  सकते  हैं  ।
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 *  हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  तीन  घंटों  के  काम  के  बाद  अवकाश
 हो

 और  फिर  तौन  घंटे
 काम  हो  ।  कुल  छह  घंटे  बनते  हैं  ।  अगर  वे  दिन  में  छह  घंटे  काम  करें  तो  उन्हें  कल्याण  उपायों  से
 क्या  लाभ  होगा  भोर  शक्ति  कहां  से  क्लगी  कि  बे  स्कूल  जायें  भोर  दूध्वरी  कश्याणकारी
 गतिविधियों  में  भी  हिस्सा

 सलाहकार  थोड  के  बारे  में  में  यह  च।हूती हूं  कि  स्वयंसेवी  संस्थाओं  तथा  मजदूर
 यूमियनों  के  प्रतिनिधि  भी  ध्नमें  सम्मिलित  किये  जाने  चाहिए  ।  बोर्ड  को  दक्तियां  तथा  संसाधन
 प्राप्त  होमे  चाहिए  कि  वह  इस  बात  की  जांच  भादि  कर  सके  तथा  इस  बात  का  प्रता  लगा  सके  कि

 कहीं  बालक  संबंधी  विनियंमों  की  जहूरत  है  कि  इसको  समय-समय  पर  विद्यमान  कानून  के  ,

 कार्यान्वयन  के  पा  णामों  की  पुनरीक्षा  भी  करनी  सरकार  भकेले  पह  सब  नहीं  कर  सकती  |
 इसके  लिए  लोगों का  तथा  अन्य  स्वयंप्तेथी  संस्थाओं  का  सहयोग  भी  आवश्यक  इस  संबंध  में
 जन  संचार  माध्यम  भंच्छी  भूमिका  भ्रदा  कर  सकते  अगर  गहुन  प्रचार  के  द्वारा  लोगों  को  शिक्षा
 के  बरे  में  सचेत  दिया  जाये  तो  बो  भपने  बच्चों  को  सकल  भेजने  के  लिए  प्रोत्साहित  न  कि

 मजदूरी  पर  जाने  कै  लिए  ।  प्र  इस  संबंध  में  अभी  तक  सचेत  रूप  से  कोई  कदम  नहीं  डठायरे  गये  ।

 इसके  अविम  भयाभद्द  परिणामों  को  भोर  लोगों  को  सचेत  करना  इसके  अलाबा  बाल

 श्रमिक  के  हितों  कौ  रक्षा  के  लिए  जो  कानूनी  उपबंध  किया  है  उसी  के  अनुरूप  उसको  लागू  करने

 संबंधी  तंत्र  भी  होने  चाहिए  तथा  साथ  कल्याण  संबंधी  उपाय  भी  होने  चाहिए  ।

 ]
 ओरी  रामस्थरूप  राम  :  सभापति  भ|हल्ड  भेबर  पर  जो  बिल  भाया  उसका

 समर्थंम  करते  मैं  आपके  माध्यम  से  कुछ  बातों  की  तरफ  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ठ  करना

 चाहूंगा  ।  इस  सम्मानित  सदन  में  चाइल्ड  लेबर  पर  बहुत  से  कानून  बनाए  गये  हैं  ओर  जो  कानून
 बनते  जा  रहे  उनका  सही  इम्पसीमेंटेशन  म  होने  की  वजह  से  श्राइल्ड  सेव  रकी  संक्ष्या  देश  में  बढ़ती

 ला  रही  है|  आज  हमें  यह  कहने  में  दु:झ  होता  है  कि  भाज  भारत  के  बच्चों  के  लिए  दो  तरह  का

 रत  है  |  एक  बच्चों  का  भारत  वह  है  णो  सदी  के  प्रवेश  हार  पर  जाने  को  तैयौर  है  और

 एक  बच्चों  का  वह  भारत  जहां  बच्चे  सदी  में  जाने  को  तेयार  नहीं  हैं  भोर  बसे  बच्चों  को

 संख्या  देश  में  अधिक  जब  इस  बिल  को  माननीय  मंत्री  ला  रहे  तौ  उनके  दिमाग  में  यह
 बात  भाई  होगी  कि  वे  पुनः  चाइल्ड  मेबर  पर  दूसरा  बिल  लेकर  आए  गे  क्योंकि  जहां  पर  सही  रोग

 उसका  इलाज  नहीं  हो  रहा  भाज  देश  में  घाइलड  लेबर  किसके  धर  में  पंदा  होता  समाज

 का  कोने  सा  तयका  जिसमें  चाहल्ड  लेबर  बड़े  पैमाने  पर  पंदा  होता  बह  हिन्दुस्तास  के  गांवों
 का  गरीब  और  कमजोर  वर्ग  जहां  चाइरड  लेबर  ज्यादा  पनपता  है  भोर  बच्चों  की  संक्ष्या

 देश  में  मिलियन  है  |  संविधान  में  प्रदत्त  शवितयों  के  भाधार  पर  हम  लोगों  ने  संकल्प  लिया  है
 कि  हम  5  वर्ध  से  लेकर  [4  वर्ष  के  बच्चों  को  ऋम्प्लसरी  एजुकेशन  देंगे  लेकिन  वह  संकल्प  हमारी
 भर  र्स्मा  रयों  म॑  बन्द  है  और  हम  उसको  मसह्दी  रूप  में  लाग  नहीं  कर  रहे  हमारे  प्रध।नमंत्री  जी  ने
 संकल्प  लिया  है  कि  तक  देएा  में  हूम  बच्चों  को  साक्षर  कर  देंगे  ओर  कम्पलसरी  एजूकेशन
 उनकी  दी  जाएगी  ।  दिक्षा  के  अभाव  में  भाज  ये  बच्चे  जान  नहीं  पते  कि  हुमारे  देश  का

 मंत्री  कौन  है  ।  मैं  आपको  छोटा  नागपुर  के  उन  इसाकों  में  ले  जाना  चाहूगा  जहां  अभी  तक  मास

 सोडिया  नहीं  गया  है  ओर  वे  सोग  थद्दी  मह्दीं  जानते  कि  हुमारे  बेटा  का  प्रधान  प्रधानमंत्री  कोन  है  ।
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 तो  यह  कितना  बड़ा  विरोधाभास  अपने  आप  में  सरकार  काफी  प्रयत्तशील  लेकिन  मैं

 समभता  हूं  कि  इसके  मूल  में  इहकोनोमिक  रीजन  जब  तक  इस  आध्िक  स्थिति  से  समाज  को

 बिमुक्त  सहीं  करेंगे  तथ  तक  मैं  समझता  कि  आप  ऐसे  बिल  लाते  पाँच  बर्ष  बाद  कोई

 दूसरा  बिल  ले  कोई  भोर  बिल  दूसरे  सदन  में  ले  आयेंगे  लेकित  इनका  कोई  इफेक्ट  नहीं

 अभी  हमारे  मिश्र  जो  कह  रहे  थे  कि  मिर्जापुर  में  काल्लीन  छद्योग  में  लगे  हुए  बच्चे  कला
 सील  रहे  तमिलमाड़  के  एक  माननीग  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  बहां  पर  बच्चों  को  काम  सिश्वाया

 जाता  कला  सिश्षायी  जाती  बच्चों  को  12-12  घंटे  काम  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता

 कया  इस  तरह  से  कला  सिखायी  जाती  है  ?  कोडरमा  की  अभ्रक  खानों  में  काम  करने  बाले  जो

 बच्चे  हैं  उनसे  12-12,  14-14  घंटे  काम  लिया  णाता  क्या  वे  वहां  कला  सोक्ष  रहे  क्या

 यही  कला  सिखाने  की  परिपाडी  है  ?  अगर  भाप  चाइट्ड  सेबर  के  माध्यम  से  यद्ढी  करते  रहेंगे  तो  पे
 समभता  हूं  कि  इस  चाइल्ड  सेवर  विल  के  पास  करते  का  कोई  ओचित्य  सहों  होगा  ।

 मैं  निवेदन  करता  चाहता  हू  कि  सरकार  एक  ऐसा  बिल  पास  एक  ऐसा  एक्ट  बनाने
 जिसमें  इस  बात  का  पक्का  प्रायधात  हो  कि  कोई  भी  भाहे  वह  प्राइवेट  सेवदर  में  चाहे
 पब्लिक  सेक्टर  में  हो  उनमें  से|4बर्यं  तक  के  बच्चों  को  किसी  काम  पर  महीं  लगाया  जायेगा  ।
 आप  कहेंगे  कि  इससे  एक  बहुत  बड़ी  पापुलेशन  जो  कि  बिलो  पाबर्टी  लाईन  कै  नीचे  रह  रही
 बह  भूखों  मरते  उस  पापुलेशन  के  बच्चों  के  लिए  मैं  कहता  हूं  कि आप  कम्पलसरी  एजकेसन
 कोजिए  ओर  फूड  फार  एजूकेदान  का  कार्यक्रम  अगर  आप  पढ़ने  वाले  बच्चों  के  लिए
 फूड  फार  एजुकैदम  महीं  करेंगे  तो  डन  गरौथ  बच्चों  को  आप  एजुकेशन  नहीं  दे  मैं  आपसे

 अनुरोध  करना  चाहता  हु  कि  आपकी  प्लेसिंग  तो  बहुंत  सह्दी  है  लेकिन  हरि  हांरकथा
 अनन्त  वाली  कहावत  लागू  होती  यह  इतना  बड़ा  विषय  है  जिस  पर  पांच  मिनट  में  कुछ
 विधेष  नहीं  कहा  जा  मैं  श्रम  मंत्री  जी  से  इतना  ही  कहूंगा  कि  आप  फूड  फार  एजुकेशन
 फौजिये  |  जो  भी  बच्चा

 प्राइमरी
 या  मिडिल  स्कूल  में  रोज  पढ़ने  जाये  उसे  शाम  को  पढ़ने  के  वाद

 रोज  दो  किलो  गेहूं  द ेदीजिए  ।  इससे  आपका  कम्पलसरी  एजुकेशन  का  कार्यक्रम  भी  पूरा  होगा
 ओर  गरीब  लोगों  की  मुश्षमरी  कौ  शिकायत  भी  दूर  इससे  गरौब  बच्चे  भी  पढ़ु-लिख

 जाएंगे  ।  गहीं  तो  इस  बिल  को  पास  करने  का  कोई  भोचित्य  नहीं  है  ।

 मैं  उस्मीद  करता  हूं  कि  अगले  अधिवेद्ान  में  मंत्रीजी  एक  बहुत  विस्तृत  बिल  लेकर

 हिथित  होंगे  साकि  इस  विषय  में  अहुत  कुछ  किया  जा  सके  ।

 ]
 थी  दारद  विधे  इसर  :  सभापति  मुझ  जो  बहु  अवसर  दिया  छसके

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  बहुत  संक्षेप  में  अपमी  बात  कहूंगा  ।

 पिछले  सात  दिनों  से  इस  विधेयक  पर  थोड़ा-पोड़ा  करके  चर्चा  हो  रही  हमारे  में  से
 -  कई  लोगों  ने  नीति  निर्देशन  सिद्धांतों  का  ओर  अमुच्छेद  14  का  झल्लेसख  किया  जिसमें  बच्चों  से

 काम  लेने  की  मनाही  है  भौर  अनुच्छेद  45  का  उल्लेख  किया  जिसमें  सब  बच्चों  को  नि:शुल्क
 अनिवाये  शिक्षा  प्रदास  करने  की  गारंटी  दी  गईं  है  ।
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 हमने  इस  बात  का  भी  श्ोद  प्रकट  किया  है  कि  नीति  निर्देश  सिद्धांत  बाद  योग्य  महीं  हैं
 इसलिए हम  बाल  भ्रम  की  समस्या  का  समाधान  महीं  कर  पाये
 4.19  प्र०  १०  : ॥

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 हि  पिछले  पन्त्रह  सालों  में  बाल-भमिकों  की  संसश्या  107  लाख  से  200  लाख  हो  गईं
 है  और  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  रिपोर्ट  के  अनुसार  सारे  विदव  में  थाल-भमिकों  कौ  संख्या  का  एक
 तिहाई  हिस्सा  भारत  में  है  ।

 अब  हम  बाल  श्रम  व्यवस्था  को  विनियमित  करने  की  सोच  रहे  हैं  और  इस  पर  रोक

 लगाने  को  नहीं  सोच  रहे  पह्  हसलिए  कि  आज  की  सामाजिक-भाषभिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  यह्
 एक  अपरिहाये  बुराई  बन  गई  है  ।  भौर  इसी  वृष्टिकोण  से  हम  यह  विधेयक  लाये

 मैं  पह  कह  गा  कि  इस  विधेयक  में  भी  **  **'
 )

 इकष्चतम-त्यायालय  के  फेसले  के  थाद  सन्  1938  के  पुराने  अधिनियम  कै  हथान  पर  1951
 का  अधिमियम  लाया  गया  ।  «परन्तु  लगभग  सभी  पहले  ध्यवसायों  को  अनुसूची  भाग  भर
 भाग  के  अम्तगंत  लाया  गया  है  ।  शीशा  उद्योग  तथा  ह्लेट  छद्योग  को  भी  इनमें

 करना  चाहिए  क्योंकि  इन  उद्योगों  में  बच्चे  कंसर  से  मर  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  गुब्बारा  रुछ्योग

 को  भी  इनमें  श/मिल  करता  चाहिए  |  इस  विधेयक  में  एक  समिति  गठन  करने  का  प्रबंध

 है  जो  कि  सरकार  को  सलाह  देते  का  काम  करेगी  ताकि  ओर  अधिक  छ्यवसाय  इन  भअनुसूचियों  में

 सम्मिलित  हो  सके  ।  मैं  निबेदन  करना  चाहता  हू  कि  हस  काम  के  लिए  कोई  समिति  बताते  की

 जरूरत  नहीं  यह  काम  स्वयं  सरकार  ही  कर  सकती  है  ।  कोई  भी  अवरसचिन  या  उपसचधिव
 +

 फाइल  तैयार  कर  सकते  हैं  और  मामतीय  मंत्री  महोदय  उस  पर  निर्णय  ले  सकते  हैं  ।  सरकार  को

 सलाह  देने  हेतु  समिति  बताने  का  तात्पय॑  कार्य  बढ़ाता  है  भौर  इससे  इस  विधेयक  में  भोर  सुभार
 करने  में  भी  विलम्ब  हो  सकता  है  ।

 किसौ  प्रकार  से  घारा  3  ऐसी  किसी  बरकंशाप  पर  लागू  गहीं  होती  है  जहां  ढसके  मालिक

 द्वारा  अपने  परिवार  की  सहायता  से  काम  किया  जाता  यह  भी  बहुत  श्तरनाक  है  ।  यदि  हम
 समभते  हैं  कि  कोई  कार्य  विषोष  बच्चों  के  लिए  सखतरमाक  है  तो  हुमें  उसे  स्वीकार  नहीं  करना

 लाहिए  |  विधेयक  में  दस  बिसंगति.को  दूर  करमा  चाहिए  |

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।

 शी  सारायण  चोबे  :  भरी  संगमा  हमारे  बहुत  भच्छे  मित्र  हैं  भऔौर  उनके  इरा
 भी  बहुत  नेक  इस  विधेयक  से  यह  साफ  जाहिर  है  कि  उंतके  बहुल  अच्छे  इरादे  प्र बहु
 एक  इहलोक  है  !--

 क्रियते  धेस्सा

 या  नशूता  ना  दुग्दधा  न

 इसका  अर्थ  है  कि  ऐसी  गाय  का  क्या  फायदा  जो  कि  न  तो  दूध  देती  है  भोर  न  ही

 ऐसे  विधेयक का  क्या  फायदा  जो  अच्छी  बातो ंसे  भरा  हो  पर  झसको  कार्यात्वित  करते  का  कोई
 प्रबन्ध  व  हो  ।
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 विधेषक को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  है  ?  हम  यह  चाहते  हैं  कि  बाल

 श्रम  पर  पूरी  तरह  से  प्रतिबन्ध  हो  |  पर  इस  समय  वह  सम्भव  नहीं  इसके  लिए
 भौर  भाथिक  स्थिति  में  सुधार  करना  द्वोगा  ताकि  इस  देश  में  बाल  श्रम  को  पूरी

 तरह  से  खत्म  करा
 जा

 भारत  विद्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  है  ।  पर  हस  लोकतंत्र  में  सबसे  ज्यादा  अनपढ़  भ॑

 हैं  ।  इस  देश  में  सारे  विद्व  में  से सतसे  अधिक  भ्रदिक्षित  लोग  हैं  भोर  बाल  श्रमिक  भी  इसो
 सबसे  ज्यादा  हैं

 क्षण्ड  3  अनुसूची  क  ओोर  ख  में  बताये  गए  व्यव्रसायों  में  श्रम  पर  प्रतिबर्ध  लगाना  है
 लेकिन  एक  घड़ी  खीज  यह  है  कि  सारे  व्यक्रसायों  को  खतरनाक  करार  नहीं  दिया  गया  है  ।  काम  के

 एक  को  खतरनाक  ठहराया  गया  है  ओर  दूसरे  को  नहीं  ।  जब  कोई  निरीक्षक  बाल  श्रमिक

 को  काम  करते  हुए  देखता  तो  उसे  यह  कंसे  मालूम  हो  कि  वहू  खतरनाक  शाक्षा  में  काम  कर

 रहा  है  या  महीं  ।  इसलिए  इसको  लागू  करमा  कठिन  होगा  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इसे
 देखेंगे  ।  मे

 जहां  तक  परिवार  की  परिकल्पना  का  सवाल  यह  कंसे  हो  सकता  है  कि  कोई  कार्य  यदि

 परिवार  में  किया  जाए  तो  बहू  खतंश्नाक  नहीं  होगा  भौर  यदि  वही  काये  किसी  कारखाने  में  किया

 जाए  तो  बहू  खतरनाक  होगा  ।  ऐसा  दुष्टफोण  अपनाना  ठीक  नहीं  द्वे  ।  मेरे  विचार  तो  यह

 बिल्कुल  सह  नहीं
 इसके  क्योंकि  माननीय  मंत्री  महोदय  एक  पिछड़  हुए  क्षेत्र  से  आते  तो  जानते

 होंगे  कि  किस  प्रकार  से  परिवार  की  परिकल्पना  का  दुरुपयोग  किया  जाता  मुझे  मालूम  है  कि

 बीड़ी  उद्योग  में  इस  परिकल्पना  का  केसे  दुरुपयोग  होता  मालिक  तम्बाक  +  पत्ते  देता  है  ।  हर
 घर  में  मेजता  ओर  गरीबी  की  वजहू  से  मजदूर  यह  कह  देते  हैं  कि  वे  परिव।/र  के  सदस्य  के
 छूप  में  काम  कर  रहे  हैं  जबकि  वे  मालिक  के  लिए  काम  कर  रहे  माननीय  मंत्री  महोदय  को

 इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  अन्यथा  इससे  एक  क्षतरनाक  स्थिति  पेदा.हो
 धारा  3  में  बाल  श्रम  तकनीकी  सलाहकार  समिति  की  श्यंवस्था  है  ।  जंसे  मेरे  मित्र  ने

 कहा  है  कि  इसको  कोई  जरूरत  नहीं  इस  विधेयक  से  निकाल  देना  चाहिए  क्योंकि  यह  काम

 आसानी  से  किया  जा  सकता  भ्रफसर  लोग  भी  यह  काम  कर  सकते  हैं  ।

 विधेयक  के  भाग  3  में  यह  कहा  गया  है  कि  काम  के  घंटों  आदि  के  बारे  में  सभी  वर्ग

 विस्तृत  प्रावधान  करेंगे  ।  पर  उनको  लागू  करने  के  लिए  प्रबन्ध  हैं  ?  उनके  पास  कोई  तंत्र  नहीं
 विधेयक  कौ  सबसे  बड़ी  कममोरी  यह  है  कि  हसमें  उसको  कार्यान्वित  करते  के  लिए  कोई  तंत्र

 की  ब्यवस्था  नहों  है  ।  और  जो  भी  उन्होंने  व्यवस्था  की  आप  जानते  हैं  कि  राज्यों  में  जाने  पर

 हस  विधेयक  को  कया  दह्वाल  होगा
 ?  न

 ही  बालकथि  बेरागी  )  :  पकष्चिचम  बंगाल  में  भी  नहों
 ?

 करी  मारायण  चोबे  :  हर  जगह  ।  मुझे  सच  बात  कहने  दो  ।  मैं  बहुत  खुश  हो  जाऊंगा  यदि
 आराप  अन्य  राज्यों  के  लिए  भी  अपनी  सहमति ह

 धारा  16  में  यह  व्यवस्था  को  गई  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  शिकायत  दर्ज  कर  सकता  है  ।

 यह  बहुत  अच्छी  बात  पर  घारा  16 (2)  में  प्रमाण-पत्र  का  प्रदत्त  रखा  गया  है  ।  उन्होंने  यह

 का
 ++
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 कहा है  कि  कोई  भी  विहित  चिकित्सा  प्राधिकारी  द्वारा  दिया  गया  प्रमाण  पत्र  इस  बात  के  लिए

 पर्याप्त  होगा  कि  बालक  को  उम्र  14  या  ।2  या  18  या  ।9  है  ।  इस  देशा  जिसको  भारत

 कहते  भापको  मालूम  है  कि  चिकित्सकों  से मालिक  लोग  क्या  कास  सेते  हैं  ?  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  सै  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  बारे  में  इसका  दुरुपयोग  किया  ला  सकता  है  ओर

 एक  12  साल  की  भायु  के  बच्चे  को  18  साल  का  दिल्लाया  जा  सकता  इसलिए  इसे  भी  देखना

 चाहिए  ।  ि
 '

 पहु  कैवल  एक  भियंत्रक  विधेयक  किंतु  अन्य  बल  श्रमिकों  का

 बया  होगा  ?  बाल  श्रमिकों  में  से  80  प्रतिशत  ग्रामीण  इलाकों  से  हैं  उनके  धारे  में  कुछ  नहीं
 कहा  गया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  उनके  लिए  भी  एक  विधेयक  लाया  जाएगा  ।

 अ्राशिरकार  वो  भो  तो  बच्चे  इसलिए  यह  भी  सुनिदिचत  किया  लाएं  ये  किसी

 विधेयक  या  अधिनियम  में  शामिल  हो  ।  अगर  भाप  अनुसूचित  जातियों  व  जनजातियों  के  बारे  में
 जोकि  बाल-भ्रमिकों  को  जग्म  देते  हैँ  नहीं  सोचेंगे  तो  इम  में  से  अधिकांश  को  भाप  इस
 समस्या  से  कभी  नहीं  बच्चा  सकते  ।

 इसके  बाद  एक  अग्य  बात  है  जिसे  मैं  यहां  कहना  हूं  ।  यद्यपि  यह  मामला

 इस  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  मैं  यह  कहूंगा  कि  जब  तक  सरकार  विभिन्न  राज्यों
 मैं  भूमि  सुधारों  को  लाग्  नहीं  जेसेकि  बंगाल  में  किए  गए  हैं  परन्तु  अग्य  राज्यों  में

 तब  तक  आप  अनुसूचित  जातियों  ब  जनजातियों  के  लोगों  का  कोई  सुधार  नहीं  कर  सकते  भर

 उमके  ज्यादा  से  ज्यादा  बच्चों  को  मार्कट  में  आते  से  नहीं  रोक  सकते  ।  उनकी  संख्या  100  साख

 से  बढ़कर  170  लाख  तक  पहुंच  घृकौ  है  ।
 "gq

 अझम्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  मंत्रिमंडल  के  एक  महत्वपूर्ण  सदस्य  होने
 कै  मासनीय  मंत्री  को  14  बर्ष  की  कम  आयु  के  बच्चों  के  लिए  अनिवायं  शिक्षा  कर  देनी

 चाहिए  ओर  उन्हें  स्कूसी  शिक्षा  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  यही  एक  रास्ता  है  जिससे  आप

 बालक  श्रमिकों  की  समस्या  को  खटम  कर  सकते  मैं  अपने  मित्र  राम  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं

 परन्तु  अन्य  मित्रों  से  जो  कहते  हैं  कि  ऊन  धुनाई  आदि  को  विधेयक  से  निकाल

 दिया  जाना  मैं  बिल्कुल  सहमत  नहीं  गलीचा  बुनाई  इसमें  अवद्य  शामिल  किया

 साहिए  और  इसके  अतिरिक्त  कांच  पत्थर  तरादाना  आदि  भी  इसमें  जोड़  दिया  थाना

 चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  दोबारा  आशा  करता  हूं  कि  उमके  अच्छे  इरादों  को  पूरा  कर

 सकने  के  लिए  कुछ  अन्य  सहायक  उपायों  को  भी  किया

 क्रो  कमला  प्रसाद  रावत  माननौय  सभापति  जब  नन्हे-मुस्ते  बच्चों

 को
 स्कूल

 में  होना  चाहिए  जब  उनको  पाक  में  चअहचहाते  होगा  चाहिए  अजब  उसको  हंसमा
 झेलता  चाहिए्  था  तब  वहूं  फटे  चियड़ों  में  लिपटे  स्टेशनों  पर  भौश्ष  मांगते  यही  नहीं
 छोटे  बच्चे  मोटर  मेकेनिक  को  रिंच  उठाकर  देते  हैं  यह  हमारे  अधिकांश  बच्चों  की  दशा

 यहां  इनसे  कुछ  अनेतिक  काये  भी  कराये  जाते  जैसे  इसके  गरेंग  का  सरदार  किसी
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 स्टेशन  आदि  जगह  पर  बंठकर  इनसे  लोगों  की  जेब  कटाने  का  काम  भी  कराते  हूँ  ।  इनको

 थाम  तभी  सम्भव  है  जब  हुंम  इनके  बारे  में  गम्भी रता  से  विचार  करें  |  मैं  इस  विधेयक  का  समयंत्र

 करता  हूं  और  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  गाँवों  में  भ्रधिकांश  किसान  हैं  जहां  एक  कहावत  सौ

 बन  गई  दे  कि  पढ़ाई  लिखाई  न  करके  गाय  मंस  चराना  जरूरी  इस  प्रकार  फी  तमाम  बहां

 किबंदंतनियाँ  जो  इन  पर  साफ  उतरती  इस  सबका  कारण  केवल  मात्र  गरीबी  ही  है  ।

 हमारे  देश  में  40  फीसदी  लोग  गरीबी  को  रेश्ला  से  नीचे  के  हैं  इसीलिए  वहू  अपने  बच्चों  को  स्कूल

 नहों  भेज  पाते  ।  यही  बह़्चे  जो  आगे  चलकर  हमारे  लिए  फायदेमंद  हमारे  लिए  समस्या  बत

 जाता  हमारे  गांव  के  बच्चों  को  तुरस्त  खेत  आदि  पर  काम  पर  लगा  दिया  जाता  है  ।  जेसे  ही  वहां

 किसी  धर  में  छोटा  बच्चा  पैदा  हुआ  बहू  थोड़ा  बड़ा  होकर  गाँव  के  चौधरी  के  यहां  जाता  है  भौर

 कहूता  है  कि  महाराज  आपका  यह  गुलाम  आया  ज्यों  ही  बहू  जानने  बाला  हुआ  उसको

 शघरवाही  में  लगा  दिया  जाता  तो  वह  कंसे  तरक्की  कर  सकता  इसलिए  हमें  कानून  ऐसा
 बनाला  हम  चाहते  तो  हैं  उसको  लेकिन  पढ़।ई  जरूरी  होनी  चाहिए  और  ऐसे
 गरीब  को  सकल  में  स्क्रालरशिप  मिलनी  चाहिए  साथ  में  दोपहर  के  भोजन  की  भी  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  को  क्षत्म  करता  हु  और  इस  बिल  का  सम्थंत

 करता  हू  ।

 क्री  मोहम्मद  महफूज  प्लो  झ्ां  साहब  मैं  भपका  बहुत-बहुत  शुक्रगुजार  हूं  कि

 झापने  मुझे  समय  लेकिन  मैं  इतना  अर्ज  करूगा  कि  सदन  में  जो  जल्दो-जल्दी  कायंवाही

 हो  रही  यहू  समझ  में  नहीं  भाता  ।  श्षयालात  दिल  में  रह  जाते  बोल  नहीं  पाते  भोर  फिक्र

 यह  है  कि  बिल  जल्दी  से  पासं  हो  जायें  |  यह  बड़ा  गलत  तरीका  आाज  समय  नहीं  है  तो
 कल  समय  दीजिए  ।  इसलिए  मैं  गुजारिश  करूंगा  कि  आइमस्दा  इसका  ध्यान  रखती  मैं  राष्ट्रीय
 पार्टी  का  हूं  इसलिए  मुझे  समय  दिया  जाये  बोलने  का  ।  मैं  आल  श्रम
 यक  पर  जो  बहस  चज्न  रही  उस  सिलसिले  में  यह  कह  मा  कि  यह  बिल  क्यों  लाया  गया  ।  बेसिक
 खीज  कया  बेसिक  चीज  है  पहले  भाप  गुर्बंत  को  खत्म  करें  जब॒  तक  हिन्दुस्तान  से  गुबंत
 खत्म  तहीं  होगी  तो  आप  कया  करेंगे  ।  ५ह  गरीब  बच्चे  न  हों  तो  यह  भ्पते  मां-बाप  को  नहीं  पाल

 इसलिए  यह  मजबूर  हैं  अपराध  करने  के  मजंबूर  होडलों  में  काम  करने  के  लिए
 भर  रिक्शा  चलाने  के  आपं  बाहर  चरूकर  देखिये  कि  किस  उम्र  के  बच्चे  रिक्शा  चलाते

 जब  आप  इस  गरीबी  को  दूर  नही  कर  सकते  तो  क्यों  यह  बिभ  ला  रहे  इसहा  फायदा  «

 गया क्या आप उन बच्चों के मां-ठाप की गारण्टो देंगे जिनके बच्चे भोज मांग र८ कि वह् पल जाएंगे | यह बिलकुल सही बात है कि आप तरफ बिल लाते हैं भौर दूसरी तरफ गुबंत को नहीं देखते । हिन्दुस्तान की आज अ।थिक स्थिति क्या पहले भाप गरीबी फो कत्म करें तब बिल जक्षायें । भाज हम देखते हैं छोटे-छोटे उनके पालन-पोषण की तरफ हमारी तहबज्जोह नही भापने कम्पलसरी एजूकेक्षन कर र॒स्ती लेकिन उस पर अमल नह । भाप मुझे बताय कि सदन में आप बिल पास करा लेते लेकिन उन पर अमख किस होता है । क्या कार बतायेगी कि इस कितने चालान किये गये हैं ओर कितने बच्चों फो तहकोकात को
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 गई  कितने  कमिशन  बिठाये  गये  हैं  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  छोटे-छोटे  बच्चे  कितमी  संरूपा
 में  रिक्शा  चला  रहे  हैं  फैविट्रयों  मे ंकाम  कर  २हे  हैं  णा  भोर  दोगर  काम  कर  रहे  बड़  भफसोस
 की  बात  है

 कि  फिरोजाबाद  वहां  घृढ़ियों  का  निर्माण  बड़े  पंमाने  पर  दोता  जहां  भटिटयां
 वहां  मैंने  देखा  चेयरमेन  साहब  आप  भौ  उनको  देक्षें  तो  रो  उनकी  मासूमियत

 देखकर  कि  किसे  तरह  छोटे-छोटे  बच्चे  भाठ-आठ  घंटे  भाग  के  सामने  बैठे  रहते  हैं  परन्तु  वे  जो

 कुछ  तनख्वाहू  के  रूप  में  लाते  उसी  से  उनके  मां-बाप  अपने  परिवार  का  पालन  करते  आज
 सारा  हिन्दुस्तान  गुरबत  का  शित्रार  द्वो  रहा  इस  लिए  पहले  आप  गुरबत  को  मिट।इये  ।  वरना
 चाइल्ड  सलेवर  बिल  लाने  का  कोई  फायदा  नहीं  आलिर  गरीब  क्या  कहां  से  खाने  को«
 लाये  ।  मां-बाप  अपने  छोटे-छोटे  बच्चों  को  मेहनत  मजदूरी  कराने  के  लिए  मेजने  पर  मजबूर  होते
 हैं  ताकि  उमकी  रोटी  चल  सके  ।  आप  इस  तरफ  तवज्जहू  देकर  गुरबत  को  क्षत्म  फिर
 पह  बिल  लाइये  1981  की  संन््सस  के  मुताबिक  इस  दैश  में  11.17  सिलियन  चाइल्ड
 वर्कर  ये  जिसमें  से  7.41  मिलियन  लड़के  और  3.76  मिलियस  लड़कियां  इनमें  से  मेजोरिटी

 इल्लिटरेट  और  तालीमयाफ्ता  नहीं  ये  बच्चे  किस  बगे  से  आते  अधिकतर
 दोडयल्ड  और  बंकवर्ड*होते  अमीरों  के  नहीं  होते  ।  भमीरों  के  बच्चे  तो  बड़  पश्सिक

 तें  में  पढ़  रहे  होते  हैं  परन्तु  गरीब  बच्चों  के  लिए  बहू  भी  नहीं  है  ।  इस  स्थिति  की  तरफ  आप
 ध्यान  दीजिए  ।  आपके  में  भी  एक  पोटरी  श्रगी  हुई  उसमें  भी  चाइल्ड  लेबर  कीਂ  स्थिति  ऐसी
 ही  इसलिए  मेरी  दरछृूवास्त  है  कि  भाप  बच्चों  कौ  तालीम  की  तरफ  पहले  ध्यान

 उनकी  गुरबत  खत्म  कीजिए  तभी  इस  बिल  का  फायदा  बरना  कोई  फायदा  तहीं  भाष

 सये  बिल  बनाते  दिखाते  अखबारों  में  निकलबा  दोजिए  कि  हमने  यह  बिले  पेश  कियां
 उसे  पास  करबाया  परन्तु  किसी  पर  अमल  नहीं  होता  ।  भ्रमल  की  तरफ  भी  आप  ध्यान  दौजिए  |

 इसलिए  मैं  मिमिस्टर  साहब  से  दरए्वास्त  कि  आप  जो  बिल  लाये  बहुत  भच्छा  आपने

 एक  स्लास  उम्र  के  ब्षच्चों  को  किःहीं  खास  जभहों  पर  कार्म  करने  पर  पावस्दी  लगायौ  परभ्तु
 भाप  इस  पर  सीरियसली  इस्पलीमैंटेदान  की  ज़रफ  भी  ध्यान  यदि  इसको  आप  सही  तरीके  से

 इस्पलीमैंट  नहीं  करापेंगे  तो  इस  बिल  को  लासे  भोर  पास  करवाने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 प्रमुवाद
 थे  भव्र  इृवर  सांती  /  मैं  भारी  मन  से  इस  विधेयक  पर  बहस  में

 हिल््सा  ले  रहा  मेरां  दिल  दुधों  से  भरा  हुआ  है  क्योंकि  इस  विधेयक  से  सरकार  इस  देश  के
 लाखों  मासूम  बच्चों  के  भविष्य  को  क्षत्म  कर  रही  इस  बालक  श्रम
 विधेयक  द्वारा  सरकार  उन  बेईमान  मालिकों  ल्लास  कर  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगपतियों  को  ज्यादा  बाल
 श्रमिकों  के  नियोजन  क्री  खुली  छट  देने  जा  रही  है  जोकि  हमारे  संविधान  के  भाग  1]  भौर  [५

 '

 के  प्राम्घारों  के  प्रतिकल  है  क्योंफि  इनमें  काम  करने  वाले  बगे  के  प्रति  दयालुता  दर्शाई  गई
 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  कई  बार  यहू  वहा  है  कि  मोलिक  भ्रधिकार  हमारे  संविधान  के
 गघल  सिद्धान्त  हैं  जिनको  न  बदला  जा  सकता  है  न  इनकी  उपेक्षा  को  जा  सकती  यह  विधेयक
 झंविधान  के  अनुस्छेद  24  के  प्रतिकूल  है  ।  भनुच्छेद  24  इस  प्रकार  है

 चोदहू  बर्ष  सेफम  आयु  के  किसी  श्रालक  को  किसी  कारक्षाने  या  क्षान  में  काम
 करने  के  लिए  नियोजित  नहीं  किया  जाएगा  पा  किसी  अन्य  परिसंकटमय  नियोजन  में  नहीं
 क्षपाया  जाएगा  ।
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 _.  .  दोबारा  भनुच्छेद  55  में  यहू  वादा  किया  गया  है  कि  :--

 इस  संविधान  के  प्रारम्भ  के  दस  बषे  को  अवधि  के  भीतर  सभी  बालकों  को

 भोदह्  वर्ष  कौ  आयु  पूरी  करते  तक  मिःशुल्क  थ्ौर  अमभिवाये  शिक्षा  देने  के  लिए  उपबस्ध
 करने  का  प्रयास  करेगा  ।

 यह  विधेयक  लगभग  1938  के  अधिनियम  की  पंदानुपद  प्रति  बासक  नियोजन

 1938  कभी  लागू  नहीं  किया  इसी  प्रकार  से  अनियमित  क्षेत्र'के  लिए  वयस्क

 झ्म  पर  बनाए  गए  कानूनों  जंसे  बग्धुआ  मजदूरी  इस्टर-स्टेट  मारप्र  न््ठ  लेबर  एक्ट
 ओर  कंटरंक्ट  लेबर  एक्ट  भौ  निराणाजनक  रहे  क्योंकि  सरकार  इतको  लामू  करने  में  असफल  रही

 इस  विधेयक  के  भाग  [I]  धारा  3  में  बच्चों  के काम  के  समय  के  ब।रे  में  विस्तार  से  प्रावध।न

 बनाए  गए  बच्चों  को  अंगर  एक  बार  नियोजित  कर  लिया  नाता  है  तो  वयस्क  मजदूरों  की

 तरह  ही  रुमसे  पूरे  आठ  घण्टे  काम  लिया  जाएगा  ओर  पर  कोई  ऐसा  प्राधिकरण  नहीं  है  जो

 इसका  निरीक्षण  कर  सके  *

 क्रम  मंत्री  ओो  को  सालूम  है  कि  आश्ताम  में  775  चाय  बागान  हैं  जिनमें  करीय  15  साख

 मजदूर  काम  करते  हैं  भोर  उनको  रहने  को  स्थिति  दैश  के  अंम्य
 भामों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  तुलना  में  सबसे  बदतर  उन्हें  बहुत  हो  कम  मजदुरौ  दी

 जाती  है  भोर  बे  गरोथ्षो  रेशा  के  नीचे  रहते  आप  प्लांटेशन  लेबर  1951  भोर  उसके
 भ्रस्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  को  लागू  करने  में  असफल  रहे  आप  फंक््ट्री  1948,  वक्से
 कम्पनसेषान  1923,  दी  मेटरतीटी  बेनेफोट  1961,  चाइल्ड  लेबर  1:38,  दौ
 ईबबल  रम्यूनरेदन  1976,  मीनीमम  1948  ओर  आफ  बोनस  1965
 को  भी  लागू  करने  में  असफल  रहे  अभी  अगर  आप.भ्रासाम  में  जाए  तो  आप  पायेंगे  कि  चाय

 फैक्ट्रीयों  मे ंकाम  करने  वाली  औरतों  से  जबरन  रात.को  भी  काम  लिया  जाता  मैंने  12  वर्ष
 के  कम  आयु  कै  बच्चों  को  चाय  बागागों  में  काम  करते  देखा  है  फिर  उनको  घण्टे  काम  व  उमके
 भाराम  कौ  तो  बात  है  कया  है  उन्हें  थोड़े  से  बेतन  में  पूरे  दिन  के  लिए  नियोजित  किया  जाता
 अतः  भांपका  कानून  आसाम  में  मूक  दशंक  बन  गया  कानून  के  अम्तगेंत  काम  करने  वाली  औरतें

 प्रसूति  अवकाए  की  हकदार  हैं  परम्तु  वे  इससे  वंचित  फ्री  गई  हैं  क्योंकि  वे  स्थापी  कर्मचारी  नहीं
 सभापति  भहोवय  :  माननीय  सदस्य  के  बोलने  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।
 क्री  भव्दथर  तांती  :  भंपके  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  ये  सब  मालम  परन्तु  अपना  स्वार्थ

 सिद्धि  के  लिए  उन  बेचा  री  काम  करने  वाली  औरतों  को  प्रसूति  अबकाश  का  स्ाभ  नहीं  मिलंता  ।

 हमारे  भ्रशिक्षित  लोगों  के इस  लोकतनत्र  में  भाप  राजनेतिक  क्लाभ  के  लिए  हजारों  कामूस  बना
 सकते  परम्तु  उन्हें  माप  तब  तक  लागू  नहीं  कर  सकते  जब  लोगों  को  अ  काम  करते  बाले  बर्गं
 को  दिक्षित  भहीं  करते  ।  े

 सभापति  महोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त  इसके  क्षाद  श्रौमती  प्रभावती  गुप्त  बोलेंगी  । ह

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  सभापति  यहू  चाइल्ड  लेबर  कै  भारे  में  जो
 विधेयक  हमारे  सामने  प्रस्तुत  हुमा  है'*ਂ

 ]
 "

 झौ  भद्रेध्वर  तांती  ;  मुझे  कुछ  सुझाम  देने  ।
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 सभापति  महोदय  :  ठीक  कृपया  समाप्त  करे  ।
 थो  भव्वेष्वर  तांती  :  भारत  में  बालक  श्रमिकों  की  संश्या  भनुमानतः  17.31  लाक्ष

 अगर  उन्हें  काम  से  हटा  दिया  जाया  है  तो  ये  नौकरियों  की  जगहेँ  उनके  बेरोजगार  माता-पिताओं
 को  दी  जा  सकेगी  ।  बालक  श्रमिकों  की  बजह  से  वयस्क  बेरोजगारी  ज्यादा  होती  है  ।  यह  स्पष्ट  है
 कि  जब  तक  मालिकों  को  सस्ते  व  ज्यादा  आशाकारी  बाल  श्रमिक  उपलब्ध  हैं  तब  तक  वह  ब4स्कों

 को  काम  पर  महीं  बालक  क्रम  को  समाप्त  करते  का  तरीका  यह  है  कि  हस  पर  प्रतिब्ध

 झगा  दिया  जाए  ।
 *

 सभापति  महोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया  जामा  चाहिए  ।  मैंने  कई  थार  आपको  कहा
 कि  कुपया  पढ़ना  बन्द  करें  ।

 '

 श्री  भव्ेशबर  तांतो  :  मैं  समाप्त  रहा  हूं  ।  एक  मिमटड  का  समय  और  दीजिए  ।

 मालिकों  को  जो  बाल  श्रमिकों  को  नियोजित  करते  हैं  उम्हें  भनिवायं  ऊ  थे  कर

 लगाकर  व  चु  गौकर  सजा  दो  जानी  चाहिए  |  महीं  तो  ये  मालिक  बयस््क  मजदूरों  की

 बजाए  बाल  भ्मिकों  को  नियोजित  करने  की  तरफ  ण्यादा

 सभापत्रि  समहोवय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  में  महीं  जाएगा  ।

 शी  भव्न  वर  तांती  :  मुझे  कुछ  भोर  समय  दिया

 सभापति  महोदय  :  अंब  कुछ  मत  बोलिए  क्योंकि  ओर  कुछ  भो  रिकार्ड  में  नहीं
 आपको  कोई  भौर  समय  नहीं  दिया

 ॥॒

 (  व्यवधान  )  कक

 ओऔी  सत्र  एजर  तांतो  :  कैबल  एक  मिनठ  का  समय  और  दौजिए  ।

 सभापति  महोवय  :  क्या  आप  शीक्र  समांप्त  करेंगे  ?

 भरी  भव्व  इवर  तांती  :  जी  हां  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  लाखों

 भासूम  बच्चों  के  दिमागों  को  अच्छे  कल  के  लिए  प्रशिक्षित  करें  क्योंकि  आज  के  अच्ये  कल

 मागरिक  ि  ह

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  तीव्र  विरोध  करता  हूं  भोर  माननीय  मंत्री  जी  से

 विधेयक  वापिस  भेने  की  मांग  करता  हूं  ।
 *

 बबक झौमती  प्रभावती  गुप्त  :  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करते

 हुए  भपमा  भाषण  एक  कविता  से  शुरू  करमा  भाहती  हूं  जिससे
 पता  चल  जाएगा  कि  हमारे  देश  में

 क्या  स्थिति

 वही-वही  लूंगा  मबल  गया  दीना  का  साल

 वह  बालक  पुकार  रहा  था  पथ  में  जिसको  बारंबार

 लूंगा  बही-वही  लूंगा  मचल  गया  शिशु  राजकुमार

 कक
 कार्यवाही  बुतांत  मे  श्रम्मिलित  नहीं  किया

 TS
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 बारंबार  ७  ७  सभापति महोदय, में बह कहना चाहती हूं विशेषकर के  फट  र  र्_््ौ्ृ्रपऑਂ

 बह  बालक  पुकार  रहा  था  पथ  में  बारंबार

 वह  तो  मिट्टी  का  ही  होगा  खलेलो  तुम  तो  सोने  से

 दौड़  पड़ीं  सब  दास-दासियां  राजपुत्र  के  रोने  से

 राजहूठी  ने  फेंक  दिए  सब  अपने  रजत  हेम  उपहार

 लूंगा  यही-वही  लूंगा  मघल  गया  दीना  का  लाल  ।”

 सभापति  में  बह  कहना  चाहती  हूं  विशेषकर  के  इतने  बड़े  लोकतांत्रिक  देश  के

 बारे  में  जहां  कि  दक्षिण  अफ्रीका  के  रंग-भेद  के  विरोध  में  आबाज  उठाई  थाती  भानवता  की

 गुहार  करने  बाला  हमारा  परमाणु-धस्त्र  का  घोरु  विष्व-णांति  के  लिए  कबूतर

 झड़ाने  बाले  इस  देदा  में  4  करोड़  40  लाक्ष  अाल-श्रमिक  सरकार  के  एके  सर्वेक्षण  के  अनुसार

 तो  हमारे  यहां  ।0  करोड़  बाल-भ्रमिक  हैं  |

 सभापति  यह  बढ़ी  विडम्वना  की  बात  है  कि  एक  हमारे  संविधाम

 में  बहु  कहा  गया  है  कि  14  वर्ष  के  प्रत्येक  बच्चे  को  हम  अनिवायं-शिक्षा  देंगे  ओर  मन्री  महोदय

 मे  इस  बिल  में  कहा  है  कि  बच्चों  को  छः  घंटे  काम  करना  होगा  भोर  यवि  घटे  से  ज्यादा  कोई

 बच्चों  से  काम  तो  ढसको  तीन  महीने  की  सजा  ओर  दस  हजार  रुपप्रा  जुर्मामा  किया  जाएगा  ।

 आप  संबिधाम  में  कहते  हैं  कि  14  वर्ष  के  बच्चे  को  अनिवायं  दिक्षा  दी  जाएगी  भोर

 बिल  में  कहते  हैं  कि  उससे  छः  घंटे  से  ज्यादा  काम  नहीं  लिया  तो  मुझे  जब  अप  जबाब

 तब  इस  बात  को  अवश्य  स्पष्ट  कर  दें  कि  किस  समय  बच्चा  दिक्षा  पाएगा  और  किस  समय

 बच्चा  काम  इस  दोतों  समय  का  निश्चरण  आप  किस  प्रकार  करेंगे  ।
 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  कहूमा  चाहती  हू  कि  भाणादो  के

 बाद  कई  विधेयक  बाल-श्रमिकों  के  लिए  पास  हुए  सबसे  पहले  1928  में  पास  हुआ  भौर  बाल

 श्रमिकों  के  कल्याण  के  काम्न  हुए  ।  भ्राजादी  के  बाद  1948  में  फेक्ट्री  एबढ  में  सुधार  किया  गया  और

 रात  में  करते  न  जाने  के  लिए  समय  सीमा  का  निर्धारण  किया  गया  ।  उसके  बाद  952  में  और
 भी  कल्याण  के  काम  हुए  |  हुआ  यहू  कि  16  बरस  के  बच्चों  को  क्षान  में  काम  करने  सहीं
 जाएगा  ।

 ,

 मेंने  जो  कविता  भ्राज  हमार  वेश  के  अन्दर  4  करोड़  40  लाक्ष  बच्चे  इसमें  लगे
 ८  करोड़  70  लाख  तो  क्षेत्र  में  काम  करते  हैं  भौर  1  करोड़  70  लाक्ष  संगठित  क्षेत्र  में
 काम  करते  यह  क्या  हमारे  लिए  दामे  कौ  बात  नहीं  है  कि  5  साल  के  बच्चे  से  भी  काम
 कराया  जाता  मैं  जानती  हूं  हमारे  इल  के  में  इस  तरह  के  बच्चों  से  फाम  कराया  जाता  है  ।

 पहु  बात  नहीं  है  कि  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  भौर  छिड्यूर्ड  ट्राइब्ज  के  बच्चे  ही  काम  करते  गरीब
 किसी  भी  जाति  का  हो  उससे  कामू  कराया  जाता  यहू  हमरा  भाज  का  जो  भाथिक  ढांचा

 यह  सबसे  बड़ा  इसके  लिये  भभिषाप

 मैं  कहना  चाहती  हू  कि  आज  से  10  साल  पहले  हमारे  यहां  बाल  श्रमिकों  के  लिए  भारत
 में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुआ  उन्होंने  जो  सुझाव  दिए  अगर  हमारी  सरकार  उम

 सुभावों  पर  कार्यान्वयन  करती  तो  आज  इन  विधेयकों  को  रखने  की  जरूरत  नहीं  द्वोती  ॥  उन्होंने
 सुफाव  दिया  था  कि  आई०एल  भन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  जो  मानक  निर्धारित  किये  गए

 हे
 उसके  अनुसार  काम  करना  बच्चों  भोर  अभिभावकों  को  बंकल्पिक  कार्य  दिया  जाए
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 जोर  उसके  साथ  श्रम  को  रोजगार  से  जोड़ा  बच्चों  के  लिए  भ  कक  शिक्षा
 व्यवस्था  हो  ।

 दूसरे
 मैं

 यह  पूछता  चाहती  हु  कि  बढुढ  हैल्थ  आर्गेनाइजेशन  तथा  श्रम  संगठन
 समय-समय  पर  बाल  श्रमिकों  के  लिए  जो  सुझाव  दिए  गए  उनके  बारे  में  हमारी  सरकार

 य  ?  हमारे  भ  जंब्या  साहुब  भी  चाइल्ड  लेबर  के  लिए  बिल  लाए  उसके  बाद  फिर

 यह  बिज्न  भापको  लाना  पड़ा  मैं  जानना  चाहती  हू  कि  बार-बार  क्यों  आपको  बिल  लाता

 पड़ता  है  भाप  एक  बार  कम्प्रोईंसिय  बिल  लाहए  |  हम।रे  आर्थिक  कार्यक्रमों  पर  सही
 कार्यान्वयन  नहीं  एन०भार०  ई०  पी०के  कार्यक्रम  में  सही  कार्यबाह्यी  नहीं होती  अगर  उन  पर

 सद्दीकार्यान््वयन  होता  तो  भाज  गरीबी  की  सीम।“रेख्ता  से  हमारे  देश  के  लाग  काफी  आगे  बढ़ते  भोर

 घाल  श्रमिकों  का  भी  बहुत  कल्याण  होता  ।  में  निवेदन  ककूगी  कि  समय-समय  पर  जो  सुझाव
 दिए  गए  उमको  कार्यान्वित  किया  जाए  तो  बाल  श्रमिकों  की  भ्यवस्था  में  काफी  सुधार

 |
 भी  हास्ताराम  लायक  =  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  कर्मांटक  में  कई  अ्र।दमी

 मर  चुके  वहां  पर  जीवन  की  कोई  सुरक्षा  गह्टीं  कर्माटक  के  मुख्य  मंत्री  व्याक्ष्यान  देत॑  हैं
 तथा  स्यायपालिका  पर  बुकलेट  ब  अन्य  सांसदों  को  भेजते  कर्माटक  में  मुझ्य  मंत्री  क्या

 कर  रहे  आज  27  भादमी  मारे  गए  ओर  मुझ्य  मंत्री  स्थिति  को  नियरित्रत  करने  में  असमथ्थे

 गृह  मंत्री  जी  को  कर्नाटक  के  लोगों  क्लास  कर  अल्प  संस्यकों  की  धुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  सदन  में

 बपान  देमा  चाहिए  ।  ॥॒

 री  पी०  एस०  सईद  :  यह  कानून  और  व्यधस्था  की  समस्या  नहीं

 संरुपक  अपने  आपको  पूरी  तरह  भसुरक्षित  महसूस  कर  रहे  पूरे  कर्ताटक  में  कल  हो  17  भादभी

 मारै  गए  हैं  ।  *

 करो  एस०  थौ०  सिदनाल  !  कर्नाटक  की  संरकार  अन-विरोधी  और  अल्पसंरुयक

 तिरोधी  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।.  गृह  मंत्री  को  हस्तक्षेप  करता  चाहिए

 आर  इस  सम्भम्घ  में  बयान  देना  चाहिए  ।  भल्पसंक््यकों  का  सरकार  से  विध्वास  उठ  गया  है|

 सभावर्ति  सहोदघ  :  पांच  बजे  इस  पर  बयाम  दिया  जा  रहा  है  आप  कृपया  इम्तजार

 पांच  बजे  भापको  बयाम  मिल  जाएगा  ।
 ह

 है

 क्षी  पौयूथ  तिरको  :  इस  विषय  पर  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ओर  सभी

 मुद्दों  पर  बोला  जा  चुका  पैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  मामले  कौ  तरफ  आकृष्ट  करना

 चाहता  हूं  क्योंकि  यह  एक  गम्भीर  मामला  मानमीय  मंत्री  को  बहुत  से  इसकी  जांच

 करनी  चाहिए  |  माननीय  सदस्य  श्री  राभ  कुमार  मीना  और  श्री  सेयद  शाहबुद्दीत  ते  कहा  कि

 मीय  मंत्री  को  कम  से  कम  डन  सदस्यों  का  रिकार्ड  देखना  चाहिए  जो  इस  सदन  में  बोले  !

 मैं  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  देता  हूं  कि  उन्हें  प्रधान  मंत्री  से  मिलना  चाहिए  और  वह  सब

 कुछ  बताना  चाहिए  जो  माननीय  सदस्यों  ने  इभके  बारे  में  कहा  और  विधेयक  विनमख्रता  से
 वापिस ले  सेना  चाहिए  क्योंकि  यह  बहुत  नुकसानदायक  यह  स्वयं  संविधान  के  विद्द्ध  यह

 हमारे  धर्म  तपा  सामाजिक-आर्थिक  द्रांपि  के  बिरुद्ध  भी  पिछलो  कई  दताब्दियों  से  हम  चार
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 वर्षों  कौ  परंपरा  में  रहते  चले  भा  रहे  बचपन  जोबन  का  सबसे  भध्याय  हृ'ता  है  और

 बच्चों  की  देखभाल  होक  तरह  से  की  जानी  चाहिए  ताकि  वे  भारत  के  अच्छे  नागरिक  बन

 तभौ  देदा  कर  सकता  है  !

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कई  रोगों  जैसे  मलेरिया  आदि  को  हूटाते  को
 घोषणा  के  साथ  साथ  उन्होंने  गरीबी  हटाने  तथा  काला  घन  हटाने  की  भी  अपनी  नोति  की  धोषणा
 की  इस  प्रकार  कई  उन्मूलन  कार्यक्रम  ग्माए  गए  परंतु  यह  बात  सरासर  हसके-विपरोत  है
 कि  प्रानमीय  प्रधानमंत्री  जी  बालक-प्रम  को  वेघानिक  खनाते  के  लिए  यहु  विषयक  लेकर  आए

 उन्हें  सम्मान  इस  विधेयक  फो  वापस  लैटा  चाहिए  तथा  अगले  सत्र  में  एक  ब्यापक  विधेयक  प्रस्तुत
 करना  जाहिए  |  पैं  केवल  इतना  ही  चाहता  हूं  ।

 पह  विधेयक  परिवार  कल्याण  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  कार्य  क्योंकि  भारत  में  एक
 भिखारी  भी  दादी  कर  सकता  है  और  अपना  परिवार  बढ़ा  सकता  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 एक  मिध्चित  संख्या  के  बाद  बच्चे  पेदा  करने  पर  रोक  लगाता  मैं  समझता  हूं  कि  श्रम  मंत्रों

 उन्हें  अकाल  मृत्यु  की  भोर  धकेल  रहे  पहू  परिवार  कल्याण  के  समान  है  और  देदा  के  छोटे

 बच्चों  को  अकाल  मृत्यु  की  ओर  धकेलते  के  समात  व्यावहारिक  रूप  में  कोई  इस  विधेयक  का

 समथंत  नहीं  कर  सकता  है  क्योंकि  प्रस्येक  माता-पिता  अपने  बच्चों  को  प्यार  करते  भारत
 कैबल  तीन  प्रतिशत  परिवार  ही  अपने  बच्चों  को  उच्च  छिक्षा  के  लिए  भेज  पाते  इस  तरह  से

 बिषमता  बढ़ेगी  ।  स्माज  में  प्रभावी  वर्गों  के  लोगों  जिमकी  संद्या  भारत  कौ  जनसंरुया  का
 3  प्रतिदात  बहुत  सीमित  परिवार  से  रोका  जाना  चाहिए  |  हमारा  संविधान  यह  कहता  है
 कि  प्रत्येक  को  दिक्षा  का  अधिकार  हो  और  दिक्षा  के  मामले  में  प्रत्येक  व्यक्ति  से  समान  व्यवहार
 किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सममता  हूं  कि  इस  विधेयक  से  यह  अस्तर  ओर  बढ़ेगा  और  यह  भारत  के

 लिए  एक  गलत  उदाहरण  कायम  हमें  यह  देख  कर  हर्मंसार  होना  चाहिए  कि  छोटे  छोटे
 दैदों  तक  ने  अपने  बच्चों  को  भच्छी  छिक्षा  और  अच्छा  ज़ीबन  प्रदान  किया  है  |  विद॒व  में

 क्षत्रों  में  मेतत्व  कर  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  श्रम  मंत्री  को  भौ

 ऐसे  कार्य  करने  चाहिए  ू  जिससे  यह  दिखाई  दे  कि  वे  भौ  बच्चों  के  बारे  में  बितित  है  और

 इस  बारे  में  हर  संभव  प्रग्स्त  कर  रहे  हैं  |  मैं  एक  बार  फिर  अनुरोध  करूंगा  कि  विधेयक  को
 ले  लिया  जाय  ओर  मंत्री  महोदय  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  हमें  भारत  में

 चों  के  लिए  प्रधाममंत्री  की  सहमति  के  साथ  एक  विस्तृत  विधेयक  लाएं  ।

 ]  '

 श्री  हाफिज  मोदस्सद  सिद्दीक  :  मामभीय  सभापति  मैं  आपका

 भाभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बाल  श्रम  विधेयक  पर  बोलने  का  मौका  दिया  |  आज  हमारे  देढा  में  ऐसे
 क्षनेकों  गरीब  परिवार  हैं  जिनको  पेट  भर  स्लवाना  और  पहनने  के  लिए  कपड़ा  नहीं  मिलता  इन

 तमाम  परिस्थितियों  देखते  हुए  हमारे  श्रम  मंत्री  महोदय  एक  ऐसा  विधेयक  लाये  हैं  जिससे
 :  क्यादा-से-ज्यादा  बच्चों  को  इन  लगद्टों  पर  काम  करने  का  मोका  मिलेगा  जहां  पर  कि  उनको  कोई

 नुकसान  न  पहुंचे  ।  मैं  ऐसा  हूं  कि  ऐसी  पारिवारिक  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  ओर  उनको

 आर्थिक  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  विधेयक  सहो  यह  इस  कारण  क्षे  भी  सही  है  क्योंकि  हमारे
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 इस  देदा  में  ऐसे  भी  परिवार  हैं  जिनको  एक  वक्त  भी  पेट  भर  ख्षाना  नहीं  मिलता  भगर  बह
 काम  न  करें  तो  वह  अपने  अच्चों  का  पेट  पान्त  महीं  सकते  इन  तमाम  चीजों  को  देखते  हुए
 यह  बिल  सद्दी  दिशा  में  उठाया  गया  एक  कवम  इसमें  जो  नियम  बनाये  गये  हैं  कि  झमको  6

 घंटे  करने  का  मौका  दिया  उससे  ज्यादा  काम  उन  बच्चों  से  कोईं  लेगा  तो  उस  पर

 जुर्माना  किया  जा  सकता  है  भोर  सभा  हो  सकती  इसलिए  मैं  समभता  हूं  जब  तक  इस  देह  में

 गरीबी  रहेगी  भौर  लघु  उद्योग  रहेंगे  तब  तक  उनमें  इस  बच्चों  के  अलावा  कोई  दूसरा  काम  नहीं
 कर  सकता  है  क्योंकि  अभी  हमारे  देद  में  बहु  मशीनें  नहीं  हैं  जिससे  क्रि  हम  कालीस  बना  सकें  या

 इस  प्रकार  के  दूसरे  धंधे  कर  सक  ।  मैं  चाहुूंगा  कि  इस  प्रकार  कै  जो  बच्चे  वहां  पर  काम  करते  हैं
 उनको  आप  अबद्य  सविधायें  लिए  शिक्षा  करने  का  प्रबन्ध  करें  तो  यह

 बहुत  भच्छी  बात  होगौ  ।  भाज  हमारे  देश  में  जो  परिह्थितियां  हैं  उनको  देखते  हुए  मैं  समभता  हूं
 म।ननौय  श्रम  म्त्री  जी  यह  बहुत  अच्छा  बिल  लाये  हैं  और  इस  बिल  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 साथ  ही  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  युवकों  को  समस्याकों  का  समाधान  तभी  सम्भव  होगा
 जशबकि  सनकी  तथा  देषा  की  गरोथो  वूर  होगी  ।  °

 करी  कालौ  प्रसाद  पाण्डेय  :  सभापति  इस  सदन  के  सामने  जो  बालक

 श्रम  विधेयक  लाया  गया  है  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  लेकित  साथ  ही

 साथ  मैं  शासन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हू  कि  इस  देश्व  में  जो  बालक  श्रमिकों  को  हालत  है  बहौ

 हालत  इस  सदन  में  हम्हेपेस्डेंट  सदस्यों  की  भी  वन  चुकी  है  ।  विगत  में  हमारे  संगमा  साहब  इस

 सदर  में  इस  तरह  का  कानून  साये  जिसका  हमने  भी  स्वागत  किया  लेकिन  इस  देदा  में  इस

 प्रकार  के  जो  मासूम  बच्चे  ई  जोकि  दो  रोटियों  के  लिए  मोहताज  उन  बाल  अमिकों  की  भाज

 यह  हालत  बन  चुको  है  कि  खुला  आसमान  उनको  चादर  है  और  यह  जमीन  उनका  बिछावन  ।

 आप  इस  प्रकार  के  क/नुन  इस.सदन  से  पास  कराकर  उन  बाल  अ्रम्िकों  के  लिए  सुविधाभों  की

 बात  तो  करते  हैं  लेकिन  जैंबतक  माप  डनकों  वास्तव  में  कायोन्वित  नहीं  करेंगे  तबतक  ये  बालक

 दिन  भर  मजदूरी  करेंगे  मेहनत  करेंगे  लेकिन  उनके  बुजुर्ग  माता-पिता  को  दो  रोटियों  के  लिए

 भी  तरसना  आपने  इस  सदन  में  कानूम  तो  बना  दिया  लेकिम  केवल  कानून  देने  से  ही

 काम  नहीं  चलेगा  )
 अभी  तो  सभापति  मैं  मूमिका  ही  दे  रहा  मैं  यह

 कह  रहा  था  कि  बाल  श्रमिकों  के  लिए  यहां  पर  कानून  बना  देने  से  हो  डमकी  समस्याओं  का

 समाधान  नहीं  हो  सकता  यवि  आप  कानूत  बनाते  हैं  तो  वह  कानून  सही  छूप  में

 भी  यह  आपका  पहला  होना  चाहिए  ।

 आप  बाल  मजदूरों  की  बात  करते  अनेक  मानमीय  सदस्थों  इस  संबंध  में  बोले
 लेकिन

 पह  जो  मजदर  दाब्द  वाल  मणदूर  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  कहा  करते  थे  कि  बच्चे  इस  देश  के

 भविष्य  दूसरे  भनेक  नेताओं  ने  भी  कहा  है  कि  बच्चे  भगवान  का  रूप  होते  हैं  लेकिन  भाज  उम्हों

 बच्चों  को  यह  हवाशत  है  कि  आन  वे  इस  बात  को  भी  नहीं  जानते  कि  हमारे  देशा  का  प्रध।नमंत्री
 कोम

 है  |  वे  यह  भी  नहीं  जानते  कि  संसद  ने  उनके
 लिए

 जो  कानून  बनाया  है  उसके  क्या  प्रा
 ऐश

 दे

 )  मैं  उन  मासूम  बच्चों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हू  कि  जबतक  वेद
 लिक्षा

 की  कमी

 जबतक  इस  देधा  से
 यरीबी  म्ष्ट

 महीं  होगी  तबतक  बाल
 श्रमिकों

 के  कानून  केवल  इस

 सदन  में  ही  बनकर  रह  उनका  कोई  लाभ  उन  बाल  भ्र  सिकरें  तक  नह्ढीं  पहुंच  पाएगा  ।
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 इन  शब्दों  के  आपने  थो  मुझे  बोलते  का  समय  दिया  उसके  लिए  आपको  धम्यवाद

 देता  हू  ।

 ]  ु
 सौमती  अप्पेष्ता  कुसारो  :  मैं  इस  विधेषक  के  बारे  में  दो  शब्द  कहना

 चाहू  इस  विधेयक  में  कुछ  भच्छौ  बातें  हैं  तो  कुछ  बुरी  भी  भारत  के  भागरिक  होने  के

 नाते  मैं  यह  चाहूगीौ  कि  वालक  भ्रम  पर  रोक  लगा  दो  लेकिन  हदें  बास्तविकता  को  तथा
 जिन  परिस्थितियों  में  हम  रह  रहे  इसको  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 8.00  ५.

 वास्तविकता  यह  है  कि  इस  देश  के  1.70  करोड़  बच्चे  काम  करते  इस  वारे  में  कोई
 छचित  मिएस  था  विनियम  नहीं  दे  भयानक  स्थिति  में  कार्य  करहे  कार्य-घंटे  निदिचत  नहीं
 होते  न  झतको  कोई  छूटूटो  दी  जाती  है  भोर  न  ही  उसको  उचित  सजदूरो  तया  स्वास्थ्य  संबंधी

 सुधियाए  भादि  दी  जाती
 हैं

 इसलिए  मैं  सोचती  हु  कि  यह  विधेयक  सह्दी  दिशा  में  रहा  है  तथा  उसके  लिए  में  माननीय
 दल्बी  भहोष्य  को  बथाईं  देना  चाहू  सदसे  पहले  हम  ये  देखें  कि  बच्चे  काये  क्यों  करते

 झाघ  करता  कोई  भच्छा  भहीं  लगता  है  वे  भी  खेलना  चाहते  सेकिन  जब  दे  देखते  हैं  ,
 सभका  पएरियार  मूक्षों  घर  रहा  है  तो  इस  तरह  उसको  मुखमरी  हत्हें  काम  करने  पर  धचणबूर
 ररती  है  ।  ४  हु

 मै  इस  बारे  में  कुछ  सूक्ाव  देना  इस  विधेयक  में  कुछ  कमियां
 पहले  तो  किप्ली  प्रकार  को  अयु-सोमा  का  रल््तेख  नहीं  किया  गया  है  दूसरे  जिन  रोजगारों  पर  रोक
 लगाई  गई  है  उनकी  सूची  विस्तृत  नहीं  है  |  इसे  किर  से  ध्यान  से  देखा  जाना  चाहिए  तथा
 ऐसे  रोजगार  जिन  पर  रोक  लगाई  गई  हे  उनका  अध्ययन  करके  एक  बिस्तुत  रिपोर्ट  बनाई  जाए
 तथा  फिर  उसे  लागू  किया  जाए  ।

 एक  चीज  जिसे  हमें  सुनिध्चित  करना  है  वह  थह  है  कि  बच्चों  को  भी  वयस्क  अभिक  के
 समान  मजदूरो  दो  अगर  कोई  वयस्क  मजदूर  एक  दित  को  15  ९०  मचदूरी  लेता  है  तो
 बच्चे  को  भी  15  ढ०  हो  दिए  जाने  क्योंकि  वे  अपना  अमूल्य  समय  लगा  रहे  मैं  यह
 सलाह  भी  देना  चाहूगी  कि  4  से  12  वर्ष  को  आयु  बे  के  बच्चे  8  बजे  से  लेकर  बजे  दोपहर
 तक  स्कूल  जाने  चाहिए  |  अगर  वे  काम  करते  हैं  तो  उनसे  2  से  शाम  6  बजे,तक  काम  करवाया
 जाना  चोहिए  यानि  एक  दिम  में  केवल  चार  घंटे  तथा  एक  छुट्टी  भी  दो  जानी

 )
 काम  करने  बाले  धच्चे  की  आयु  कम  से  कम  दस  बर्ष  को  होनी  चाहिए  ।  इससे  कम  भायु

 के  बच्चों  को  काम  करते  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।
 ये  कुछ  सलाह  जो  मैं  देगा  चाहती  मेरे  पास  यूਂ  तो  कुछ  और  सुफ्ाव  भी  हैं  परंतु

 आपने  मेरे  समय  पर  रोक  लगा  दौ  है  ।
 ....

 सभाषति  महोदय  :  बहिक  पैंने  तो  अधिक  समय  देकर  आपको  अनुगुद्दोत  किया  कृपया

 e
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 के  विरोध  में  कर्मांटक  में  उत्पत्न  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्लोमतो  चगरेष्ा  कुमारो  :  मैं  रो  बात  भोर  करना  चाहतो  हूं  ।  .

 इस  कानून  को  लागू  करने  के  लिए  जो  संगठन  बनाथा  जाएगा  इसमें  मिला  कमंद्ारी  भो

 होनी  एक  ओरत  माँ  होते  के  ताते  बच्चे  कौ  मुदिकलों  को  समझती  है  ।  इस  काभून  को

 लागू  करने  के  लिए  इसे  मात्र  राज्य  सरकारों  पर  हो  नहीं  छोड़  देना  इसे  केमौय  सरकार

 हारा  अपने  संगठनों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रत्येक  काम  करने  बाले  बच्चे  को  पंजौकृत  करदाना  चाहिए  तथा  एक  उसे  परिचय  प्र

 भौ  दिया  जाना  चाहिए  ।  बिता  परिच्षय-पत्र  के  किसी  बच्चे  को  फास  रूरमे  कौ  अनुमति  नहीं  दी

 जानी  चाहिए  ।  बच्चे  को  पंगोकृत  करवाने  तथा  उसको  परिचय  पत्र  देने  को  जिम्मेदारी  नियोक्ता

 को  होगी  चाहिए  ।

 नियोकता  पर  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  दबाव  डाला  थागा  चाहिए  कि  उसके  पास

 काम  करते  बासे  अच्चे  स्कूल  भेजे  जाते  हैं  तया  उतको  व्यवसायिक  शिक्षा  दी  बाती  है  ।

 मैंने  कुछ  पहलुओं  के  बारे  में  जो  मैं  समभती  हूं  कि  विधेयक  में  आने  से  छू  गए  हैं  सु्ताद

 दिए  भोर  मैं  आशा  करती  हूं  कि  माननौय  मंत्री  महोदय  उनकी  जांच  हम  धास्दों  के  साथ

 हैं  रुक  धार  झिर  मागनोय  मंत्री  महोदय  को  बषाई  देती  हु  ता  विधेयक  रा  शययंत्र  करता

 3०9३  ज०र०

 अंग्रेजी  दनिक  हैराल्डਂ  में  एक  लघुकथा  के  प्रकाशन  के

 बिरोध  में  कर्नाटक  में  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  बबतव्य

 ]
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  गत्वासथ  में  राज्य  भर्ती  तथा  गृहपरभासथ  में  राज्य

 सस्जी  पौ०  :  सदन  को  7  के  हैराए्डਂ  के  साप्ताहिक  विशेषांक

 में  प्रकाशित  एक  लेख  कै  प्रतिरोध  के  परिणाम  स्वरुप  इंबलौर  तथा  कर्मांठक  के  कुछ  भागों  मैं  हुईं

 हिंसा  की  जानकारी  दंगों  के  फलस्वरूप  पुलिस  को  धंगलोर  तथः  मैसूर  में  भी  गोली  चलानों

 पड़ी  ।  सूचना  के  अनुसार  पुलिस  कौ  गोली-बारो  के  परियाम  स्वरूप  11]  व्यक्ति  बंगलोर  में  भोर

 4  व्यक्ति  मैसर  में  मारे  कैगा  सरकार  राज्य  सरकार  के  साथ  संपर्क  बनाए  हुए  है  भौर  झसने

 इस  सम्बन्ध  में  पूरे  ब्यौरे  देमे  के  लिए  कहा  राज्य  सरकार  ते  कुछ  प्रशासनिक  कारंगाईं  धुकू

 कर  दी  इन  घटनाओं  की  स्यायिक  भआांच  के  भादेश  भी  दे  दिए  गए  यह  मालूम  हुआ  है  कि

 समाचार  पत्र  के  सम्पादक  ओर  प्रकाशक  को  भारतोय  दण्ड  संहिता  कौ  धारा  के  अधीन

 गिरफ्तार  किया  गया  है  भोर  छबके  विरद्ध  मामले  दर्ज  किए  गए  यह  भी  बताया  गया  है  कि

 शाहृत  कार्य  भो  शुरू  किए  जा  रहे  है  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  «्योरे  प्राप्त  होने

 हैं  यह  बहुत  खेद  की  बात  है  कि  हमारे  मुसलमान  भाईयों
 की  भावनाओं

 का  ध्यान  किए
 बगैर  सृप्ताचार  पत्र  में  लापरबाह  ओर  हत्ते जक  लेख  प्रकाशित  किया  इस  काय॑  में  कई  बहु

 पुल्य  जानें  गई  ।  गुहमस्जी  ते  कर्मांटक  के  मुरुप  मरनों  भोर  राज्यपाल  से  भी  बात  को  इन
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 दोनों  ते  उन्हें  आइवासन  दिया  है  कि  कानूस  भर  ध्यवस्था  तथा  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए

 .  सभी  कदम  उठाए  जा  रहे  मैं  राज्य  प्राधिकारियों  के  साथ  लगातार  सम्पक  बनाए  हुए  हूं  |]

 कैलदर  सरकार  ने  ऐसी  सभी  सहायता  की  पंशकश  की  है  जिसकी  राज्य  सरकार  को  आभावश्यकता  हो  ।

 हमने  मुरुयमन्त्री  से  यह  सुनिश्चिय  करते  का  अस्रोध  किया  है  कि  भड़काते  बाले  ऐसे
 प्रकाषनों  की  पुनरावृत्ति  न  हो  भौर  उन्होंने  हमें  यह  भाववासन  दिया  है  कि  इसके  लिए  उपाय  किए
 जाए गे  ।  हमने  राज्य  सरकार  पर  कानूम  भोर  व्यवस्था  बनाए  रखने  तथा  यहू  सुनिश्चित  करते  के

 लिए  बल  दिया  है  कि  समाज-विरोधी  तसस््वों  द्वारा  स्थिति  का  फायदा  न  उठाया  जाए  ।

 हम  बंगलोर  में  मुमलमान  समुबाय  के  नेताओं  से  सम्पके  भी  बनाए  हुए  हैं  भोर  हमने  उन्हें

 सम्पूर्ण  संरक्षण  देने  तथा  साम्प्रदायिक  सदभाव  के  बातावरण  को  दूषित  करने  वाले  तत्बों  के  विरुद्ध

 का  रंबाईं  करने  का  आदवासन  दिया  मुसलमान  भाईयों  के  आधात  को  महसूस  करते  हुए  में

 छनसे  समाचार  पत्र  के  श्म्पादक  की  बिना  एर्तें  क्षमा  याचना  जो  मुरुय  रूप  प्ले  प्रकाशित  को  गयी

 को  स्वीकार  करने  कौ  अपीस  करता  हूं  ।  मैं  उन  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  प्रति  गहरी  संवेदना
 व्यक्त  करता  हूं  लिनको  पिछले  को  दिनों  में  जानें  गयीं  जो  घायल  हुए  ।

 शान्ति  ओर  साम्प्रदायिक  सदृुभाव  की  इस  समय  जरूरत  है  भोर  इस  सदन  के  ह्वारा
 टक  के  सभी  बर्गों  के  लोगों  से  शान्ति  तथा  साम्प्रदायिक  सद्भाव  बहाल  करने  को  अपील  करता  हूं  ।
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 क्षी  पी०  पेंचालेया  ।  सभापति  मैं  बालक  श्रम  और
 विधेयक  का  समर्थन  करता  संविधान  के  निर्माताओों  ने  बच्चों  की  ओर  बहुत  ध्यान

 दिया  लेकिन  उनके  सपने  आज  तक  सपने  ही  रह  गए

 बिछले  40  सालों  के  दोरान  हैम  कानून  बनाते  के  बारे  हौ  चिता  करते  रहे  हैं  लेकिन  हमने
 उन  कानूनों  को  लागू  करने  के  बारे  में  चिता  नहीं  की  ।  आज  हम  एक  ओर  कानून  इसमें  जोड़

 रहे  बच्चों  से  संबंधित  अधिनियम  मंत्रालयों  में  इफट्ठा  हो  रहे  हैं  भौर  उन  एर  धूल  जमती  जा

 रही  भभी  पिछले  दिनों  ही  आतं+बादी-बिरोधी  अधितियम  की  भाषा  के  बारे  में  गर्मागर्म  बहस

 हुईं  थी  ।  सरकार  देठा  में  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  इसका  कृपयोग  करने  पे

 ज्यादा  इसकी  व्यवस्था  को  लेकर  परेशान  थी  ।  मुझे  इस  »नूत के  लागू  किए  जाने  के  नारे  में

 बहुत  संदेह  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  कम  से  कम  अब  तो  इस  कानून  को  लागू  करने  की

 कोहदिए  करेगी  ।

 सरकार  इस  विधेयक  के  द्वारा  कुछ  सिद्िचत  छथोगों  में  बच्चों  की  नियोजन  पर  रोक

 लगाने  के  साथ-साथ  भ्न्य  उद्योगों  में  बच्चों  के  काम  करने  की  स्थिति  को  नियंत्रित  करना  छ़ाहती

 भगर  इसे  ईमानदारी  से  लागू  किया  जाए  तो  यद्द  कदम  प्रांसनीय  है  ।  देश में  कोई  ऐसा  लथधु

 120
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 या  कुटोर  उद्योग  नहीं  है  जहां  अच्चे  काम  म  करते  उदाहरण  के  लिए  कांच  माचिस
 फेक्टरी  और  आतिशबाजी  की  फैक्टरी  लें  |  केवल  ही  हैं  जो  इसमें  काम  करते  हजारों
 मासूम  रोटी  कमाने  के  लिए  रोज  मौत  के  साथ  खेलते  कई  मामलों  में  वे  अन्घे  हो  गाते

 ,  हैं  या  भपंग  हो  जाते  हैं  या  मर  जाते  हन  खतरनाक  कार्यों  को  करने  के  बाद  इनको  भरपेट

 ,  भोजन  नहीं  मिल  पाता  नियोक््ता  इन  बेसहारा  बच्चों  की  कीमत  पर  ज्यादा  लाभ  कमाते  की .
 बात  सोचता

 अक्सर  हम  दावा  करते  है  कि  विद  में  ओद्योगिक  रूप  से  डन्नत  दस  राज्यों  में  से  हम  भौ
 एक  हमारे  देश  के  लघु  उद्योग  धंधों  पर  निमंर  करते  हैं  थो  बच्चों  पर  निमंर  करते

 हम  सावंजनिक  क्षत्र  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  तो  प्रर्याप्त  बेतन  देते  परम्तु  इसके
 साथ  हम  इस  बात  की  चिंता  मेहीं  करते  हैं  कि  पूरा  दिन  काम  करने  के  बाद  एक  बाल  भ्रमिक  को
 क्या  मिलता  इससिए  सरकार  को  इन  यच्चों  के  कल्याण  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ॥

 श्षीमान  हमारा  विकासशील  देह  अधिकतर  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  ।

 यद्दी  वो  लोग  हैं  जी  अपने  बच्चों  को  काम  करने  को  भेजते  हैं  ताकि  बे  परिवार  के  खच  में  कुछ
 सदह्यायता  कर  सर्के  ।  अगर  हम  बच्चों  की  स्थिति  फो  सुधारता  चाहते  हैं  तो  इस  भोर  पर्याप्त  ध्यात
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 अप्त  संज्रालय  के  राज्य  सरत्री  पौ०  ए०  :  श्रीमान्  मैं  भाननीय  सदस्यों  का

 क्षाभारी  हू  कि  उन्होंने  इस  बहूस  में  भाग  लिया  तथा  देदा  में  बालक  श्रम  के  ऊपर  अपनो

 विचार  तथा  संताप  ध्यक्त  किया  ।  इस  माननीय  सदन  में  कृपस्थित  सब  बाभक  रूप
 '

 की  समक्र्याओं  से  परिचित  मैं  सोचता  हूं  कि  हममें  से  कुछ  इसे  जानते  ही  मह्ठी  बल्कि  समभते

 भी  हैं  क्योंकि  हममें  से  फुछ  ने  इसे  अनुभव  भी  किया  कमसे  कम  मैंने  तो  अनुभव  किया

 श्री  चोबे  ने  कह्दा  कि  मैं  एक  सद्भावमा  कै  साथ  सदन  में  आया  हू  ।  श्रीमान्  मैं  श  केवल

 सदभावमा  के  साथ  अपितु  एक  विधेयक  के  साथ  भी  इस  सदन  में  क्राया  हम  इस  समस्या  को

 हल्केपन  में  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  यह  तथ्य  कि  हमारे  देश  में  |  करोड़  70  लाख  बच्चे  काम  कर

 रहे  हैं  भपने  भाप  में  काफी  भयकर  बात  इसलिए  हमें  यहु  समझने  को  कोशिदा  करनी  चाहिए

 कि  वे  काम  क्यों  कर  रहे  )
 सदन  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  ज्यादातर  बच्चों  के  मामले  में  आर्थिक  आवश्यकता

 इसका  कारण  रहा  मैं  नहीं  सोचता  कि  हरेक  व्यक्ति  आथिक  आवदयकता  की  बात  को  समझता

 मैं  नहीं  सोचता  कि  प्रत्येक  व्यवित  गरीबी  का  अर्थ  समझता  जो  लोग  इस  विधेयक  के

 विरोध  में  बोल  रहे  हैं  ऐसा  कदापि  म  करते  अगर  इन्होंने  गरीबी  के  दिन  बिताए  होते  ।

 ह
 हम  जानते  हैं  कि  इस  देषा  में  गरीबी  क्या  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  दुनिया  में

 भुखमरी  क्या  होती  इन  सेकड़ों  लाखों  बच्चों  को  दोजी-रोटी  के  लिए  मजबूर  होकर  काम

 करता  पढ़ता  है  ।

 एक  साननौय  सदस्य  ते  कहा  है  कि  वे  इस  विधेयक  का  समथेन  करते  हुए  काफौ  निराषा

 हुए  हैंਂ  भाप  कया  यह  सोचते  हैं  कि  मैं  नहीं  हुमा  मेरी  इच्छा  तो  यह  है  कि  बाल  भ्रम

 ड्यवस्था  को  बहुत  भासानी  से  एकदम  छत्म  किया
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 -  कर
 यदि  मैं  सदन  में  माकरਂ  यह  कहता  हूं  कि  इस  विधेयक  से  बाल  श्रम  का  इम्मूलन  कर  विया

 गया  है  भोर  पूरा  सदन  इसका  स्वागत  करता  है  ।  तो  कया  इस  देश  में  बाल  श्रम  समाप्त  हो
 जाएगा  ?  ऐसा  नहीं  होगा  ।  अतः  इसਂ  बारे  में  हमने  बहुत  थिचार  किया  हमारे  सामने  तीन  रास्ते

 जंसा  है  उसे  वसा  ही  रहते  इसे  समाप्त  करें  भोर  इस  पर  प्रतिबन्ध

 पर  जैसा  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  क्या  ये  संभव  है  ?  जब  हम  इसको  खत्म  नहीं  कर  सकते
 भोर  साथ  ही  जब  हम  जंसा  हो  रहा  बसा  नहीं  होने  दे  सकते  तथ  कुछ  अवदय  करना

 इस  पूरो  स्थिति  को  नजर  में  रखते  हमने  सोचा  कि  जहां  भी  हो  सके  हमें  इस  पर  प्रतिबत्ध

 लगाना  है  भौर  णहां  यह  संभव  नहीं  है  वहां  इसको  नियमित  कर  देना  चाहिए  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  विधेयक  की  संविधाम  सम्मत  होमे  की  बात  करी  है  |  संविध'न  के  भनुच्छेद
 ४24  के  अनुसार  !4  साल  से  कम  भायु  के  बच्चों  को  क्षानों  कारक्षानों  में  ओर  अन्यः  छतरनाक

 जगह्ढों  में  काम  करने  की  मनाही  यह  प्रतिबध  हर  जगह  लागू  नहीं  गहीं  तो  संविधान  के
 मिर्माताओं  ने  इस  तीम  चीजों  को.इतने  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  होता  |  भ्रतः  भनुच्छेद  24
 के  प्रबन्धों  के  हमने  उन्हीं  जगहों  में  ।4  साल  से  कम  आयु  के  बअ/ल्कों  के  काम  करने  पर
 प्रतिबन्ध  लगाया  है  जो  कि  संविधान  के  भनुच्छेद  24  के  अन्तगंत  भाते  हैं  ।

 परस्तु  अन्य  क्षेत्रों  में  जेसे  कि  गैर  गेर  उद्योग  तथा  गेर  श्वतरनाक  व्यवसाय  जैसे

 क्षेत्रों  में बतेमान  परिस्थितियों  में  सबसे  अच्छा  तरीका  यही  हो  सकता  है  कि  बहां  इस  दिशा  में
 मल  किया  जाये  ओर  कल्याणकारौ  उपाय  किबै  जायें  |  हर  माननीय  सदस्य  को  यह  हक  है  कि  वहू
 क्षपमी  निराष्यता  को  व्यक्त  करें  ओर  कहें  कि  इस  विधेयक  में  कह्य!णकारी  उपायों  का  कोई  उल्लेख

 महीं  है|  मैं  सदन  को  विष्वास  दिलामा  चाहता  हूं  कि  हमने  इस  बारे  में  बहुत  सोचा  है  भोर  बाल

 क्षम  की  समस्या  को  सुलभासे  के  लिए  तीम  उपाय  निकाले  पहला  कि  जहां  सम्भव  हो  सके  इस
 पर  प्रतिबस्ण  लगायें  ओर  जहां  सम्भव  नहीं  है  वहां  इसे  विनियमित  करें  शोर  उनके  पुनर्वास  के

 करूयाणका री  कार्यक्रमों  को  रुपरेछ्का  तेयार  को  उनके  लिए  सब  तरह  के  प्रबन्ध  करते

 होंगे  ।

 जब  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  ये  तो  कुछ  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  हमें  एक  उपकर

 लगाना  चाहिए  जिससे  कुछ  कल्याणकारी
 कायं

 किये  जा  पर  काफ़ी  विचार  विमर्श  के  बाद

 हम  इस  मतीजे  पर  आये  हैं  कि  हमें  कल्याणकारी  कार्यों  के  लिए  और  उपकर  नहीं  लगाना

 बल्कि  बजट  में  इसके  लिए  प्रावधान  करमे  अतः  इस  विधेषक  में  इसे  शामिल  नहीं  क्रिया  गया

 मैं  सरकार  के  आएाय  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  बाल  श्रम  के  मंससे  को  तीन  तरह

 मे  हुल  करना  चाहती  है  |  पहला  यह  कि  का  रखानों  भोर  अन्य  खतरनाक  क्षेत्रों  में  बालकों

 को  लगाने  पर  प्रतिबंध  लगाया  दूसरा  यह  कि  गे  गंर-उद्योग  तथा  सुरक्षित  क्षेत्रों  में

 इसको  बिनियमित  किया  और  तीसरा  तथा  सबसे  भ्रधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  हे  कि  बच्चों

 की  स्वास्थ्य  तथा  पोपाहार  जंस  कुछ  कल्याणकारी  काय॑  किए  जाएं  ।  हम  इन  कल्याणकारी

 कार्यक्रमों  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।

 मुझे  भारत  सरकार  की  उच्चतम  स्तर  कौ  बंठकों  में  भाग  लेने  का  अवसर  और
 मैं  आशा  ही  नहीं  बल्कि  विदवस  करता  हूं  कि  संसद  के  अगले  सत्र  में  राष्ट्रीय  बाल  अ्मिक  नीति
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 धोषणा  की  जायेगी  जिसमें  काम  करने  वासे  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  ठोस  कार्य  कौ  योजना

 के  बारै  में  बताया  जाएगा  '  मैं  यह  संसद  के  अगले  सन्न  में  घोषित  कहूंगा  ।

 इस  कुछ  बातों  को  मैं  आपके  सामने  चाहता  था  ।
 ह

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यदि  विधेयक  को  कठोरता  से  लागू  न  किया  गया  तो  यह
 निरथंक  सिद्ध  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  जिसे  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  हल  करना  यही  मैं
 बताना  चाहता  हूँ  ।  इस  अधिनियम  में  ही  हमने  एक  विषय  पर  हपान  दिया  अधिनियम
 की  धारा  16  के  अन्तगंत  देश  के  हर  नागरिक  को  मुकदमा  चलामे  का  हक  दिया  गया

 मैं  कल्याणकारी  श्पायों  कै  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  इन  कल्याण  कार्यों  में  हम
 स्वयंसेवी  संस्थाओं  का  भी  सहयोग  लेंगे  भौर  अगले  सत्र  में  मैं  इस  बिषय  पर  करूंगा  ।  अत

 सारे  राष्ट्र  को  इस  समस्या  का  हल  ढू  ढ़ना  चाहिए  भोर  इस  समस्या  को  हल  करते  के  सिए  हम
 सबको  सतत  प्रयास  करने  चाहिएं

 उस  बिन  एक  प्रतिनिधि  मंडल  मुझसे  मिला  जिसमें  अनेक  महिलाएं  वे  भारत  के

 प्रांत  से  थाये  थे  ।  वे  क्षेरे  दफ्तर  आंये  ओर  मुझे  बुरा  भला  कह  कर  कहने  लगे  कि  मैं  अमानवीय

 हूं  और  भी  पता  नहीं  क्या-क्या  कहा  क्योंकि  मैं  बालअम  को  कानूनी  दर्जा  देने  जा  रहा  उन्होंने
 मुझे  बहुत  बुरा  भला  कहा  |  सौभाग्य  से  मैं  उनमें  से एक  महिला  सदस्य  के  पति  को  जामता  था  जो

 एक  बड़े  निर्यातक  भोर  वाणिज्य  मंत्रालय  में  रहते  हुए  मैं  उनके  संपर्क  में  भाया  मैंने

 छनसे  कहा  कि  मैं  उमके  पति  को  अच्छी  तरह  से  जामता  हूं  ओर  वहू  एक  अमीर  व्यक्ति  की  पत्नौ

 उनके  केबल  दो  बच्चे  हैं  जबकि  उनमें  100  बच्चों  की  देखभांल  करने  की  क्षमता  उनके

 पास  बहुत  पैसा  मैंने  उनसे  यह  भी  कहा  कि  क्षयर  वे  बच्चों  के  हित  के  बारे  में  मौर  बाल

 श्रमिकों  के  बारे  में  इंतने  चितित  हैं  उरहें  कम  से  कम  एक  बच्चे  को  गोद  ले  लेना  चाहिए  ।

 अगर  वे  ऐसा  नहीं  करेंगी  तो  यह्  मेंरे  साथ  उनकी  अंतिम  मेंट  है  भोर  डनके  पास  कोई  अधिकार

 महीं  है  कि  वे  दोबारा  मुझसे  मैं  आपको  यह  सब  कह  रहा  हूं  क्योंकि  दुर्भाग्य  से  हम  जो

 डपदेश  देते  हैं  उसका  पालन  नहीं  करते  लोग  प्रतिनिधि  मंडलों  को  लेकर  भाते  हैं  क्योंकि  वे

 अपना  नाम  समाचार  पत्रों  में  और  स्वयं  को  दूरदशन  पर  देखना  चाहते  हैं  ।
 '

 मैं  राष्ट्र  से  यह  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बच्चों  के  कल्याण  का  संबंध

 जो  इस  बारे  में  उपदेश  देते  हैं  उन्हें  उसका  पालन  भौ  करमा  चाहिए  !  अगर  यह  हो  जाए  तो  मैं

 बिदवास  करता  हू  कि  इस  देदा  में  बाल  श्रमिकों  की  समस्या  काफी  हृद  तक  हुल  हो  जाएगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के शाथ  मैं  एक  बार  और  माननीय  सदस्यों  को  इस  विधेयक  का  सम्थंन  करने

 के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  और  माननीय  श्री  पीयूष  तिरकौ  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि-बे  इसका
 विरोध  करने  की  बजहू  कृपा  करके  इसका  समय्थंत्र

 सभापति  महोदय  :  प्रष्म  यह
 नियोजनों  में  बालकों  के  लगाए  जाने  का  प्रतिषेधष  करने  और  अस्य  नियोजनों

 में  बालकों  के  कार्य  की  शर्तों  का  विनियमत  करने  के  लिए  विधेयक  राज्य  सभा  हारा
 पारित  रूप  में  घिनत्रार  किया  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुझ्ा
 सभापति  महोदय  :  भव  सदन  में  विधेयक  पर  खड़व।र  विचार  किया
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 ५  खण्ड  2-  परिभाषा

 भरी  के०  रामचसा  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 ]  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  कीजिए  ।  (1)
 सभापति  विधेयक  में  बालक  की  भायु  के  बारे  में  यह  परिभाषा  दो  गई  है  कि

 जिसने  14  वर्ष  की  भायु  पूरी  नहीं  की  इसे  बदल  कर  16  वर्ष  किया  जाना  इसका
 कारण  सुस्पष्ट  इसी  सत्र  में  आपने  किशोर  न्याय  अधिनियम  पारित  किया  जिसमें  बालक
 की  उम्र  16  वर्ष  रक्षी  गई  थी  ।  1948  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  पारित  हुआ  था  ।  वहां
 बालक  की  आयु  15  वर्ष  परिभाषित  की  गई  बागान  श्रम  1951  में  भी  बालक

 की  परिभाषा  में  आयु  15  रस्ली  गई  थी  ।  मोटर  परिवहन  कर्मकार  अधिनियम  1961,  में  भो
 बालक  को  परिभाषा  में  भायु  15  साल  रखी  गई  थी  ।  जब  आप  इस  प्रकार  का  विधेयक  लेकर  -
 आते  हैं  तो  आपके  पूस  अधिकार  कहां  होता  है  कि  आप  बच्चे  की  आयु  15  या  16  वर्ष  से
 14  वर्ष  कर  अगर  इस  बारे  में  आप  कोई  परिवतंत  करना  भी  चाहते  हैं  तो  वह  बालंक  के

 ह्वित  में  होना  चाहिए  ।  में  माननीय  मन्त्रौ  मह्दोदय  से  निवेदन  करता  हु  कि  वे  इस  संशोधन
 को  स्वीकार  करते  हुए-बालक  की  आयु  16  वर्ष  ही  रहने  दें  और  कम  न

 थी  पो०  ए०  संगमा  :  हमने  संविधान  के  अनुच्छेद  24  के  अनुसार  यह  परिभाषा
 रखी  है  |  निसमें  भायु  14  वर्ष  दी  गई  है  हम  इस  संदोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 सभापति  सहोदय  :  क्या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्ताव  को  वापस  लेना  चाहते  हैं  !
 शी  के०  रामचत्त  रेडडो  :  नहीं  मैं  इसे  वापस  नहीं  लेना  चाहूता  ।
 सभापति  महोदय  :  श्री  के०  रामघन्द्र  रेडडी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोध्नन  को  सदन  में

 मतदाम  कै  लिए  रखता  हूं  ।

 संज्ञोधन  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  शोर  प्रस्वोकृत  हुआा
 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वोक्षत
 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  3
 सभापति  सहोदय  :  मानभीय  श्री  शांताराम  श्री  सैयद  तथा  माननीय

 भी  मूलचन्द  डागा  के  खंड  3  पर  संणोधभ  पर  माननीय  सदस्यगण  इन्हें  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं
 प्रदन  यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  अग  बने  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया
 सभापति  सहोदय  :

 मानमीय  ढा०  दत्ता  सामंत  संक्षोधन  प्रस्तुत  करते  के  लिए  यहां
 स्थित  नहीं  भव  हम  खड़  4  लेते  श्री  डो०  बो०  पाटिल  खंड  4  पर  अपना  संशोधन  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  यहां  उपस्थित  नहीं

 *
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 खंड  4  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकत
 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 बालक  श्रम  तकनीकी

 सलाहकार  समिति  न

 समापति  सहोदय  :  श्री  शांताराम  मायक  साननीय  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए ‘azt
 बदाँ  उपस्थित  नहीं  माननीय  श्री  मूलचस्द  डागा  भी  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  माननीय

 क्री  डी०  बी०  पाटिल  महोदय  भी  यहां  नहींਂ  माननौय  श्री  के०  रामचगा  रेड्डी  ।

 भरी  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 2,  पंक्ति

 अन्त  में  यह्  जोड़ा  जाये  :--

 अध्यक्ष  या  तो  विधि  में  उपाधि  प्राप्त  हो  या  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश  हो  भोर  बाकी

 सदस्यों  को  बालकों  से  सम्बद्ध  मामले  का  अनुभव  होना  चाहिए  |;  (2)

 2  के  सबसे  अन्त  में  निम्व  भर  तःस्थापित  किया  जाये  1--

 (6)  समिति  कौ  सदस्यता  की  अवधि  2  साश्व  से  अधिक  नहीं  (3)

 इस  अधिनियम  में  एक  बाल  श्रम  तकनीकी  सल्लाहुकार  समिति  स्थापित  करने  कौ  बात

 कही  गई  इस  समिति  में  एक  सभापति  के  अलावा  दस  सदस्ष्य  भौर  होंगे  ।  सभापति  और  अन्य  ,

 सदस्यों  की  अहरर्ताओों  के  बारे  में  कुछ  स्पष्ट  महीं  इसलिए  मेंते  यह  संशोधन  किया  है

 सभापति  महोदय  को  या  तो.बिधि  में  उपाधि  प्राप्त  होमौं  या  वह  सेवा  निवृत्त

 स््यायाधीश  होना  और  अन्य  सदस्यों  को  बालकों  से  सम्बद्ध  मामले  में  अनुभव  होने

 यहां  यह  संशोधन  इसलिए  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  सभापति  महोदय  की  कमर  से  कम  कुछ  तो

 विधिक  अहर्ता  चाहिए  ताकि  वे  उप  समस्याओं  को  ठीक  तरह  से  समक  सके  और  उनसे

 प्रभावशाली  ढंग  से  निपट  सकें  और  दूसरा  उनमें  कम  से  कम  कुछ  सामाजिक  प्रतिष्ठा  भी  होनी

 चाहिए  उन्हें  कुछ  सामाजिक  संगठनों  में  काम  का  अमुभव  होना  चाहिए  जो  बच्चों  से  सम्बन्धित  हों

 ताकि  वे  बच्चों  मनोबत्ति  तथा  डनकी  समस्याओं  को  समझ  इसलिए  मैं  समझता  हू  कि

 मंत्री  जी  को  यह  सशोधन  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।

 क्री  पी०  ए०  संगमा  :  तहीं  |

 की  के०  रामचन्त्र  रेडडो  :  मेरा  दूसरा

 सभापति  महोदय  :  इतना  काफी  क्या  भाष  इन्हें  वापस  ले  रहे

 भी  के०  रामसमन्त्र  रेड्डी  :  मैं  इन्हें  वापस  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  के०  रामवन्द्र  रैडडी  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  सं०  2  भौर  «

 3  को  सदन  में  मतदान  के  लिए  रखता  ।

 संशोधन  संस्या  3  मतदान  के  लिए  रखे  गए  ध्ौर  भ्रस्वीकृत  हुए  ।

 समांपति  महोदय  :  प्रदन  यह
 खंड  5  विधेषक  का  अग  बने  ।//
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 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुश्ना  ।  ॒

 खंड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  6

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  ।

 न  6  विधेयक  का  अग  बने  ।  ेल्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा  ;

 खंड  6  विधेयक  में  जोड़  दिथा

 खंड  की  झहथधि  पक््लोर  घंटे

 सभापति  महोदय  :  क्या  श्री  रामचन्द्र  रेडडी  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैँ  !

 क्षी  के०  रामचम्द्र  रेड्डो  :  णी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 पृष्ठ  3,  पंक्ति
 के  लिएਂ  के  पदचात्  रुचि  के  रथान  पर  अन्त:स्थापित  किया  जाए  ।  (4)

 एक  साप्ताहिक  अवकाश  तो  देना  ही  मालिक  को  एक  रजिस्टर  बताते  को  भाणा  की
 जाती  है  जिसमें  अस्य  कई  विवरण  भी  देने  पड़ते  हैं  जेसे  कि  बच्चे  को  बास्तकि  काये  जो

 वह  कर  रहा  हैं  परन्तु  इस  रजिस्टर  में  बच्चे  को  दिए  जाने  वाले  साप्ताहिक  अवकाश
 का  ध्योरा  महीं  होता  ।

 मैं  चाहुता  हूं  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाए  क्योंकि  भ्रगर  बच्चे  को  साप्ताहिक

 |  दिया  भी  जाता  है  तो  भी  निरीक्षक  को  इसकी  जानकारी  कंसे  मिलेगी  ।  इसलिए  रजिस्टर  में  यह
 दर्शाना  चाहिए  कि  साप्ताहिक  अवकाद्ा  कब  दिया  जाता  है  ।

 भहोदय  :  निममों  में  इसकी  ब्यबवस्था  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  पो०  ए०  संगसा  :  यह  नियमों  से  सम्बन्धित  इसलिए  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 नहीं  करता  हूं  ।
 सभापति  महोदय  :  श्री  क्या  आप  इसे  वापिस  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  के०रामच'्त्र  रेड्डो  :  जी  हां  ।

 सभापति  सहोदय  :  क्या  श्री  रेड्डी  को  अपना  संशोधन  वापिस  लेने  के  लिए  सदन  को

 अनुमति  है  ?

 संशोधन  संरया  4  सदन  की  हमुमति  से  बापस  लिया

 सभापति  महोदय
 :  प्रषन  यह  है  :

 खंड  7  विधेयक  का  अग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुग्ा  ।
 7  वियक  में  जोड़  दिया  गया  .”

 खंड  8

 समापति  महोदय  :  श्री  क्ांताराम  नायक  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  प्रदन  यह  है  ।
 कि  खंड  8  विधेयक  का  अग  बने  ।”/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
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 खंड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  9

 सभापति  महोदय  :  डा०  दत्ता  सांमत  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  प्रशत  यह  है  ।

 9  विधेयक  का  अग  बने  ।
 प्रस्ताव  स्थीक्षत  हुप्ा  ।

 खंड  9  विधेयक  मैं  जोड़  दिया  गया  |

 खंड

 सभाषति  महोदय  :  श्री  शांताराम  नायक  यहां  उपस्थित  नहीं  प्रषम  यह  है  :

 विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्थवोकत  हुमा  ।

 खंड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड

 सभापति  सहोवय  :  श्री  बया  भाप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झी  के०  रामचना  रेडडो  :  मैं  पहले  हो  इस  पर  बोल  चुका  हूं  ।  मैं  इसे  प्रस्तुत  भह्दी  कर

 रहा
 सभापति  महोदय  :  प्रषन  यह

 11  विधेयक  का  अग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  -

 खंड  11  विधेयक  में  लोड़  |  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  दत्ता  सामंत  ने  भपने  संशोश्न  में  तए  लंड  को  सूचना  दी

 है  परग्तु  बह  यहां  उपस्थित  मह्दों
 ः

 खंड  12

 सभापति  महोदय  :  श्री  शांताराम  नायक  यहां  उपस्थित  नहीं  प्रइन  यह  है  ।
 *  खंड  12  विधेयक  का  अग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुश्ा  ।

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  13

 सभापति  महोदय  :  प्रशत  यह  है  ।

 बैक  खंड  13  विधेयक  का  अंग  बते  ।

 प्रस्ताव  स्थोकत  हुझा  ।

 खंड  13  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 समआपति  महोदय  :  श्री  दत्ता  सामंत  ने  अपने  संणोधन  में*्तये  खंड  की  सूचना  दो

 है  परस्तु  वह  यहां  उपस्थित  नहीं
 ॥

 खंड

 सभापति  सहोदय  ?  भो  डागा  और  भी  डी०  बी०  पाटिल  यहां  पर  उपस्थित  नहीं

 रामचन्द्र  कया  भाप  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  !



 बालक  श्रम  तथा  विधेयक-जारी  9  1986

 क्री  रामचर्त  रेड्डी  ;  जी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  5,  पंकित
 के  स्थाम  पर  प्रतिस्यापित  किया  आए  |  (6)

 पृष्ठ  5,  पंक्षि

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किग्रा  जाये  ।  (7)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  *

 कै  स्थाम  पर  प्रतिस्थापित  किया  (8)
 मैंने  ये  संशोधन  प्रस्तुत  किए  हैं  ताकि  सजा  और  जुर्माना  कम  किया  जा  इसका

 कह्ेद्य  यह  है  कि  भगर  आप  अधिनियम  को  ज्यादा  कठोर  बनाएंगे  तो  भी  वह  निदिब्त  रूप  से
 ज्यादा  निवा रक  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  यह्  उन  छोटे  अधिकारियों  को  भ्रष्टाचारी  बनाएगा  जो
 लियम  को  लागू  करते  के  लिए  जिम्मेवार  जब  आप  अधिनियम  को  ्लासकर  कारावास  ओर
 जु्मति  को  ज्यादा  सख्त  बना  तो  सम्बन्धित  लोग  छोटे  अधिकारियों  को  क्षरीदेंगे  क्योंकि  ये

 सालिक  सजा  से  बचना  चाहते  इसलिए  भारी  आधिक  दंड  को  10,000  रु०  से  घटा  कर
 1000  या  2000  झपए  केर  देना  चाहिए  ।

 सभापति  भहोदय  :  तीन  संशोधनों  के  बारे  में  क्या  है  ?
 की  पी०  ए०  संगमा  :  हम  इस  राय  से  सहमत  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  हम  चाहते  हैं  कि  नो

 नून  का  उल्लंघन  करता  है  उसके  लिंए  सख्त  सजा  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  भहोदय  :  कया  आप  संशोधन  वापिस  ले  रहे  हैं

 के०  रामचरब  रेडडो  :  जी  नहीं  |

 सभापति  महोदय  :  भव  मैं  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  तोनों  संशोधनों  को  सदन
 हैं  मतदान  के  लिए  रक्षता  हूं  ।

 झंदोधन  सं०  6,  7  झौर  8  सतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  हस्थौकृत  हुए
 सभापति  महोदय  :  खंड  15  के  लिए  कोई  संशोधन  महीं  प्रदम  यह्

 खंड  14  भोर  :5  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुपा  ।

 खंड  ।4  होर  प्रस्ताव  विधेयक  में  लोड़  दिप्  गये  ।

 आअंड  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया

 श्री  के०  रामचमत्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बृष्ठ  6,  पंक्ति  2  ओर  3,--
 अधिकारिता  वाले  किसी  स्थायालय  में  कर  सकेगा  ।”

 के  स्थान  पर
 श्रेणी  कै  न््यायाधीष्  के  न्यायालय  में  कर  सकेगा  और  अपराध  संशय  होगा

 जिसकी  प्रक्रिया  वही  होगी  जो  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  उपबन्धित  संक्षिप्त  विचारण  के
 मामलों  में  अपनाई  जातो  है  ।”  ;
 प्रतिस्थापित  किया  जांय  ।  (9)
 यंहू  प्रक्रिया  से  सम्बन्धित  है  ।  खंड  16  अपराधों  में  अपनाई  लाने  बाझ्तो  प्रक्रिया  के  सबंध

 में  बास्तव  में  खंड  में  प्रक्रिया  महीीं  बताई  गई  है  छि  कया  प्रक्रिया  अपनाती  क्या  यह
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 एक  संशय  भ्रपराध  कोन  जांच  करेगा  इत्यादि  |  इसीलिए  मैंने  यह  प्रंशोधन  दिया  है  कि

 श्रेणी  न्यायाधीश  के  न्यायालय  में  कर  सकेगा  और  अपराध  संजय  होगा  जिसकौ  प्रक्रिया  बही

 द्वोगी  जो  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  उपबन्धित  संक्षिप्त  बिचारण  के  मामलों  में  भ्पनाई  जाती  है  ।”

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  तीन  प्रक्रिया  सेट  दिए  गए  हैं  :
 ढ

 -  (1)  वारंट  प्रक्रिया  (2)  संक्षिप्त  प्रक्रिया  (3)  संक्षिप्त  विच्चारण  ।  नियमों  पर  भिर्मर

 रहमे  की  बजाए  सरकार  फो  आगे  भाना  चाहिए  भोर  इस  संदोधन  को  स्वीकार  कर  सेना  चाहिए
 ताकि  कोई  हांका  मा  रहे  |  शंड  16  इस  प्रकार  से

 पुलिस  भ्धिकारौ  या  निरीक्षक  इस  भधिनियम  के  भ्म्तगंत  भ्पराध

 की  दिकायत  किसी  सक्षम  अधिकारिता  बाले  त्पायालय  में  कर  सकेगा  4

 मेरा  कहना  यह  है  कि  यहू  सक्षम  अधिकारी  इसे  भावी  नियमों  बर  छोड़ने  को  बजाए  भाप
 *  प्रथम  श्रेणी  के  न््यायाधीष  के  न्यायालय  दाब्द  क्यों  नहीं  लिखते  ।

 क्री  पी०  ए०  संगमा  :  मुझे  सेद  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 सभापति  सहोदय  :  कया  आप  इसे  बापस  ले  रहे  हैं  !

 क्षी  के०  रामचत्त  रेडडो  :  जो

 सभापति  महोदय  :  भव  में  श्री  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधतों  को  मतदान  के  लिए  सदन  में

 ॥ं  रखता  हूं  ।
 संशोधम  स०  9  भतदान  के  लिए  रखा  गया  प्रोर  भ्रस्वीकत  हुमा

 सभापति  महोदय  :  लंड  17  के  लिए  कोईं  संगोधम  नहीं  प्रष्त  पह  है  :

 16  मौर  17  विधेयक  का  भग  बनें  ।/

 न्+  प्रस्ताव  स्थीक्त  .

 खंड  16  भ्रौर  17  विधेयक  में  लोड़  विये  गये  ।
 लंड  18

 सभापति  महोदय  :  सेयव  शाहबुद्दीत  पहां  उपस्थित  नहीं  प्रइन  यह  है  :

 18  से  22  विधेयक  कै  भ्रग  बनें  ।'

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुप्ता  ।

 प  खंड  18  ले  22  तक  विधेयक  में  लोड़  दिये  गए
 खंड  के  अधिनियम  11  का  संशोधन

 क्षी  के०  रासचम्तर  रेडडी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  26,--
 के  स्थाम  पर  प्रतिस्थापित  किया  (10)  -

 न  14  वर्ष  की  भायु  स ेऊपर  और  16  वर्ष  से  कम  की  परिभाषा  दी  गई  14  बर्ष  की

 भायु  से  कम  वालों  को  बच्चों  की  परिभाषा  में  लाया,गया  इन  सब  के  बदले  अगर  भाप  16

 बर्ष  की  आयु  रखते  तो  ये  सभी  संधांधन  अावष्यक  नहीं  होते  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  ह
 कि  बहू  इसं  पर  विचार  करें  ।

 झी  पी०  ए०  संगमा  :  मैंने  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  कि  यह  हमने  भांरत  के

 धान  के  अनुसार  किया  है  ।
 -
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 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपना  संशोधन  बाप  लेरहे

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडी  :  जी  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  ।  भब  मैं  श्री  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  को  सदन  में  मतदान  के  लिए
 रखता  :

 संशोधन  संख्या  9  सतवान  के  रखा  गया  तथा  ध्स्वीकृत  हुप्ता
 -  सभापति  महोदय  :  प्रधन  यह  है  :

 खंड  23  विधेयक  का  अग  बने  ।/””
 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 खंड  23  विधयक  में  जोड़  बिया  मया  |

 खंड  24

 .  सभापति  महोदय  :  बया  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झरी  के०  रामचना  जो  नहीं  ।
 ससापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :  ५.

 खंड  24  विध  यक  का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  4

 खंड  24  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।
 सभापति  सहोदय  :  भंब  हम  खंड  25  पर  आते  क्या  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  अपने

 घम  रख  रहे  हैं  ?

 भी  के०  रामसन्त्र  रेड्डी  :  जी  नहीं  ।
 4  सभापति  महोदय  :  प्रषन  यह

 25  भोर  26  विधेयक  का  बने  ।  |

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।
 खंड  25  झोर  26  विधेयक  में  जोड़  विये  गये  ।

 सभापति  भहोदय  :  अब  हम  अनुसूची  पर  भाते  भी  दत्ता  सामंत  अनुपस्थित  है  ।  श्री

 मूल  चन्द  डागा  ।
 भरी  मूलखन्ध  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  द्याम  लाल
 यादव  उपस्थित  नहीं  है  ।  प्रएन  यह  है  :  ह

 वि  खंड  ।,  अधितियमन  सूत्र  भौर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का

 झग  बने  ।/
 प्रस्ताव  स्थोक्त  हुआ  ।

 संड  ।,  स्धितियसन  सूत्र  झ्ोर  विधेयक  का  पूरा  नाम  थिघ्रेयक  में  जोड़  दिये
 सभापति  महोवय  :  भब  मंत्री  जी  विधेयक  पारित  करने  का  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  ।

 शो  मारायण  चोबे  !  एक  उन्होंने  मेरे  इस  प्रदन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है
 कि  मंत्रो  भी  इसे  कंसे  लागू  करने  जा  रहे  उन्दोंने  एक  भच्छा  उपद्रेष्दा  दिया  कि  पूरे  देदा  में  इसे

 लागू  करना  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  के  उपबनन््धों  को  फंसे  लागू  करेंगे  जो

 पद्मपि  अपर्याप्त  है  फिर  भी  हम  उनका  समर्थन  करते  हैं  ।
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 एक  साननीय  सदस्य  :  भाप  एक  बच्चा  गोद  ले  लौजिए  ।
 क्री  पो०  ए०  संगमा  :  मुझे  कुछ  तहीं  कहना  है  ।

 भौ  पीयूष  तिरकी  :  बागान  क्षेत्रों  मे ंबालक  श्रम  के  कई  मामले  सामने

 भ्ाये  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसे  खतरनाक  समभते  हैं  या  महीं  ।

 जो  लोग  चाय  बागातों  में  काम  कर  रहे  हैं  उनका  भौ  शोषण  किया  जा  रहा  मंत्री  महोदय
 क्या  सोचते  हैं  |  क्या  वह  इसे  खतरनाक  समभते  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  रोज्य  संत्री  शोला  :  प्रत्येक  मानभीय  सदस्य

 को  बोलने  का  अवसर  दिया  गया  *  ०

 रा  )
 ह

 झ_रो  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  s  प्ररन  यह  है  :

 भक्ि  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  पारित  किया  जाए  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ा  ।  ह॒

 —

 .  5.42  सणप०

 हु  अशिष्ट  स्त्री  रूपण  विधेयक

 [  प्रमुवाद  ]
 सानथ  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  युवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  सहिला  शोर  बाल  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रंट  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :--:
 '

 «  ०कि  विज्ञापन  के  माध्यम  से  या  शेख  आकृतियों  में  या  किसौ

 अन्य  रौति  से  भौर  स्थ्रिमों  के  अधिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेध  करने  भौर  उससे  संबंधित  या

 झसके  आलनुषंगिक  विषयों  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विद्यार  किया

 ज्ञाए  ।

 मधिष्ह  स्त्री  रूपण  1986  को  विज्ञापनों  द्वारा  या  भग्य  किसी  प्रकार

 मे  स्त्रियों  के  अधिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेध  करने  के  उद्देद्य  से  लाया  गया  स्त्री  रूपणਂ

 पद  से  अर्थ  है  कि  स्त्री  के  दारीर  या  भाकृति  या  उसके  किसी  अंग  को  इस  रूप  में  वित्रित  करता

 कि  बह  भद्दा  या  अपमानजसक  हो  या  स्त्रो
 की

 अवमानना  करे  अथवा  जो  लोगों  की  नैतिकता  या

 मेतिक  मूल्यों  को  अष्ड  करे  या  उन्हें  चोट  पहुंचाये  ।  इस  विधेयक  को  लाते  के  पीछे  मुश्य

 उद्देष्य  यही  है  कि  संचार  प्रकाशनों  भादि  कै  द्वारा  अधिष्ट-स्त्री  रूपण  का

 प्रतिषेध  किया  जा  सके  ।  इसमें  मुख्यतः  मोर  भद्पन  पर  नहीं  अपितु  विज्ञापनों  या  किसी  अ्रश्य

 माध्यम  द्वारा  स्त्री  कै  शरीर  के  भ्रष्ट  रूपण  पर  विया  गया  भगर  यह  साब्ति  हो  जाता  है  कि

 किसी  विज्ञपपन  या  प्रकाष्न  में  स्त्री  का  अदधिष्ट  रूपण  किया  गया  है  जो  जनता  की  नैतिकता  या

 मैतिक  मूल्यों  को  बिगाड़ता  अष्ट  करता  है  या  उन्हें  चोट  पहुंचा  सकता  है  इस  धारा  के
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 कं
 उपबम्ध  उस  पर  तुरन्त  प्रभावी  हो  जाएंगे  ।  किसी  मामले  में  भदहपन  किया  गया  है  या  नहीं  इसे
 स््यायालयों  को  तकेसंगत  श्याय  पर  पड़ेगा  ।

 जेसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  292,  293  और  294  में
 अदइलीलता  के  बारे  में  अनुबंध  दिए  गए  हैं  |  हालाँकि  ये  अनुबंध  पहले  से  हौ  विद्यमान  थे  फिर  भी

 यह  देखा  गया  कि  प्रकाशनों  विज्ञपनों  में  स्त्री  रूपण  बड़ा  भदलील  ढंग  से  किया  जाता
 भौर  यह  प्रवृति  बराबर  बढ़  रही  है  तो  इसके  लिए  एक  अलग  अप्रिनियम  की  आवदयकतां  अनुभव

 गई  स्त्री  के  इस  प्रकार  के  चित्रण  के  विरुद्ध  लगातार  सख्त  एतराज  किया  जा  रहा
 भारतीय  दंड  संहिता  के  वतंमान  उपबंधों  में  अदनीलता  के  बारे  में  प्रावधान  था  पर  सरुत्री  की
 अवसानना  के  विरुद्ध  और  स्त्रौ  के  सम्मान  पर  खराब  प्रभाव  डालने  वाले  ऐसे  चित्रण  को  रोकसने  में
 दे  पर्याप्त  सक्षम  नहीं  थे  ।  ऐसे  कई  उदाहरण  हो  सकते  हैं  जब  स्त्री  को  अवमानना  किए  जाने  का
 कोई  इरादां  महीं  था  पर  फिर  भी  ऐसा  प्रभाव  पेदा  हो  इस  विधेयक  में  इरादा  भ्रावदयक  नहीं

 इसलिए  यह  आवद्यक  समझा  गया  कि  अदिसट  स्त्तो  रूपण  के  बारे  में  एक  भ्रलग  अधिनियम
 लाया  जाए  ।  *  ०

 5.45  झ०  प०

 सहोदथ  पीठासोन
 मैं  यहां  यह  स्पष्ट  करना  चाहती  हूँ  कि  भ्रभिव्पक्ति  को  सस््वतंभता  पर  रोक  लगामे  का

 हमारा  कोई  इरादा  महीं  वास्तव  में  हमने  प्रस्तावित  विधेयक  में  कुछ  श्लास  छूट  दी  है  जंसे

 कोई  लिखित  या  दृष्य  जिसका  प्रकादन  कला  या  साहित्य
 *  के  हित  में  लिक्षित

 या  दृष्य  सामग्री  जो  प्रामाणिक  धाभिक  उहंषयों  के  लिए  बे  फिल्में  जिनके  लिए  भारतीय
 मेटोग्राफ  अधिनियम  कै  अम्तगंत  प्रमाण  पत्र  भ्रपेक्षित  भाकृतियां  भावि  या  प्राचीन  स्मारक  या

 पुरातत्व  स्थल  भोर  अवधोष  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कोई  प्राचीन  स्मारक  ।  इन  सथ  छूटों  के  अलाबा
 इस  विधेयक  में  उपबंधों  के  भन्तर्गत  घलाया  गया  कोई  भी  अभियोजन  का  गस्यायाज्ञम  निर्णय
 किया  जाएगां  जिसके  लिए  किसी  व्यक्ति  को  दोषी  सिद्ध  करते  के  लिए  आवद्यक  प्रमाण  देते

 होंगे  ।

 इन  दारुदों  के  साथ  मैं  विधेयक  को  सदन  के  सुपुर्द  करती  हूं  ।

 अपाष्यक्ष  महोवय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 विज्ञापन  के  साध्यम  से  या  लेख  आकृतियों  में  या  किसी

 क्रम्य  रीति  से  ओर  स्त्रियों  के  भ्रशिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेघ  भौर  उससे  संबंधित  या
 उसके  आानुषगिक  विषयों  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  बिचार  किया
 जाये  ।

 झ्री  मूलचंद  डागा  :  पैं  प्रस्ताव  करता  हूं ह
 विज्ञापन  के  माध्यम  से  या  रंगचित्र  आकतियों  में  या  किसी

 अम्प  रीति  से  स्त्रियों  के  अशिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेध  करने  और  इससे  संबंधित  था  उसके

 आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  उपबंध  कर  ने  बाला  विधेयक  को  एक  प्रबर  समिति  को  सौंपा

 जाए  जिसमें  20  सदस्प  भर्थात  :  ह
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 (1)  श्री  बसुदेव  भाषाय॑

 (2)  श्रीमतौ  मारग्रंट  अल्वा

 (3)  श्री  भट्टम  श्री  राममूर्ति
 (4)  श्रीमती  चन्द्र श  कुमारी

 (5)  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 (6)  भीमती  उषा  भोधभरी

 (7)  श्रो  संफुद्दीन  चौधरी

 (8)  प्रो०  मधु  दंडवत़े

 (9)  श्री  इंद्रजीत  गुप्त
 (10)  श्री  अब्दुल  रणीद  काबुली

 (11)  श्री  पी०  कुलनदईबेलू

 (12)  श्री  धमंपाल  सिह  मलिक

 (13)  श्री  क्वांता  राम  नायक

 (14)  भी  के०  एस»  राव

 (15)  श्री  सी०  माधव  रेड्डी

 (16)  श्री  के०  रामधन्द्र  रेड्डी

 (17)  श्री  सप्तीम  आई०  शेरबानी

 (18)  श्री  के०पी०  उन्नीकृष्णन

 (19)  श्री  गिरधारी  लाल  व्यांस

 (20)  श्री  मूलचंद  डागा

 ओर  उसे  आगामी  सत्र  के  अन्तिम  दिम  तक  अपना  प्रतिबेदन  देने  का  अशुदेश  दिया
 जाय  (27)

 को  नारायण  थोबे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 कि  विज्ञापन  के  माध्यम  से  या  रंगचिष्र  आकृतियों  में  किसी  अम्य  रीति  से

 सित्रयों  के  अशिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेध  करमे  और  उससे  संबंधित  या  |उसके  आनुषंगिक  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाला  विधेयक  को  एक  प्रवर  समित्ति  को  सौंपा  जिसमें  11  सदस्य  अर्थात  :

 श्रीमती मारग्रट अल्वा (2) शभीमती विद्यावती चतुर्वेदी (3) श्रीमती ऊषा चौधरी (4) श्रीमती विभा धोष गोस्वामी (5) श्री दिनेश गोस्वामी (6) डा० फूलरेण् गुह्ा (7) डा० टी० कल्पना देवो (8) श्री एस० जयपाल रेड्डी
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 (9)  श्री  अमर  राय  प्रधान  झा  हा

 (10)  प्रो०  निमला  कुमारी  मौरा  ४  मा

 (11)  श्री  पीयूष  तिरकी  ि

 और  उस्ले  30  1987  तक  अपना  प्रैतिबेदन  प्रस्तुत  करने का  अनुदेश  दिया

 जाए  ।  (29)
 डा०  टी०  कह्पना  देवो  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  जिसका  उ्ृंद्य

 विज्ञापन  के  माध्यम  से  या  रंगच्ित्र  या  किसी  अन्य  रीति  से  स्त्रियों  के  अद्विष्ट  रूपण
 कः  प्रतिषंध  करना  यह  सरकार  द्वारा  घोषित  इस  मान्यता  को  व्यकत॑  है'कि  वह  फिसी

 ऐसे  कायं  की  भ्नुमति  नहीं  देगी  जिसंसे  नारौ  सैक्स  वस्तु  के  रूप  में  भवम।नत़ा  होती  हो  हम
 इसके  लिए  सरकार  की  अभारो  हैं-कि  इसने  देर  से  सही  पर  मारी  को  सेक्स  प्रतीकों  के

 प्ैँं  भ्पमानित  या  अवमामना  को  प्रतिवन्ध  करने  की  ह्रावइयकता  को  अनुभव  किया  ।

 परन्तु  मैं  यह  कहना  चैी।;गी  कि  पुरुषों  का  अभन्र  रूप्ण  भी  समोन  रूप  से  घ॒णोस्पद  और

 भ्रष्ट  इसलिए  मैं  यह  सुभावे  देना  चाहूंगी  विधेयक  को  क्त्रो  तक  दी  सोमित  मਂ  रखकर

 इसके  स्थान  पर  मानव  दारोर  के  रुप  को  लामाभ्य  कप  में  हृपण  किया  जाए  जिसमें  स्त्री  और

 पुरुष  दोनों  हौ  आ  जायेगे  ।  कै

 दूसरौ  बात  जो  अस्यंध्त  महत्वपूर्ण  है  मिसे  उंहइंय  भोर.कारंणों  के  विवरण  में  भौ

 शैया  है  कि  भद्दे  पं  से  संबंधित  सं  विधि-पुस्तक  कामून  भेफरतौय  अप  संहिता  में  कोडौकुत  किए
 गए  आापत्तिजबक  प्रकाएामों  के  बिकूठ  कूल  भी  परन्तु  इम  संब  कार्नतों  के  बावजूद  यह
 समस्या  बढ़  रहौ  क्योंकि  सरकार  इस  क्ृ!सूर्नों  को  कारगर  रूप  से  शागू  नहीं  कर  रही  है  |  मैं

 मझती  हू  कि  मारी  दारोर  को  सैक्स  को  वस्तु  के  रूप  में  विज्ञापमों  भें  भद्द  रूप  से

 चित्रित  किए  जेने  के  विरुद्ध  अकैलि  सरकार  क्यनत  को  प्रभावों  कप  से  लाश  महीं  कर  सकती  है
 जब  तक  कि  गर-सरकारी  संगठन  जनता  को  इस-बारे  में  जागुत  करके  सरकार  की  संह्ायता  नहीं
 करते  उदाहरण  के  लिए  वूरददान  में  दिए  जामे  बाले  विज्ञापनों  को  लें  ।  चाहे  विजे।पित  बर्स्तु

 साबुन  हो  या  दांतों  का  ब्रुश  हो  या  तोलिया  हो  इम  सब  विज्ञापमों  में  इन्हें  बेचने  के  लिए  नासे
 हारीर  का  प्रयोग  किया  जाता  अदलील  फिल्मों  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  और  उम्हें  दूरदर्दान
 पर  नहीं  दिज्लाया  जाना  सेंसर  बोर्ड  को  भोर  ज्यादा  प्रभावशालो  अमायाो  जामा  चांहिए  ।

 अदलौलता  का  निर्णय  करने  कुछ  मियम  बनाए  जाने  चाहियें  क्योंकि  कुछ  के  लिए  एक  :

 चीज  अपलील  हो  सकती  है  जथ्कि  दूसरे  के  लिए  इसलिए  हमें  इंस  बारे  में  मनियम॑  अवंधय

 बनाने  चाहिये  |  परन्तु  विधेयक  में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गृपा  है।'मैं  मातभोय  मंत्री  महोदय
 से  यह  अनुरोध  करूंगी  कि  वे  इस  विधेयक  में  अदलोलता  का  निर्भेय  करमें  के  आरे  में  कुछ  निषम

 दा।भिक्ष  करें  ।

 इसके  साथ-साथ  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  मांध्यमों  को,मंहिलाओं  को  प्रोत्साहंंत  देने  तथा
 उनमें  यह  जागृति  पंदा  करने  में  वे  कसी  भी  क्षत्र  में  पुरुषों  से  किसी  बात  प्रैं  फम  महीं  और

 के  विकास  कार्यों  में  हिस्सा  लेकर  वे  देश  की  प्रणति  में  हाथ  धंटा  सकतो  है  आावि  बातों  उनमें
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 -  ———
 ाइपज-//8ै/प”प/भ/"प/।उ  पे  -++5 भात्म-विदवास  की  भावना  जगा  सकते  इसके  विपरीत  दूरदर्शन  महिलाओं  को  या  तो  बतंन

 धोते  हुए  या  फिर  न  डहुस  पकाते  हुए  या-कपड़  धोते  हुए  दिल्लाता  है  जेसे  वे  यही  सब्र  करने  को  पंदा

 हई  हों  ।  इसलिए  मैं  भपनी  माननीय  मंत्री  महोदस्स  श्रौमतो  माग्रोड  भल््या  से  प्राश्नंना  केरूंगी

 [  ध्यवधान  )  ५

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पुरुषों  से सारा  काम  करवाएं  ।  ा

 भ्रो  भारायण  चोबे  :  ँ्रौभान  भगूर  आप  काम  करें  तो  बया  हज  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोव  :  कुछ  नहीं  .।  मैं  तो  भापसे  कह  रहा  था  ।  भाप  इसे  बदल  सकते
 संब  सदस्य  ओर  विधेयक  ले  अयेंगे  और  मंत्री  महोदय  बचाव  करना  होगा  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  भापको  सम  किसी  को  क  रखा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भापका  अनुभव  मुझे  कार्य  करने  को  कह  रहा  है  ।

 भी  न्रयण  चोबे  :  चिता  न  करें  मैं  आपकी  सहाग्रतां  कहूंगा  ।

 टो०  कल्पना  देवी  :  ऐसा  करने  से  महिलाथ्ों  में  आश्मविध्वास  प्रेदा  होगा  इसलिए
 यह  अश्यस्त  अआवदयक  है  ।

 #  इस  सरदमं  में  अमेरिका  में  हूडसन  अ्रायोग  द्वारा  की  गईं  सिफारिशों  के  आरे  में  भापको

 ती  है  ।  मुह  भायोग  एटॉर्नों  जन  एडवर्ड  कंसे  हारा  बनाया  गया  थ्रो  जिसके  अऊ्ग्रक्ष  जस्टिस

 हिमी  हेढसने  थे  ।  इन्होंने  इस  समस्या  को  रोकने  लिए  तथा  इलों  ब्जिलेंट  ग्रूपों  की

 स्थापना  से  लड़ने  के  लिए  संधीय  तथा  राज्य  नियमों  में  परिक्तेन  की  सिफ़ारिण  कामून  को

 समय  भोर  परिस्थिति  की  भावशइयक्रता  के  अनुसार  बदलते  के  लिए  हमें  भी  पुक  ऐसे  भायोम  को

 आपदयक्ता  है  |

 भड्ट  एवं  मदलौल  विज्ञापन  शया  फिल्में  हमारी  धुंवा  प्रोढ़ी  कौ  पानसिकता  को  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  करते  भद्दे  विज्ञपनों  के  बुरे  प्रभावों  पर  ओर  देने  लिए  प्रच्चार  माध्यमों  का
 प्रयोग  बहुत  भावदयक  हैं  ।

 ह

 सरकार  की  ऐसे  विशे।पनों  जो  स्त्रियों  के  भ  गों  को  अदलील  ढंग  से  दिखाते  न  केवल
 रोकमा  चाहिए  बल्कि  उन्हें  दण्डनीय  अपराध  भोषित  कर  देना  चाहिए  |  महिला  स्न्यं  सेवी  संगठनों
 को  भी  ऐसे  भरदलील  विज्ञापनों  का  विरोध  करना  चाहिए  तग्मा  कानून  को  लागू  करने  में  सरकार

 सहांबता  करनी  चाहिए  ।
 ह

 अब  कुछ  में  इस  विधेयक  के  प्रावश्तानों  के  बारे  में  कहना  चाहती  हू  ।  खंड

 में  स्त्री  रूपएणਂ  की  परिभाषा  वहुत  अस्पष्ट  भौर  विस्तृत  रूप  में  दी  गई  यहां तक
 कि  सहिला  ये  प्रशासन  स्तर  पर  की  .  गेई  बंध  गतिविधियों  को  बच्चाने  के  रास्ते  के  कप  में  प्रयोग

 जा  सफता  है  जिसके  द्वारा  कानूती  सलाहकार  अभियोजन  को  अ्स्तफल  कर  इसका

 होगा  कि  निर्दोष  तो  मारा  जायगा  भौर  अपराधी  छूट  जाएगा  ।

 बे

 '  परिणाम  यह

 झंड  5  के  अन्तगंत  प्राधिकृत  अधिकारियों  को  प्रवत्त  की  जाने  बाली  प्रस्तावित  शक्ति  बहुत
 जधादा  है  जिसके  गलत  इस्तेमाल  किए  जाने  का  खतरा  है  ।

 में  इस  बात  पर  जोर  देना  धाहुती  हू  कि  इस  विधेयक  के  प्रवर  समिति  के  पास
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 विचा  र:कै  जिएं  भेजा  जाए  ताकि  इसे  फारित  करने  पहले  इसे  पूर्णतमा  त्रुटि  शहित  बनाया
 जा  इन  में  अप्रती  ससाप्त  करती  हु/तथा  विश्नेयक  पूरा  समर्थन
 करती  उन  5  ah  0४  #  ३,  ,  ae  Me  (५

 हरी  के०  झार०  नटराजन  ।  उपाध्यक्ष  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के०

 की  ओर  से  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता-हू  प्रशंंसनीय  उह  इय  के  साथ  लाया  गया

 इस  विधेयक  में  प्रदर्शन  किसी  भी  रूप  में  स्त्री  के  अशिष्ट  रूपण  के  प्रतिबंध  को

 कोदिएा  गई  एस,विधेयक  में  अधिष्ट  स्त्री  रूपण  साहित्य  के  बितरण  लेक्षों  के
 फोटोचित्र  किसी  भी  रूप  में  भ्रशिष्ट  स्त्री  रूपण  पर  प्रतिषेध  लगाया  गया  है  ।

 इल  विधेयक  को  जितना  शीघ्र  दो  सके  प्रभावी  बनाया  घाना  फिर  में  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  करता  हू  कि  वे  खंड  4  (1)  के  उपबम्ध  का  कुछ  भाग  हटा  दें  |  खंड  4  के

 उपवस्घ  को  पढ़ने  की  में  अनुमति  चाहता  हू  ।  इसमें  कट्टा  गया  हैं  :

 इस  घारा  की  कोई  किसौ  ऐसी
 रूपण  या  आकृति  को  लागू  नहीं

 .  (i)  जिसका  प्रकाशन  लोक  कल्याण  में  होते  के  कारण  इस  आधार  पर  मभ्यायोचित

 झाबित  हो  जाता  है  कि  ऐसी .
 रूपण  या  कला  अबवा  विद्या  या  सबंजम

 oR  प्रंबंधी  अभय  उद्देदयों  के  हित  में  है''*ਂ
 केवल  दाब्द  ही  वहां  होना  कला  अथवा  बिश्या  या  सवंजम

 सम्बन्धी  अन्य  उदेषयਂ  को  हटा  दिया  जाना  भन्यथा  बर्तमात  लिसमें  ये  दाब्द
 शामिल  इस  विधेयक  के  आदाय  के  प्रतिकूल  होमा  ।

 1  इसे  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थ  करता

 क्री  गदाघर  साहा  :  उपाध्यक्ष  बह  उपाय  फोटोचित्रों  तथा
 विज्ञापन  के  जरिये से  होने  वाली  स्त्रियों  की  अद्योगति  को  रोकने  तथा  छ््रियों  की  प्रतिष्ठा  एवं
 गरिमा  पं  सूधार  लाने  के  लिए  किया  गया  विधेयक  का  उद्देश्य  एवं  आद्यय  बेशक  अ  च्छा

 विधेयक  का  विरोध  नहीं  किया  जा  रहा  है  परन्तु  लोग  इस  बात  से  चिन्तित  हैं  कि  भारत  में
 भरत  जाति  कौ  पूर्णरूप  से  उपेक्षा  एवं  अवद्ेलना  की  जा  रही  इस  महत्यपृण  क्षेत्र  में  कानून
 लागू  करने  के  वरे  में  सरकार  गहराई  से  महीं  सोच  रही  है  ।

 क्री  मारायण  चोबे  :  उपेक्षा  तथा  भ्रवहेलना  की  जा  रही  है  ।

 या  ।  गवाधर  साहा  :  मैं  कहता  हू  कि  इस  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा  किया  गया  कार्य  कदाचित्
 बेहतर  नहीं  हैं  ।  उत्पाद  कौ  और  ध्यान  भाकपित  करने  के  लिए  समाचार  फिल्मों
 तथा  दूरदरान  में  विज्ञापनों  मैं  स्त्री  के  यौनाक्षण  का  सहारा  लिया  जाता  फिल्मों  में  ही  बहुत
 बुरा  होके  कुंऊ  फिंश्में  स्पर्धा

 कौ  भावना  पैदा  करती  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  साबंजनिक
 स््थामों  पर  स्त्रियों  के साथ  छेड़खानी  की  जातो  है  भोर  उसका  परिणाम  स्वरूप  स्त्री  को  उस  छवि
 मानने के  लिए  बाध्य  पड़ता  है  कि  स्त्री  के  लिए  सुरक्षित  एवं  उपयुक्त  स्थान  घर  है  तथा  वे

 “136:  |



 18  1908  )  अधि ष्ट  स्त्री  रूपण  विधेयक

 पुरुष  के  बराबर  नहीं  यह  बात  स्िधान  में  दिये  गये  मीति-निर्देशक  सिद्धातों  के  विरद्ध  है
 जिनमें  स्त्री  को  पुरुष  समान  दर्ज  का  आइबासन  दिया  गया  रस  बात  को  हवीकार  किया  गया
 है  कि  भारतीय  दण्ड  सहिता  की  धारा  292,  293  तथा  294  के  अन्तगेंत  वर्गीकृत  थो
 भदिष्ट  रुपण  के  प्रतिषेध  हेतु  बनाये  गये  इस  कार्य  को  करने  में  असफल  रहे  तथा  सरकार  यहु

 है  २दावा  नहीं  कर  सकती  कि  जिनको  फिल्म  प्रमाणीकरण  की  प्रक्रियाओं  तथा  फिल्म  प्रमाणीकरण  के
 धतंमाम  मार्ग-निर्देशों  तथा  स्वस्थ  फिल्म  निर्माण  के  सिद्धांतों  का  पालन  करना  चाहिए  था  वे  इसका

 )
 तंलन  कर  रहे  तया  उन  लोगों  पर  सजा  के  प्रावधान  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  थो  उस

 /  प्रपबन्धों  का  पालन  न  करते  या  उन्तका  उल्लघन  करने  के  लिए  जिस्मेदार  समाज  में  स्त्रियों  की

 यह  दशा  है  तथा  इस  क्षंत्र  में  बताये  गये  अन्य  कानूनों  को  तरह  द्वी  प्रस्तावित  कानून  भौ  कमजोर
 अपध्रभावी  रहेगा  ।

 रोजगार  के  क्षत्र  में  तथा  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  मै ंउनको  स्थिति  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  संविधान  में  स्त्री  को  समान  दर्जे  का  आदवासन  दिया  गया  है  तथा  स्त्रियों  की  प्रतिष्ठा  के

 लिए  एक  काये  योजना  भी  तेयार  की  गई  थी  जो  1974  की  स्त्री  प्रतिष्ठा  समिति  की  रिपोर्ट  पर

 श्राघारित  थी  ।  इस  दस्ताबेज  में  कहा  गया

 से  सम्बन्धित  मामलों  में  संविधान  सभी  तागरिकों  को  समान  अवसरों  का

 आदवासन  देता  है  और  आजीबिका  के  पर्याप्त  साधन  सुनिदिचत  करमे  कै  लिए  राज्यों  को

 निर्देश  देता  है  भोर

 (2)  समान  कार्य  के  लिए  समान  बेतन  तथा  कार्य  की  सामवोधित
 दक्ष  पेंਂ

 पंविधान  के  समानता  खण्ड  का  सभी  के  लिए  कुछ  अथं  होता  अधिकांश

 लोगों  के  लिए  इसका  भर्थ  कुछ  नहीं  होगा  यदि  थे  अपने  काम  के  प्रति  तथा  जो  बैतन  दे  प्राप्त

 करते  हैं  उसके  प्रति  रहते  हैं  ।  ेु
 बेतन  में  असमानता  को  सर्वधानिक  उपबस्धों  का  उल्लंघन  मामा  गया  था  ।

 आधुलिक  अर्थव्यवस्था  के  फलस्वरूप  उत्पादनकारी  प्रक्रिया  में  से  स्तियों  को  अधिक
 सख्या  में  बाहर  निकाला  जा  रहा  है  भोर  स्थियों  का  पोगदान  तथा  योगदान  को  क्षमता  सीमित  रह

 '
 गई

 :  6.00  भ०  १०

 है  1961  से  1981  बीस  वर्षों  जबकि  स्त्रियों  को  संद्या  बढ़कर  1120

 जाल  हो  गई  स्त्रीकायं  बल  में  90  साख  से  भी  कम  की  वृद्धि  हुई  है  जिसके  परिणाम

 ;  ह्वरूप  भागीदारी  अनुपात  में  एक  चौथाई  कमी  भाई  है  जो  1961  में  280  था  भोर  1981  में ह
 21%  से  भी  कम  था  ।  हि

 स्त्रियां  कुल  कार्य  बल  का  14%  हैं  भोर  उनमें  से  अधिकांदा  कम  बेतन  वाले  पदों  पर

 कार्य  करती
 हैं

 हि  पूरे  साथंजनिक  क्षेत्र  में  स्त्रियों  का रोजगार  अनुपात  9.340  था  तथा  कैरहीय

 क्षेत्र में  343%  था  भौर  1951,  1961  तथा  1971  में  क्षानों  में  इनका  अनुपात  20%,
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 15.8%  तथा  11.9%  था  ओर  सित्रिणें  के  साथ  भेदभाव  करने  में  सी०  सी०  एल०  का

 स्थान  प्रथम  रोजगार  क्षंत्र  में  हमारे  देश  में  स्त्रियों  को  यह  स्थिति  है  ।

 विक्षा  के  क्षत्र  में  मी  उनकी  स्थिति  अधिक  बेहतर  नहीं  है  ।  पूरे  देश  में  1971  में  स्त्रियों
 को  साक्षरता  बर  18.69%  थी  तथा  1981  में  यह  24.82%  थी  ।  हर  क्षेत्र  में  उनके

 कल्याण  को  नजरनन््दाज  किया  जा  रहा  इन  विषयों  के  बारे  में  इस  विधेयक  में  कोई  जिक्र  नहीं
 किया  गया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 संसदोय  कार्य  मस्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  श्ौला  :  उपाध्यक्ष  मैं

 यहां  उपस्थित  सबस्यों  से  निवेदन  करती  हूं  कि  वे  इस  बात  के  लिए  सहमत  हो  जायें  कि  सभा  का

 समय  6.30  बजे  तक  बढ़ा  दिया

 6.03  स्०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 कैग्शौय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944  के  प्रस्तगंत  ्रधिसूचनतायें
 वित्त  सरजालय  में  व्यय  विभाग  सें  राज्य  सरजो  के०  मैं

 कैस्त्रीय  उत्पाद-शुलूक  नियम  1944  के  अस्तगेत  जारी  की  गईं  मिम्नलिक्षित  अधिसूचनाओों  की

 एक  प्रति  तथा  भर  ग्रं जी  संस्क  सभा  पढल  पर  रखता

 (1)  भ्रधिसूचना  संख्या  जो  9  1986  के  भारत
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  भ्रादाथ  4,000  किलोग्राम  से  अनधिक  भार
 पोग  वाले  ईघन  वक्ष  हल्के  वाणिज्यिक  मोटरयानों  पर  कैल्द्रीय  उत्पाव-शुल्क  को

 तुसार  20  प्रतिशत  से  कम  करके  मूल्यानुमार  10  प्रतिशत  करना  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  शापन  ।

 [  प्रश्यालय  में  रखी  गई  |  देलिए्  संख्या  एल०हौ०  3649/86]
 (2)  अधिसूचना  संस्मा  ०,  जो  9  1986  के  भारत  के
 राजपन्न  में  प्रकाद्िित  हुई  थी  तथा  जिसका  आदाय  ,000  किलोग्राम  ते  असधिक  भार
 योग  वाले  हल्के  वाणिज्यिक  मोटरयामों  जिनमें  उद्योग  मंत्रालय  तथा  तकमौको  विकास
 महानिदेशालय  हारा  अनुमोदित  कार्यक्रम  के  भ्रधीन  निर्नित  अप्रत्यक्ष  इ  जे  क्दान  टाइप  डीजल
 इंजन  लगाए  गए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  को  मूल्यानुसार  20  प्रतिदत  से  कम  करके
 मूल्यानुसार  10  प्रतितात  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 [  प्रग्भालय  प्ें  रखो  गईं  |  देछिए  संख्या  एल०दो०  3650/86]
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 ध  जी  दे ्ाां  aa

 6.04  भ०प  ०
 रे

 अशिष्ट  स्त्री  रूपण  विधेयक-जञारो

 ]
 ४  श्वा०  फूलरेणु  गुहा  :  उपाध्यक्ष  मैं  भ्रधिष्ट  स्त्री  कूपण  प्रतिषेथ

 का  स्वागत  करती  यह  एक  बहुत  सराहनौय  विधेयक  है  उद  दय  सांस्कृतिक  मूल्यों  कौ  रक्षा
 *  करना  इसमें  समाचार  रंग  चित्रों  तथा  अन्य  साथनों  के  म/ध्यम  से  अधिष्ट

 मिरुपण  प्रतियेध  के  लिए  प्रावधान  किए  गए  इसमें  पुस्तकों  या  जिनमें  किसी  भौ
 प्रकार  से  भद्धिष्ट  छ्त्री  दपण  के  परिचालन  तथा  वितरण  पर  रोक  लगाने  का  भी  प्रस्ताव

 भाजकल  संश्कृति  के  नाम  पर  हम  देखते  हैं  कि  फैशन  अभिव्यक्ति  की  अइली

 /  मग्नता  तथा  कामुकता  प्रचलित  हो  गई  जब  तक  कि  इस  अशिष्ट  अभिव्यक्ति  को  रोकते
 के  लिए  उपाय  नहीं  किए  जाते  तो  हमारे  समाज  के  मूल्य  तथा  भोरत  की  प्रतिष्ठा  का  भौर  भ
 पतन  होता  जाएगा  ।  मैं  सभा  को  याद  दिलाना  चाहुती  हुं  कि  इस  प्रकार  के  विधेयक  के

 लिए  स्त्रियां  तया  महिला  संगठन  एक  सम्बे  समय  सै  संघर्ष  कर  रहे  मुझे  खशी  है  कि  आज

 यह  विधेयक  आ  गया  है  ।

 स्त्रियों  को  दूसरे  दर्जे  के  नागरिक  माना  जाता  है  ।  हमारे  देश  में  पह  भी  एक  मुसौबत  है|  .

 स्त्रियों  को  पुरुषों  के समान  मही  समझा  जा  सकता  यह्षपि  संविधान  में  इससे  भिम्त  था  कही
 गई  बहुत  से  लोगों  की  सजर  में  स्त्रियां  सम्मामनमीय  मागरिक  नहीं  मुझे  यह  कहते  हुए

 दु:ख  है  कि  प्रचार  माध्यमों  में  स्त्रियों  का  प्रयोग  कामुकता  के  प्रतोक  के  रूप  में  किया  जाता  है
 विभिस्न  प्रभार  माध्यमों  में  भदलील  विज्ञापन  निकलते  पोनाकरषण  की  ओर  ध्यान  दिलाने  के

 लिए  नंगी  भौरतों  को  विखाया  जाता  है  ।  यवि  आपकी  पत्नियों  तथा  बेटियों  की

 बेइज्जती  कौ  जातो  है  तो  भोरत  का  स्वकृप  क्या  होगा  ?  भरत  का  स्वरूप  ही  समाज  का  स्वरूप

 es
 6.06  पभ्र०प१०

 ४  महोदय  पोठासोन

 यह  विषय  केवल  स्त्रियों  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  है  बल्कि  पूरे  समाज  से  शम्बस्धित

 परम्तु  आमतोर  पर  औरतें  हवी  ऐसे  विज्ञपनों  का  विरोध  करती  हैं  ।  परल्तु  हमें  यह  नहीं

 भूलमा  चाहिए  कि  यह  बात  पूरे  समाज  से  सम्बन्धित  है  ।

 मैं  यह  कहना  चहती  हूं  कि एफ०  ए०  भो०  ने  यह  कहा  है  कि  विदक  का  दो-तिहाई  काये

 सित्रयां  करतो  विदव  का  50%  से  भी  अधिक  भोजन  स्त्रियां  तैयार  करती  अपने  टेली

 बजन  में  हम  अमतौर  पर  देखते  है  कि  ऋषि  क्षेत्र  में  पुरुष  की  मुख्य  भूमिका  होती  वास्तव  में

 प्रचार  माध्यम  सामाजिक  यपाद  को  प्रदर्शित  महीं  करते  हैं  परम्तु  प्रचार  माध्यम  अपनी

 जिकता  स्वयं  बनाते  यहू  विदित  है  कि  प्रचार  माध्यमों  से  धीरे-धीरे  हमारे  दृष्टिकोण  में  परि

 व्तंम  भा  जाता  अतः  प्रचार  माध्यमों  को  वास्तविक  सच्चाई  प्रदर्शित  करनी  चाहिए  तथा  लोगों

 को  शिक्षा  देनी  चाहए  ।
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 अन्त  में  मैं  यह  बात  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  कई  स्त्रियां  स्वयं  धन  के  लालच  में
 रिक  विज्ञापनों  में  आती  समूचे  समाज  के  लिए  यह  भौ  बहुत  शर्म  की  बात  इस  सम्बम्ध  में
 मैं  कहना  च  हतो  हूं  कि  स्त्रियों  की  लड़कियों  की  शिक्षा  तथा  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए
 उपयुक्त  प्रबन्ध  किए  जाने  चाहिए  ।  अन्यथा  अहुत  सी  स्त्रियों  को  इस  तरह  के  कार्य  करने  पड़ेंगे  ।

 आल स्वष्छिक  समाज  सुधारकों  तथा  महिला  संगठनों  को  काफी  कार्य  करना  हस

 कानूत  को  ठीक  ढंग  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  केवल  सामाजिक  कानून  से  ही  समाज  का

 दृष्टिकोण  महीं  बदला  जा  सकता  ।  इस  कानून  को  लागू  करते  के  लिए  हम  सबको  सहयोग
 चाहिए  ।

 भाज  इस  विधेयक  को  भ।गे  लामसे  के  लिए  मैं  माननीय  मम्त्री  जी  तथा  सरकार  को  बधाई
 देती  हूं  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  भ्रष्यक्ष  मैं  इस  विभेयक  के  विरोध  में  महीं  हूं  ।

 परम्तु  मैं  भरपके  द्वारा  माननीय  मन्त्री  मद्दोदय  के  यहू  सुझाव  अवद्य  दूंगा  कि  जेसा  कि  हमने

 सुझाव  द्विया  इस  विधेयक  को  एक  चयन  समिति  के  पास  भेजा  जाना  चाहिए  क्योंकि  इसमें  कई
 कमियां  हैं  जो  उन्होंने  स्वयं  स्वीकार  की  हैं  तथा  जिन्हें  दूर  किया  जा  सकता  है  ।

 |  भीसती  भारप्रेट  घाल्या  :  मैंते  कभी  भी  स्वीकार  नहीं  की  ।

 क्री  मारायस  चौजे  :  हम  एक  नाजुक  दोर  से  सुजर  रहे  जीणं  होती  हुई  सामस्ती  प्रथा

 के  स्थान  पर  जी  होती  हुई  पूजीवादी  व्यवस्था  भाई  है  ।  भाज  सिनेमा  में  राजाराम

 विद्यासागर  सरतचरत्ग  तथा  टीपू  सुल्ताम  जेसे  नायक  नहीं  गशभ्बर  सिंह  तथा  कालूराम  जंसे
 मायक  स्वाभाविक  ही  है  कि  हम  एक  बहुत  त।जुक  दोर  से  घुजर  रहे  हैं  भोर  हम  छित्रियों  को
 समान  नहीं  भागते  है  ।

 यहां  शक  कि  आज  बंगाल  जेंसे  समाज  में  भी  जब  एक  दूल्हा-दुल्हुन  के  साथ  शादी  करने  के

 लिए  जाता  है  तो  दूल्हे  के  रिश्तेदार  उससे  पूछते  हैं  कि  हम  कहां  जा  रहे  वह  कहता  है  किसां

 मैं  आपके  लिए  एक  दासी  लेने  जा  रहा  हूं  ।
 '

 मैं  दासी  साने  जा  रहा  हूं  ।

 [  श्रभुवाद  ]
 अतः  भाज  भी  उसी  प्रथा  का  क्षनुकरण  कर  रहे  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  श्राप  मेहर«

 थानी  करके  हमारे  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लें  ।  हम  इसके  विरुद्ध  तहीं  आपने  एक  अच्छे
 विधेयक  से  छुरुआल  की  यह  विधेयक  बहुत  अच्छा  है  ।  पर  सदि  इस  विधेयक  को  चयन  समिति
 के  पास  भेज  दिया  जाता  है  तया  सभी  कमिया  दूर  कर  दी  जाती  है  तो  इसमें  क्या  हानि  है  ।

 अधि्ट  स्त्ीरूपन  को  परिभाषा  के  सम्बन्ध  मेरा  सुकाव  है  कि  अ।पको  इसे  स्थौकार

 करना  चाहिए  ।

 ०अदिष्ट  छत्रीरूपन  से  भभिप्रेत  है  किसो  छत्री  की  छसके  रूप  था  दरीर  या  ससके

 किसी  अंग  का  या  ऐसी  स्थिति  अथवा  प्रसंग  जिसमें  स्त्री  या  तो  स्वयं  या  अन्य  के  साथ  पंयुक्त
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 झूप  में  स्थित  किसी  ऐसी  रीति  से  चित्रण  करना  जो  हिंसा  पूर्ण  हो  या  मानव  के  रूप  में  अथवा

 पुरुष  कै  साथ  अपने  बराबरी  के  दर्ज  में  उसकी  प्रतिष्ठा  के लिए  असम्मान  सूचक  हो  ।”
 भागव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  युवा  कार्य  प्रोर  खेल  तथा  महिला  धोर  थाल  विकास

 विभाषों  में  राज्य  मंत्री

 सारप्रेट  :  अध्यक्ष  मैं  उन  सब  सदस्यों  का  जिन्होंते  चर्चा  में  भाग
 लिया  है  धन्यवाद  करती  मैं  यह  महसूस  करती  हूं  कि  मेरा  समय  भौ  बहुत  सीमित  मैं  केवल

 यह  कहना  चाहती  हूं  कि  संसद  के  पिछले  सत्र  में  यह  विधेयक  दूसरे  श्रवन  में  पुर:स्थापित  किया
 गया  था  ओर  हमने  यह  सोचकर  पर्याप्त  समय  दिया  कि  इससे  संगठनों  तथा  अन्य  सोगों
 को  विधेयक  पर  चर्चा  करने  और  अपने  सुझाव  भेजने  के  लिए  अवसर  यहू  किया  गया  ।

 यह  विधेयक  पिछले  सत्र  में  पुर:स्थापित  किया  गया

 )

 इस  बिल  को  लास्ट  सेशन  में  इंट्रोशयूज  किया  गया  इस  बोच  इंटरसेशन  में

 जेहंस  के  लिए  और  आप  सबके  लिए  काफी  समय

 श्री  बसुदेव  होचार्य  :  हाउस  में  बोलने  का  समय  कहां  दिया  है

 ]
 झरीमती  सारप्रेट  कई  गहिला  गुटों  और  अन्य  लोगों  ने  अम्तर  सत्नावधि  के

 दोरान  हस  पर  भर्चा  की  ।  उन्होंने  कई  सुझाव  भेजे  जन  पर  हुमने  विचार  किया  ।
 मैं  केबल  इतना  कह  सती  हूं  कि  जहां  तक  दिए  गए  सुझावों  की  बात  है  प्रत्येक  व्यक्ति  मे

 इस  विधेयक  का  समर्थंत्र  किया  है  भौर  इृपका  स्वागत  किया  एक  ही  वात  जिस  पर  बल  दिया

 गया  है  यह  है  कि  इसका  क्रियान्वयम  किया  जाता  चाहिए  और  ख्ामियों  को  दूर  किया  बाता

 चाहिए  ।  मैं  क्भा  को  भाइवस्त  कर  सकती  हूं  कि  यदि  यह  लाया  गया'!'*

 भारतीय  दंड  संहिता  में  इसके  लिए  पहले  ही  कतिपय  प्रावधान  हैं  परस्तु  हमने  महमूस
 किया  है  कि  इसमें  भौरतों  की  निम्दा  और  अन्य  कुछ  बातें  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।  इसमें  केवल

 अद्लोलता  को  ही  छुआ  गया  है  ।  हम  इसका  विस्तार  करता  चाहते  हैं  भोर  इसलिए  महिलाओं
 को  दर्जा  महिलाओं  को  उचित  प्रतिभिधित्व  विज्ञापन  आदि  के  बारे  में  जो  मुद्दे  उठाए  गए

 उन्हें  भी  इसमें  शामिल  किया  इसी  वजह  से  यहू  विधेयक  साया  गया  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  भाएवस्त  कर  सकती  हूं  कि  हमारा  कार्य  करने  का  तात्पर्य  इसका  क्रियास्वमन  करने

 श्री  बसुदेव  हाचाये  :  वीडियो  ओर  सिनेमा  के  बारे  में  क्या  किया  हैं  !

 झीमली  सारप्रेट  झ्त्बा  :  इस  विधेयक  में  फिल्में  शामिल  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  एक  भिम्न

 अधिनियम  के  अन्तगंत  आता  है  जो  पूरी  तरह  से  संरक्षित  लेकित  हम  आद्या  करते  हैं  कि  जो

 भाचार  संहिता  इस  विधेयक  से  उभरेगी  डसका  सिनेमेटोग्राफ  अधिनियम  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 सेंसर  बोर्ड  मासलव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  अधीन  है  ओर  इसे  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 पै  हटाकर  संस्कृति  विभाग  के  अस्तगंत  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  सेंसर  बोर्डो  पर  मिदिचत  रूप  से
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 कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  ।  फिर  दोनों  विभागों  के  मंत्र  भी  एक  द्वी  वे  यहां  सभा  में  बंठे  हैं  तथा  इस
 बात  का  आदवासन  दे  रहे

 हमने  कुछ  छूट  देने  की  व्यवस्था  की  है  तथा  हम  समभते  हैँ  कि  यह  चिकित्सा  तथा
 धाभमिक  ओर  साथ  द्वी  अन्य  इस  प्रकार  के  प्राचीन  '  स्मारकों  को  बचाने  के  लिए  अत्यन्त  आवध्यक

 इसके  अलावा  मेरे  पास  और  कुछ  भी  कहमे  के  लिए  नहीं  है  ।  मैं  केवल  इतना  कह  सकती  हूं
 कि  मैं  आपके  समर्थन  की  आशा  रखती  हूं  और  मैं  सदस्यों  को  कहूंगी  कि  हस  बारे  में  एक  पूर्ण
 विधेयक  विष्व  भर  में  भी  अभी  तक  नहीं  लाया  गया  है  |  जंसे-जेंसे  हुम  भागे  बढ़ेंगे  ये  सव  श्लाभियां
 जो  इसमें  हैं  वे  अनुभव  दोने  के  म्यायिक  निर्णयों  के  साथ  दूर  की  जा  सकेंगी  ।  इस  प्रकार  कै

 विधेयक  को  लाने  का  यह  एक  पहला  प्रयास  है--तथा  मैं  आपके  समर्थन  का  स्वागत  करती  हूं  ।

 हथ्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचन्द  डागा  क्या  आप  इसे  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  !

 क्री  मल  चस्द  कृपया  मुर्के  कुछ  मिनट  बोलने  की  अनुमति  दें  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  डागा  क्या  आप  विदड्  करेंगे  ।

 क्री  मुलचन्द  डागा  ।  मुझे  दो  मिनट  बोलते  दीजिए  ।  मैं  विदड़ा  कर  अगर  आपकी
 भाज्ञा  होगी  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  समय  महीं  है  ।  आप  विदड़ा  करो  या  इसको  वोट  के  लिए  देता  हूं  ।
 क्री  स्लचम्द  डागा  :  यहतो  न्याय  नहीं  होगा  ।  यडें  रीडिग  पर  बोलने  दीजिए  ,

 झहष्यक्ष  भहोदय  :  यह  संभव  महीं  होगा  ।

 [  स्रनुवाद
 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरे  लिए  कोई  भोर  विकल्प  नहीं  है  ।  यह  मियमों  के  विरुद्ध  मैं  भाप

 को  माननौय  मंत्री  के  पदचात  बोलते  की  अनुमात  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 करी  मलचग्द  मैं  पहले  ही  इसे  प्रस्तुत  कर  चुका  हूं  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  भाप  अपना  संशोधन  ब।पस  ले  रहे  हैं  ?

 भी  सूलअस्द  डागा  :  मैं  वापस  ले  रहा  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  सहोवय  :  क्या  अपना  संशोधन  संख्या  27  बापस  लेते  के  लिए  सदस्य  महोदय  को

 सभा  की  भनुमति  है  !

 कई  साममीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधम  संश्या  27,  सभा  की  पध्नुमति  थापस  लिया  गया

 झहरध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नारायण  क्या  भाप  भपना  संशोधन  वापस  ले  रहे
 क्री  नारायण  चोबे  :  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  अपना  संदोधन  संश्या  29  वापस  लेने  के  लिए  श्रो  नारायण  चोबे

 को  सभा  को  भनुमति  है  !

 झनेक  सानतीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधम  संख्या  20,  सभा  को  प्रभुमति  थापस  लिया  गया  ।

 पध्यक्ष  महोदय  :  प्ररन  यह  है  *
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 विज्ञापन  के  माध्यम  से  या  अक्ृतियों  में  या  किसी

 अन्य  रोति  से  ओर  स्त्रियों  के  भ्रशिष्ट  रूपण  का  प्रतिषेघ  करने  और  रुससे  छंदंधित  या
 उसके  आानुषंगिक  विषयों  वाले  राज्य  सभा  हारा  पर  विचार  किया

 जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 श्रष्पक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  छंडवार  विच्षार  करेगी  ।

 परिभाषा

 श्री  के०  रामचण्त्र  रेड्डो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  11  --

 अल्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 इसमें  किसी  बास्तुकला  अथवा  मूर्तिकला  का  कोई  चित्र  था  फोडो

 चित्र  सम्मिलित  नहीं  है  ।/  (1)
 श्री  मूलच  व  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2  पंक्ति  7?  और  8,--

 याਂ  का  लोप  किया  भाये  |  )

 पृष्ठ  2  पंक्ति  के

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  धाये  ।  (13)
 क्री  के०  रामबगा  रेडड़ो  :  जहां  तक  इस  विधेयक  का  संयंध  है  स्त्रियों  क ेअधिष्टरुपण  की

 परिभाषा  अधिक  बहुत  भ्स्पष्ट  और  अनिदिचत  किसी  भी  व्यक्ति  को  तंग  करने  के

 लिए  एक  अत्टुत्साही  अधिकारी  इस  परिभाषा  का  उपयोग  कर  सकता  इसी  बजहू  से  मैं  इसमें

 ये  शाम्द  जोड़ना  चाहता  हूं  :

 इसपें  किसी  धास्तुकला  अथवा  मूर्तिकला  का  कोई  चित्र  या  फोटो

 चित्र  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 ५.  मैं  समभता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  ताकि  वे  श्ोग  भो  किसी

 कला  ओर  वास्तुकला  का  काम  क  रते  बंडित  न  हों  ।
 *

 कि करी  सल  चन््द  जो  आपने  डेफीनिशन  दी  है  सत्यम  शिवम  वह  हमारी

 भारत  की  संस्कृति  भापने  एक  भात  मानी  है  बिल  में  कि  कोर्णाक  ओर  खजुराहो  हमारी  संस्कृति

 भौर  कला  के  प्रतीक  आप  उनको  रक्ष  रहे  उनके  फोटो  बिकते  फिल्म  के

 अम्दर  सिनेमेटोग्राफ  एक्ट  पास  भारकेलाजी  डिपार्टमेंट  में  सारे  एक्ट  मौजद  इंडियम  पंनल

 4  क्रोड  और  गारकेलाजिकल  मोजुद  है  ।  इन्ढो सेंट  की  जो  परिभाषा  दी  उसके  भगुसार  मुझे  बताइए

 कि  292,  293  और  294  में  किनको  सजा  हो  गई  ।  भारकेलाजिकल  एक्ट  मोजूद  है  ।  भाप  था

 तो  पढ़  सकता  हूं  ।  आप  क्या  कर  रहे  हमारी  कला  में  जो  हमारी  संस्कृति  छिपी  हुई  उ

 स  स्कृति  को  मिटाना  चाहते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  गंदा  है  ।  दूसरी  तरफ  कहते  हैं  कि  रखेंगे  ।  भाप
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 कांट्र।डिक्टरी  स्टेटमेंट  दे  रहे  एक  संकक््शन  कुछ  कहता  है  और  दूसरा  सेक्शन  कुछ  कहता

 इसीलिए  मैंने  भमेंडमेंट  दिया  है  ।

 श्री  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेज  दीजिए  ।
 क्वी  मुलचम्द  डागा  :  भेज  दीजिए  ।  जल्दी  क्या  है  ।  भ्ध्यक्ष  जी  की  इक्छा  पर

 झोमती  माप्र  टपमनहवा  :  हमने  कानून  के  अन्तगंत  केवल  कुछ  ही  छटों  की  व्यवस्था  को  है  ।
 ये  सब  परिभाषा  में  शामिल  न  होंगीं  और  यह  भी  नहीं  है  कि  हम  किसी  चीज  को  उचित  ठहरा
 रहे  हमने  छूट  की  व्यवस्था  की  है  जो  कि  विधेयक  के  भ्रग  है  ।  मैं  नहीं  समकतो  हू  कि  संशों

 घन  भावध्यक  हैं  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामचन्द्र  क्या  आप  अपने  संशोघन  को  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 करी  कै०  रामचता  रेडडी  :  हां  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  !  क्या  अपना  संशोधन  संझरुया  को  वापस  लेने  के  लिए  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी
 को  सभा  को  अनुमति  है  ?

 हामेक  साममोय  सदस्य  :  हां  ।

 सशोधन  संख्या  !,  सभा  को  प्रनुमति  बापस  लिया
 *  क्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  डागा  क्या  भाप  आपने  संशोधनों  को  वापस  ले  रहे  दें  ?

 क्री  सलच-द  डागा  :  हां  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  अपने  संशोधमों  संश्या  12  ओर  संझ्या  13  को  वापस  लेने  के  लिए
 श्री  डागा  को  सभर  की  अनुमति  है  ?

 झतेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संक््या  ।2  भ्ोर  13,  सभा  की  प्रनुमति  वापस  लिये  गये  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  प्रपन  यह
 ,

 खंड  2  विधेयक  का  अ  ग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 खंड  2,  में  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।
 खंड  3

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्री  महस्ती  क्या  आप  अपना  संशोधम  पेश  कर  रहे  हैं  !

 भरी  ब्रजमोहन  महन्ती  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  परस्तु  मुझे  यह  स्पष्ट  करना

 है  कि  मैंने  नोटिस क्यों  दिया  है'"*  *

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  महीं  ।  प्रइन  यह  है  :

 खंड  3,  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 खंड  3  विधेयक  सें  जोड़  दिया

 144



 18  1908  भशिष्ट
 स्त्रो

 रूपण  विश्देयक-थारी

 खण्ड  छत्री  रूपण  अन्तविष्ट  करने  बाली  पुस्तिकाओों  भादि  के  प्रकाशन
 था  डाक  द्वारा  भेजने  का  प्रतिषेघ  ।

 कली  मलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2  पंक्ति  35--

 के  पश्चात  घामिक  जलुसों  पत्तःस्थापित  किया  जाते  ।  (१4)
 पृष्ठ  3  पंषित

 के  पइचात्  जलसਂ  झम्तःसश्थापित  किया  लाये  |  (15)
 छण्ड  4  (i)  के  भ्मुसार  :

 प्रकाशन  लोक  कल्याण  में  होते  के  कारण  इस  क्राघार  पर  व्यायोतित
 साथित  हो  जाता  है  कि  ऐसी  रेक्षाचरित्र
 रंग  फोटो  रूपण  या  कन्ला  विद्या  या  सबंजन  संबंधी
 अम्य  धाकृति  उद्देश्यों  के  में  है  ;

 भापने  स्वयं  इस  बात  को  माना  इस  थात  का  स्िणंय  कोन  इस  बात  का  निर्णप
 कोर्ट  फिर  आप  कह  रहे  हैं  कि  हमने  इसको  मना  कर  दिया  है  ।  यह  भाप  अन-दहीसेंट  कह
 रहे  जब  कोर्ट  निर्णय  करेगी  तो  यह  अमेंडमेंट  क्यों  लाया  गया  ।  सिनेमाटोप्राफ  के  अम्दर  सेंशर
 बोर्ड  उसने  एक  फिल्म  पास  कर  सुप्रीम  कोर्द  ओर  हुईं  कोर्ट  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं
 आपके  आकिलानिकल  विभाग:ने  भी  माना  हैं.कि  यह  भ्राकिलाजिकल  भास्पूमेंट  है  ।  सुपोम  कोई
 ओर  हाई  कोर्ट  कहते  हैं  कि  सेंसर  बोर्ड  ने पास-कर  दिया  बह  माना  हुआ  आप  अपने  कानून  में

 थो  बातें  म  रखें  |  मैं  फिल्म  चाहता  हूं  खरीदना  भोर  बह  बेच  रहे  हैं  **'

 झह्रध्यक्ष  महोदय  :  पह  पहले  ही  कर  दिया  भव  प्मय  महीं  मंत्री  थी  आपको  कुछ
 कहता  है

 '

 क्षौमतो  सारप्रठ  ध्ल्या  :  जी  नहीं  ।

 भरी  मुल  लन््द  डागा  :  भाप  सारी  बात  को  समझ  रहे  भापको  जरदी  है  क्पोंकि  भापको

 ;  डिबर  जाना  है
 झध्यक्ष  महोवय  :  भापके  ही  लिए  है  ।

 क्री  मूल  चर्द  डामा  :  मैं  प्रर्थंता  कर  रहा  हूं  यह  दो  चोजें  कानूत  के  लिलाफ  बना  रहे  हैं '*
 महोदय  :  अपने  कह  इन्होंने  सुल  भ्रव  भाप  क्या  कहते  कया  मैं

 प्रेस  करू  ?
 क्री  मल  चस्व  डागा  :  जंसा  भाप  समझे  ।

 है  1
 |  ।  कि ह

 क्रध्यक्ष  सहोदय  :  कया  भाप  अपने  संशोधनों  को  बापस  ले  रहे  हैंਂ

 भरी  मूल  चन्द  डागा  :

 अध्यक्ष  सहोबय  ।  क्या  अपने  संशोधनों  को  बापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को

 की  अनुमति  है  ?

 परलेक  साससोय  सदस्य  :  हां  ।
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 संशोधन  संख्या  ।4  झौर  15,  सभा  को  प्रनुमति  बापस  लिये  गये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :
 क्ृण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
 छण्ड  4  थिधयक  में  जोड़  दिया

 कृण्ड  ओर  तलाद्षी  की  दाक्तियां  ।
 श्री  के०  रामचग्त्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 चुष  3,  पक्त  28---

 गृह  मेंਂ  के  पदलात्  निम्मशिल्षित  प्नग्तःस्थापित  किया
 क्षेत्र  में  अधिकारिता  वाले  सक्षम  स्यायालय  से  प्राप्तਂ  (3)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति
 उसकी  इत्तिला  देगाਂ  के  स्थान  पर  समक्ष  उस  बस्तु  को  प्रस्तुत  करेगाਂ

 स्थापित  किया  जाये  ।  (4)
 हु

 कौ  मुलअर्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पृष्ठ  3,--
 *  वक्तियां  40  से  42  तक  का

 लोप  किया  (16)
 को  शामचग्द  रेड्डो  :  जहां  तंक  तलाशी  का  सबंध  है  विधेयक  में  एक  प्रावधाम  रखा  गया

 है  कि  कोई  भी  प्रवेश  और  वारण्ट  के  बिना  नहीं  कर  सकता  है  ।  बहु  वारण्ट  किस
 व्यक्षि  से  लिया  जाना  इस  बारे  में  विधेयक  में  कुछ  भहीं  कहां  गया  है  ।  इसलिए  मैंने
 एक  संशोधम  प्रस्तुत  किया  है  कि  बारण्ट  एक  सक्षम  स्यायान्षय  द्वारा  दिया  जामा  चा  हिप
 जिसके  अधिकार  क्षेत्र  में  दर  क्षेत्र  आाता  हो  ।  विधेयक  म॑  एक  कमी  है  इसलिए  मैंने  इसे  प्रस्तुत
 किया  मैं  समझता  हू  कि  मंत्री  महोदय  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 जहां  तक  मेरे  दूसरे  संशोधन  का  संबंध  जब  भौ  एक  अधिकारी  जाता  है  और  शोज
 करता  है  तो  बह  किसी  वस्तु  को  जब्त  कर  लेता  है  छुससे  यह  आए्या  को  जाती  है  कि  बहु  उस  जब्त
 की  गई  वस्तु  कै  बारे  में  म्यायालय  को  सूचना  देगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  दाब्द  को  हूटा
 दिया  जाए  भौर  उस  बस्तु  को  ही  न्यायालय  के  सक्षम  प्रस्तुत  किया  जाए  ताकि  न्यायालय  उस

 बस्तु  को  देख  सके  और  भिणंय  दे  सके  ।  ये  दोनों  संशोषन  अस्पस्त  महत्वपूर्ण  भोर  मैं  समझता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  उन्हें  स्वीकार  करेंगे  ।

 ]
 क्री  मूल  चरद  डागा  :  अध्यक्ष  एक  भोर  तो  क्राप  भारत  की  संस्कृति  का  अमेरिका

 भौर  फ्रांस  भाव  विदेशों  में  प्रचार  कर  रहे  उसके  लिए  भाप  यहूं  से  सारी  तसबीरें  से  गये  भोर
 उनका  वहां  पर  प्रवष्टांस  किया

 भोर  दूसरी  भोर  यहां  एक  मो  पढ़ा-लिखा  नहीं  वह  उन्हीं
 फोटो  को  बेच  रहा  उसको

 भाप  इस  बिल  के  पास  हो  जाने  के  धाद  पकड़कर  किसी  मजिस्ट्रे  ठ
 के  सामने  पेश  कर  देंगे  ।  आप  कहेंगे  कि  यह  भ्रद्िष्ट  फोटो  बेच  रहा  उप्चको  दो  साल  की  सजा
 हो  5  हमार  रुपये  जुर्मा  ना  भी  हो  मैं  आपषी  भावना  को  समभक्ा  सेकिम  आप
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 कर  क्या  रहे  उठाहरण  के  लिए  मैं  एक  स्थान  पर  ऐसे  फोटोओों  को  देख  रहा  हूं  यो
 शौजिकल  डिपार्टपैंट  के  एरिया  में  कोई  बेच  रहा  है

 '*

 पष्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  का  कहता  है  कि  इर्होंने  उनको  प्रावधास  करके  अलग  कर
 उममें  डिस्टिक्शन  कर  दिया  है  और  ऐसे  फोटोज़  का  चालान  भहीं  किया  जाएगा  ।

 भौ  सूलचन्द  डागा  :  भाप  जो  कुछ  फरमा  रहे  उससे  मैं  सहमत  हूं  परन्तु  इम्होंने  जो  कुछ
 कहा  उसमें  क्या  इनहीसेन्सी  क्या  अधिष्द  आज  की  कुछ  लड़कियां  माडइलिग  पसम्|द

 करती  उसमें  मैं  सड़कियों  का  कसूर  नहीं  मान्  आज  कुछ  लड़कियां  डांस  करती  मैं
 छनके  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  कहता  परम्तु  दूसरी  ओर  जब  आप  भारतीय  संस्कृति  के  चित्र  विदेशों  में
 से  जाकर  प्रदर्शित  कर  रहे  हैं  तो उनका  पब्लिकेदहान  तो  होगा  उनका  प्रदर्शन  तो  होगा  दूसरी
 झोर  आप  कहते  हैं  कि  जो  अध्विष्ट  फोटोज  का  प्रचार  उन  तसवीरों  को  उसको  आप

 पकड़  मैं  वही  जानता  चाहता  हू  कि  पकड़कर  आप  उसका  क्या  क्या  छुसको  सजा  दी

 लाएगी  या  नहीं  ।
 ॥

 [  प्रभुबाव
 झौसती  मारप्र ठ  प्रत्था  :  यह  पुरातत्व  व  अन्य  स्मारकों  को  दो  गई  छुद्  के  अत्तर्गंत  भाता

 भरी  शास्ताराम  तायक  :  मैं  यह  जातना  चाहूगा  कि  क्या  किसी  विज्ञापन  को  प्रकाशित

 करते  कौ  अनुमति  दो  जाएगी  ।

 झौ  बुजमोहन  महस्तो  :  मैं  एक  पंक्ति  बोलना  चाहता  हू  ।

 भी  पोयूष  तिरकों  :
 मैं  भी  एक  प्रदत  पूछता  चाहता  हू  ।

 ]
 झहाध्यक्ष  सहोवय  :  भाप  नहीं  कर  महम्ती  रल्स  आपको  एलाबव  नहीं

 नियम  आपको  प्रदन  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दैते  ।  यद्दि  नियम  अशुमति  नहीं  देते  तो  मैं

 आपकी  सहायता  महीं  कर  सकता  ।  अनुमति  नहीं

 श्री  रेड्डी  महोदय  कया  भाष  इन्हें  वापस  ले  रहे  हैं  !

 क्षी  के०  रामचरा  रेडडो  :  नहीं  मैं  इसके  लिए  भाप्रह  कर  रहा  हू  ।

 हाध्यक्ष  महोदय  :  भव  में  श्री  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  को  सभा  भें  मतदान  के  लिए

 रक्षता  हू  ।

 संशोधम  संक्या  3  शोर  4  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  प्रस्वोकृत  हुए  ।

 हाध्यक्ष  डागा  क्या  आप  इसे  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 की  सलचन्द  ढागा  :  भी  महोदय  ।

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  अपना  संशोस्तन  वापस  लेने
 के  लिए  सभा  कौ

 अनुमति  है  !

 दा  प्लाननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  16  सभा  की  धपुमति  से  बापस  सिया
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  5  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 हे  प्रस्ताव  स्थीक्ृत  हुआ्ला  ।
 कझण्ड  :  विधयक  में  जोड़  दिया
 हण्ड  6  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  7---  कम्पनियों  द्वारा  प्रपराघ
 भरी  के०  रामचरा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  12--

 अन्त  में  निम्नलिशित  जोड़ा
 इस  अधिनियम  के  भ्धीन  सुसुप्त  या  निष्क्रिय  साकौदार  को  किसी  श्रपरा घ

 के  लिए  दोषी  नहीं  ठहराया  जांयेगा  |ਂ
 (5)

 किसी  फर्म  या  कम्पनी  के  साझेदार  और  निदेशक  सभी  लोगों  को  उत्तरदायी  बनाया  गया

 कुछ-ऐसे  सामेदार  भी  हो  सकते  हैं  जो  फर्म  या  कम्पनी  के  कार्यों  में  सक्रिय  भाग  नहीं  लेते  ।
 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  उन  लोगों  को  भी  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत
 किया  है  कि  एक  सुसुप्त  या  निष्क्रिय  साभीदार  को  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  किसी  अपराध  के
 लिए  दोथी  महीं  ठहराया  जाएगा  क्योंकि  बहू  नहीं  जानता  कि  कया  हो  रहा

 क्रीमतो  मारप्रंठ  श्ल्वा  :  ये  साधारण  क्षण्ड  है  जिन्हें  साधारणतया  प्रयोग  किया
 जाता  साभेदार  की  परिभाषा  वही  है  ।

 री  के०  रामचत  रेडडो  :  मैं  अपने  संशोधन  सल््या  5  को  बापस  लेने  के  लिए
 सभा  की  भनुमति  चाहता  हूं  ।

 '

 संक्षोषन  संख्या  5,  सभा  को  पनुमति  से  बापस  लिया  गया  ।
 हष्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  पह  है  :

 छंड  7,  विधेयक  का  अग  बते  ।

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुप्ला  ।
 खंड  7  चिथ?पक  में  जोड़  दिया

 खंड  ह8--प्रपराणों  का  संश्ष  4  झ्ोर  जमानतीय  होना
 की  के०  रामचगणा  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4---
 पंक्ति  32  के  पदचात्  भिम्मलिखित  अम्तस्थापित  किया  जाए  ।

 अधिनियम  के  अधीन  सभी  अपराध  ऐसे  किसी  मजिह्दूट  जो  प्रथम
 श्रेणी  मजिस्ट्रंट  से  निम्नतर  श्रेणी  का  न  विचारणीय  होंगे  ।”  (8)

 महोदय  खंड  8  में  अपराध  के  लिए  मुकदमा  चलाने  की  प्रक्रिया  का  उल्लेख  आपने  दो
 बातें  कही  आपने  कहा  है  कि  यह  गेर-जमानती  है  भोर  संज्ेय  मेरा  संशोधन  यह  है  कि
 यह  ऐसे  किसी  मजिस्ट्रंट  द्वारा  विचारणीय  होगा  जो  प्रथम  श्रेणी  मजिस्ट्रेट  से  निम्नतर  श्रेणी  का
 न  इसलिए  मैं  मन््त्री  महोदय  से  भनुरोध  हूं  कि  वहू  यह्  सुनिष्िचित  करें  कि  यह  केवल

 148



 18  अग्रह्यायण  1908.  भशिष्ट  स्त्री  रूपण  विधेयक-जारों

 उसी  मजिस्ट्रंट  द्वारा  विचारणीय  हो  जो  प्रयम  श्रेणी  मजिस्ट्रेट  परे  निम्ततर  श्रेणी  का  न  हो  ।  यह
 एक  आनुषंगिक  संगोधम  है  जिसे  मंत्री  दय  भूल  चुके

 श्रोमतो  सारप्रेट  प्रहबा  :  नहीं  मह्दोदय  ।  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।

 चर
 झो  के०  रामचस्त्र  रेड्डी  :  मैं  अपने  संशोधन  संश्या  ह  को  बापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  संक््या  8,  सभा  को  प्नुमति  बापत  लिया  बया  ।

 झरप्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 क्षण्ड  8  विधेयक  का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुगा  ।

 लंड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  9  शोर  10  जिथ पक  में  शोड़  बिए  गए  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  ।,  अधिसियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीक्त  हुआ  ।  नि

 सड़  1,  क्ह्रधिनियमत  सूत्र  तथा  विधयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  थये  ।

 झ्रीसती  मारप्रठ  प्रल्वा  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 ढ़  *कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।/!

 झथ्यक्ष  महोदय  :  णाहबुद्दीन  अब  आप  दो-तीम  मिनदइ  बोल  सकते  हैं  ।

 ही  संयद  धाहबुद्दीन  :  सभापति  महोदय  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  को

 सही  समम  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  परन्तु  यद्र  पूर्णंतਂ  तैयार  नहीं  है  ।  पोस्टरों  ओर  पत्रिकाओं  में

 ऐसे  विज्ञापमों  को  बाढ़  भाई  हुई  है  जो  लगभग  अषलील  जिन्हें  रे  भौर  नियमित  करने  की

 आवश्यकता  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  मूलभूत  प्रश्न  पूठसा  वे  ऐसा  क्यों
 £  सोचती  हैं  कि  केवल  स्त्रियों  के  ही  अधिष्ट  रुपण  पर  प्रतित्रन्ध  शगाया  इन  विज्ञापनों  में

 पुरुषों  का  भी  अशिष्ट  रुपण  हो  सकता  है  ।  इसलिए  उचित
 शीर्षक  अशिष्ट  कूपण  प्रतिबंध

 विधेयक  होना  जो  हन्होंते  महीं  रखा  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैं  समझता  हूं  कि  अशिष्ठ  रूपण  दाब्द  को  अच्छे  हंग  से

 परिभाषित  नहीं  किया  गया  यह  प्रगतिशील  स्थितियों  के  ऐसे  चित्रण  पर  प्रतिबरध  महीं  लगाता

 जो  हिंसा  यौत-भाक्रमण  अथवा  ऋ,रता  को  चित्रित  करती  जिन  पर  पस्ताफ  तोर  से  प्रतिवत्थ

 झगाने  की  आवदयकता

 तीसरे  इसमें  जम  नैतिकता  की  धात  की  गईं  यह  कौन  निर्धारित  करेमा  कि  जन

 सैटिकता  क्या  है  ?  गया  नौक  रवाह  यह  निर्धारित  करेंगे  कि  जन  नैतिकृता  क्या  इसलिए  उस

 स्ोमा  तक  दिघेयक  प्रशास*  में  को
 असीमित

 वक्तियां  प्रदान  करता  है  विसेष  कूप  से  यदि  धारा  5

 को  पढ़ा  ज/५,  जिसमे  नौकरशाहों  द्वारा  इसके  गर  भीर  दुरुपयोग  की  आहांका  है  क्योंकि  इसे  पूर्ण  रूप
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 से  कुछ  राजपत्रित  अधिकारियों  के  स्वनिर्णय  भौर  मूल्यांकन  पर  छोड़  दिया  गया  है  ओर  कोई  मार्य
 निर्देश  नहीं  दिए  गए  हैंਂ  इसलिए  इस  विधेयक  में  किसी  उचित  मंत्रणा  बोर्ड  का  प्रावधान  होता
 चाहिए  जिसमें  दिक्षित  व्यक्षित  के  प्रत्येक  स्तर  के  विधि-बेता  शामिल  जो  पहले  उस

 की  जांच  करें  कि  क्या  उस  विधेयक  के  अन्तगंत  कोई  कार्यंबाद्दी  की  जा  सकती  है  और
 कैवल  तभी  प्रशासक  को  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 इसलिएँ  मैं  यह  समभता  हूं  कि  सदन  में  विधेयक  को  लाने  से  पहले  इसे  जनता  कौ

 शलाह  के  लिए  परिचालित  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 भी  पीपूष  तिरकों  :  महोदय  इस  विधेयक  में  बेषभूषा  को  शालीतता  का

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  हमारे  यहां  मेक्सी  वेषभूषा  भी  इस
 प्रकार  इसमें  यह  उल्लेख  सहीं  किया  गया  है  कि  शालीनता  क्या  है  भोर  शालोग  वेषभूषा  क्या

 विदेशी  लोग  थिसा  सुसम्य  बेषभूषा  पहने  यहां  आते  क्या  हम  इसे  रोक  सकते  हैं  अथवा

 इसका  उल्लेख  भी  नहीं  किया  गया  सुसम्प  लोग  उन्हें  नहीं  देख  सकते  ।  उसमें  से अधिकतर
 सग्न  होते  हैं  इसमें  यह्  बात  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  इस  विधेयक  के  अनुसार  इस  विदेशी  लोगों  के

 इस  प्रकार  घ॒मने  की  अनुमति  इस  प्रकार  मुझे  यह  विधेयक  बिलकुल  लिरथंक  लगता  दहरों
 कस्बों  में  भी  कोबरे  ओर  नग्त-तृत्यों  स ेनवयुवक  ्रष्ट  हो  रहे  यह  मेरे  प्रदत  हैं  जिसका

 ।  उत्तर  मंत्री  महोदय  को  देना  चाहिए  ।

 श्रीमती  सारप्रेट  ध्ल्या  :.  महोदय  ऐसा  लगता  है  सदस्य  महोदय  को  विधेयक  के  अधिकार

 झंत्र  के  बारे  में  गलतफहमी  यह  बिघेयक  यहां  महिलाओं  व  क्षम्प  लोगों  की  वेषभूषा  के  ह्तर

 को  निर्धारित  करने  के  लिए  नहीं  यह्  प्रचार  माध्यमों  और  विज्ञापमों  में  महिलाओं  के  विभिन्न
 प्रकार  के  चित्रण  के  बारे  मैं  है  जो  महिलाओं  को  कलुषित  करता  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि

 हम  यहां  के  केवल  भदिष्ट  चित्रण  की  हो  बात  नहीं  कर  रहे  मही  कारण  है  कि  हमने  महिलाओं
 की  मशिनता  के  बारे  में  बोलते  के  लिए  अधिकार-क्षेत्र  को  बढ़ा  दिया  फिर  श्री  शाहबुद्दीन  मे

 कहा  कि  कुछ  बातों  को  छोड़  दिया  गया  मैं  उस  विषय  पर  बाद  में  भ्राऊगी  |  हममे  चित्रण  के

 |  प्रभाव  के  बारे  में  बातचीत  की  है  |  प्रषम  यह  है  कि  एक  थार  विदिष्ट  रूपए  से  चित्रण  करते  से

 |  सका  प्रभाव  क्या

 |  )

 ।  हम  केवल  अदलोलता  के  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  इस  अधिमियम  में  हम  भदलीलता

 |  हे  भागे  जा  रहे  है  ।

 |  )
 की  घूल  चरद  केपया  धारा  को  पढ़िये  भोर  उसमें  आप  केवल  अदलीसता  ही  नहीं

 अपितु  फोटो  मोर  भग्य  बातें  भी  देखेंगे  ।

 झीसती  मारप्र ह  हलवा  :  दूसरी  बात  यह  है  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  दुराणय
 आवदयक  यहां  यह  भावदयक  नहीं  यहां  इसके  प्रभाव  का  प्रदन  चाहे  आपकी  यह  इच्छा

 हो  भथवा  महीं  ।  पुरुषों  को  इस  विधेयक  से  बाहर  रक्षने  के  बारे  में  मैं  समकती  हूं  कि  यह  अपनी

 अपती  राय  के  प्रदम  पदि  पुरुष  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  महिलाओं  की  तुलना  में  उनके  साथ
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 भेदभाव  किया  जा  रहा  है  तो  शायद  बाद  में  हम  उन्हें  भी  शामिल  करने  के  बारे  में  सोच  सकते  हैं  ।

 परत्तु  मैं  ड्न्हूँ  भआादवासन  दे  सकती  हृ  कि  नग्म  पुरुष  का  कम  महृत्व  है  हन्ग्०्०न  )
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 ॥

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ]
 awh  झंसदोय  कार  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  शीला  :  अगला  विषय  क्या  है  ?

 बा  प्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  पर  अगले  सन्र  में  विचार  करेंगे  ।  अब  कोई  समय  नहीं  है  ।

 प्रो०  एस  ०झी०  रंगा  सभा  स्थगित  होने  से  पहले  मैं  आपको  ओर  भन्य

 सभौ  स्रदस्पों  को  मंगलमय  नव  वर्ष  की  कामना  करता  हूं  ।

 *..  हाध्यक्ष  महोदय  :  घन्यवाव  ।

 की  के०  रामचरा  रेड्डो  :  जिस  शालीनता  ओर  सम्यता  से  आपने  इस  सदन

 की  कार्पेवाही  की  संचालित  किया  है  उसके  लिए  मैं  स्वयं  अपनी  भोर  से  ओर  अपने  इल  को  ओर

 मे  भापका  धस्पवाद  करता  हूं  ।

 हाध्यक्ष  सहोवय  :  धन्यवाद  ।

 भी  बसुवेध  झाजाय  एक  अच्छे  ढंग  से  सभा  को  कार्यवाही  चलाने  के  लिए  पैं

 भी  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 मी  पोयूष  तिरको  :  यह  एक  जीवंत  सत्न

 महोदय  :  हमने  पूर्णंकप  से  बहुत  अच्छा  समय  ब्यतीत

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राण्य  सरत्री  शीला  :  भापने  जो

 »  सभी  प्रकार  का  सटुयोग  और  सहायता  दर्शायी  है  उसके  लिए  मैं  अपने  बहुत  बड़े  दल  की  भोर  से

 धन्यवाद  करती  हूं  ।  आपका  बहुत-वहुत
 क्षप्पक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।

 माननीय  इस  मानमीय  सभा  का  सातवां  सत्र  आज  समाप्त  होता  सभा  को

 अभिदिचतकाल  के  लिए  स्थागित  करने  से  पहले  सभौ  वर्गों  के  सदस्यों  को  छतहोंने  मेरे  लिए  भौर  मेरे

 सहयोगियों  के  लिएजो  भारी  सहयोग  विनम्रता  ओर  प्यार  दिलाया  उसके  लिए  उनका

 करना  मैं  अपना  कतंब्य  समझता  हूं  ।

 वास्तव  में  मैंने  इस  सत्र  का  आनन्द  उठाया  क्योंकि  कल  के  बाद  मैं  अपने  आपको  मिब्क्रिय

 ह॒  अनुभव  करू गा  ।  जब  सभा  का  सभ  चल  रहा  द्वोता  है  उस  समय  का  मैं  वास्तव  में  आनम्द  छउठाता

 हूं । बास्तव में यह काम करना बहुत रुचिकर हर समय ऐसी चर्चायें करमा बहुत भण्छा है । इस या पनद्रह् मिनढ का हुल्लड़ जो आपने बिया उसकी मैं चिस्ता नहीं करता लेकिन हमने सब चर्बायें कौ
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 मेरा  यह  सोभाग्य  है  कि  मुझे  एरु  युवा  और  सक्रिय  उपाध्यक्ष  मिला  सत्र  के  ग
 में डनकी  शादी  एक  महान  घटना  थी  ।  मेरे  विचार  ते  हमने  भारतीय  संसद  के  इतिहास  में  पहली  कक

 बार  किसी  अध्यक्ष  या  उपाध्यक्ष  फी  शादी  की  घटना  पैदा  की  वह  भेरी  अनुपस्थिति  मैं  काफी

 घंटों  तक  पीठासीन  रहते  है  और  बड़ी  योग्यता  से  कार्यवाही  का  संचालन  करते  हैं  ।  केवल  यहो
 जब  मैं  आपकी  अनुमति  से  अनुपस्थित  रहता  तब  उन्होंने  अनेक  अवसरों  पर  ऐसा  किया

 भनेक  अवसरों  पर  मैं  आपका  सहुथोग  चःहूता  हूं  मयोंकि  अ।पने  मुझे  अध्यक्ष  के  रूप  राष्ट्रमंडल
 संसदीय  संघ  के  सभाप/त  के  रूप  अम्तर्राष्ट्रीय  संसदीय  संध  के  कार्यकारी  समिति  के  सदस्य  रूप

 फुछ  दायिरव  सौंपे  भौर  मैं  समा  की  कार्यवाही  से  लगात।र  सात  या  आठ  विन  तक  अनुपस्थित

 शहृता  हूं  । यह  आपकी  उदारता  का  ही  कारण  है  कि  आप  कह  देते  हैं  भाप  यह  जिम्मेदारौ

 ग्रहण  आप  इसका  सथ।लन  करें  ।”  ओर  थोड़  दिनों  के  लिए  काफी  समय  तक

 स्थित  रहने  के  दोरन  आपने  उपाध्यक्ष  महोदय  के  साथ  बड़ी  योग्यता  भौर  सुम्दर  ढंग  से  सहयोग
 किया  और  इस  बारे  में  मुझे  कोई  शिकायत  या  दिकवा  नहीं  है  ।

 मैं  हृदय  से  उपाध्यक्ष  महोदय  के  सहुयोग  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  जो  उन्होंने  मिस्संकोच

 मुझे  दिया  ।  मेरा  धन्यवाद  सभापति-तालिका  के  सदस्यों  के  प्रति  भी  है  जिन्होंने  सभा  की  कायंबाही

 छलाने  के  दूभर  काम  में  हम  दोनों  का  द्वाय  बंटाया  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  यह  पहली  बार  ही  था  कि

 हमसे  यह  कार्य  अकेले  सभापतियों  पर  छोड़ा  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।

 ध्रध्यक्ष  महोचय  :  भापका  धर्यवाद  ।

 घसुदेव  प्राचाम  :  आपको  ओऔ  डागा  का  भी  धम्यवाद  करना  चाहिए  जो  एक  दिन  के

 लिए  पीठासीन  हुए  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  भापफो  उनका  धन्यवाद  करमा  चाहिए  क्योंकि  उन्हें
 शोल  करने  की  दक्षता  प्राप्त  उन्हें  इसकी  चिस्ता  नहीं  कि  यह  गोल  कोन  सा  है  ।

 इस  छोटी  सत्रावधि  में  हमने  26  बेठकें  175  घंटे  लगाकर  कौ  ।

 सत्र  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  प्रस्तावित  स्पगम  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  साथ  प्रारम्भ  हुआ  जो

 2  1986  को  राजधाद  पर  कड़ी  सुरक्षा  व्यवस्था  के  सुनिद्ितत  करने  में  सरकार  को

 विफलता  फलस्वरूप  प्रधानमंत्री  तथा  अस्पों  की  हत्या  के  असफल  प्रयास  के  बारे  में  था  ।

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  में  साढ़े  तीन  घंटे  लगे  मौर  ।7  मानमीय  सबस्यों  ने  बाद-विवाद  में  भाग  लिया  ।

 सत्रावष्ति  में  12  ध्यान-आक्षण  8  अल्पकालीन  चर्चाएं  भौर  2  अन्य  प्रस्ताव

 सभा  के  समक्ष  रहे  गये  ।  इसके  अतिरिक्त  10  आधे  घंटे  की  चर्भाएं  की  गई  ।  ब्ष  986-87  के

 लिए  बजट  के  संबंध  में  अनुदान  की  अनुपूरक  मांगें  और  वर्ष  1986-87  के  लिए  बजट

 के  संबभध  में  अनुदान  की  अनुपूरक  मांगों  ने  सभा  में  गम्भीर  बाद-विवाद  उत्पम्न  किया  ।

 पंजाब  तथा  देढ  के  कुछ  अन्य  भागों  में  श्लातंकवादी  कार्यंवाहियों  पर  चर्चा  हुई  तथा  हरारे

 रुभा  को  इन  दिनों  हुई  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाओं  पर  अपमा  भारी  गुरसता  व्यक्त  करमे  का  अवसर  -

 मिला  ।  सभा  ने  अपनी  पवित्र  भूमि  से  खिघटनकारी  ताकतों  को  जड़  से  उखाड़  फैकने  का  पूर्ण

 निदचय  व्यक्त  किया  ।  इस  सभा  का  संदेश  जो  भ्रसारित  हुआ  वहू  जोरदार  है  तथा  स्पष्ट  है  भोर

 मुझे  विदबास  है  कि  हमारे  देश  के  दुदमन  एसे  गम्भीर  चेतावनी  के  रूप  में  लेंगे  ।
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 सभा  में  विधायी  लम्बी  शूयी  है  ।  30  विधेयक  हौ  पारित  किये.गग्रे  ।
 '.  विधेयक  भी  क्ेना  था  ।  सेकिन  हमसे  यह  छोड़  विया  जिससे  हमारी  संसदीय  शाक्षा  श्रगसे  पत्र
 /  प्रारम्भ  होने पर  कुछ  काये  कर  सके  |  इसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  संविधान  विधेयक

 देश  राज्य  विधेयक  था  जिन्हें  ब्यापफ  समथंन  सभा  अकृणाअल  प्रदेदा
 की  सुन्दर  भूमि  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  स ेहूटकर  भारंत  संघ  का  एक  राज्य  का  दर्जा  छिए  जाने  ?

 का  स्वागत  किया  ।  ः  पघ्क

 भाप  कुछ  कहना  धाहेंगे  जिससे  बाद  में  मैं  समापन  कर  सक्  ।
 संसदीय  मंत्री  तथा  खाद्य  ध्लोर  मागरिक  पूर्ति  मंत्रों  के  एल+

 अध्यक्ष  इस  मोके  पर  कुछ  बाब्द  कहे  का  जो  सुअंवसर  मुर्भ  दिया  गया  है  छमके  लिए  मैं

 बहुत  आभारी  ह  ,।

 गृह  मेरे  त्िचार  एक  बहुंत  उ्ृध्यपूर्ण  सत्र  रहा  है  एक  छत्र  होस  सभा

 मे  हमारे  राष्ट्र  के लिए  चिन्तमीय  बड़े  तथा  महत्त्वपूर्ण  भुद्दों  पर  सहयोग  तथा  पघ्रमक  की  भावना  के

 चर्चा  को  महोदय  इस  सभ  में  बहुत  ही  महत्व  तथा  अथंपूर्ण  भारत  की  जमता-कै

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  पारित  हुए  हैँ  भोरं  इस  सभा  सदस्पों  ते  चाहे  बे  सत्त।हूशुं  दल

 कै  हों  पा  विरोधी  .  दल  के  सभी  ते  वहुत  सकारात्मक  तथा  अधिक  सूहयो/॥  दिया  ह  २  मैंने  यहू  |

 बाहर  भो  कहा  है  भोर  मुझे  यहां  भी  यह  कहने  में  संकोच  गहीं  है  पश्पि  विपक्षी  सदस्यों  की  संरुया

 झषिक  महीं  है  तथापि  इस  वृष्टि  से  प्रभावदाली  रहा  है  कि  थे  जानते  हैं  कि  अपना  ज्ोगबात

 कंसे  देता  है  भोर  उनका  अच्छा  रहा  व  सकारात्मक  तथा  प़द्दायक  हैं  भो९

 पह्दी  र॒ब॑या  हमारा  रद  है  ।

 मैं  इस  के  सभी  मानीय  सदस्यों  का  घरेपवाव  करना  चाहता  इसके  भतिरिकत

 मभे  भापका  धन्यवाक़  हमें।विये  गए  माशंदर्शन  के  जो  आपने  बढ़ी  धंयं-भोर  हवारता  के  साथ

 करमा  चाहिए  |  भापने  जो  धंय॑  दिल्लाया  वह  वास्तव  में  महान  कभी-कभी-धाम्य  काल

 एक  घंटे  तक  का  शूस्य  क्राल  नहीं  रहुता  यत्र्  अनेक  घंटों  वाले  शूस्य  हो
 जाता  ठीक  मैं  किसी  को  भी  शून्य  लहीं  कह  रहा  कभी-कभी  इतने  ज्यादा  लोग  प्

 ही  समय  मैं  बोलते  हैं  भौर  शोर  गुछ्त  में  मुभे  वास्तव  ;  में  भी  समभ

 में  नहीं  भाता  था  कि  कोन  सा  उठाया  जा  हैं।तो  भापने  सन्तुलतः  एलते

 हुए  सभा  का  मार्गंवर्शन  बड़े  घेयं  दाश्ति  कै  साथ  किया  है।माननोम  सदस्य  भौ  आपकी

 बात  माम  जाते  हैं  पर  क्रमी-कभी  उन  थुद्टों  पर  वे  गम्भीर  समभते  हैं.वे  ड़  जाते  हैं  भोर

 कऋरोषपूर्ण  भभिव्यक्तियों  का  रास्ता  अपनाते  लेकिन  थे  भापके  विनिणंयों  को  मानकर  उनके

 सार  भाच  रण  करते  हैं  |:  के  भापके  लिदेशों  भोर  मारगंद्ांन  को  मानते  है  भौर  भायके  विनिणंयों  का
 प्तम्माम  करते  हैं  ।  हम  भापके  बहुत  अभारी  हैं  कि  आपने  इस  सभा  में  हुमारा  बुद्धिमत्ता  पूर्ण
 पक्थ  तथा  व्यावहारिक  मार्यंदद्ंन  है  ।

 मैं  अपने  कत्त  व्यू  में  विफल्ष  रहू  गा  बद्वि  मैं  लोक  समा  सत्रिवालय  के  सभी

 कारियों  महासचिव  क्त्रे  परिश्रम  के  लिए  जो  रत्हें  करता  पढ़ा  धन्यवाद  स  दूं
 सारे  स्टाफ  का  द्वारों  पर  नियुक्त  द्वारपालों  से  लेकर  सभी  क  पकर  पत्राथधि  के  दोराम  जो

 कठिन  परिभ्रम  इन्होंने  उसके  लिए  धन्यवाद  करता  हू  ।
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 मैं  अपने  कत्त  ब्य  में  विफल  रहू गा  यदि  मैं  पह  उल्लेल्व  नहीं  करता  कि  मैं  कितना
 धाली  हू--और  मैं  विधवास  करता  हूं  कि  सदन  भी  मुझसे  सहमत  दहवोगा  कि  मुझे  अच्छा  संसदीय

 जे

 कार्य  राध्ष्य  मंत्री  मिला  है
 ''

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  उन्हें  भी  क्यों  नहीं  कहते

 भरी  एच०  के०  एल»  भगत  :  कभी-कभी  मैं  डझनके  कुशल  काये-सम्पादन  पर  चकित  होता
 हूं  ।  मैं  एक  विधान-सभा  में  एक  मुस्य  सचेतक  के  झूप  में  कायं  कर  रहा  था  ओर  मैं  वर्ष  1952
 से  संसदीय  सच्रचिव  भी  उन्हें  इस  प्रकार  का  अभुभव  नहीं  मैं  उन्हें  सभा  का  संचालम  इतने
 अच्छे  ढंग  से  करते  पर  चकित  हूं  भौर  महसूस  करता  हु  कि  ड्र्हें  मेरे  मार्गदशंन  और  सहायता
 की  आवद्ययकता  महीं  वह  अपने  बल-बूते  पर  सभा  का  सचालन  कर  सकती  है  भौर  मुझे  उनके
 कार्य  करने  के  उत्कृष्ट  तरीके  का  धन्यवाद  करता  चाहिए  ।

 ँ

 मैं  अपने  कत्तंब्य  में  विफल  रहूंगा  यदि  मैं  समाचार  पन्नों  के  सदस्यों  का  उनके  हारा  सभा

 की  कार्यवाही  का  विवरण  देने  के  लिए  धम्पवाद  नहीं  देता  ।  कभी-कभी  उन्हें  भौ  सभा  की  कार्यवाही
 छापने  में  कुछ  कठिताइयां  होती  हैं  ।

 मुझे  माहंल  को  महीं  भूलना  चाहिए  जो  हमेशा  सर्देब-क्रियाशील  ओर  सर्देव-सहायक

 रहा  मैं  उसका  धस्यवाद  करता  हूं  ।

 इम  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  धस्यवाद  का  समापत्र  करता  हूं  ।  यहू  शीत  सच्र  बहुत  ही

 सहयोगपूर्ण  भौर  समभबूक  के  साथ  भौर  आपके  मार्ग  दर्दात  के कारण  एक  सकारात्मक

 सत्र  रहा  मैं  विदवास  करता  हूं  कि  यह  एक  अच्छा  तथा  सफल  जत्र  रहा  है  ।

 हाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  एक  बात  के  लिए  भापकों  बधाई  दे  सकता  हूं  ।  थआपमें  स्वस्थ  एवं

 सुस्दर  मंत्री  चुमने  को  दक्षता  है  ।

 |  मरी  एच»  के०  एल०  भगत  मैं  हमेशा  सोभाग्थशालौ  रहा  मुझे  सदेव  एक

 अच्छे  संसदीय  कार्य  मंत्री  भिले  गुलाम  ओर  मेरा  भाग्य  का  सितारा  एक  जेसा  है  और  किसौ

 #  भी  तरह  हम  जगह  इकट्ठ

 मुभे  कार्य  भम्त्रालय  के  सचिव  तथा  स्टाफ  कौ  यो  कठिन  तथा

 अच्छा  कार्य  करते  रहे  प्रशंसा  करमी  चाहिए  |

 कहर झप्यक्ष  महोदय  :  बूटा  सिह  जी  भाप  भाए  कुछ  कहेंगे  ।  ह

 मा  गृह  संत्री  गृढ्ा  :  भध्यक्ष  जब  मैं  दूसरी  जमात  में  पढ़ता  तो

 उद्ਂ  में  एक  कहानी  किसी  ने  बिच्छू  से  पूछा--णजाड़े  में  बाहर  क्यों  नहीं  आता  ?  तो  उसने

 ४  कह्ा--मौसम-ए-सरमा  में  जो  मेरे  साथ  होतौ  तो  बाड़े  में  क्या  कम  होगी  ।  भापको

 मेहरबानी  ।

 एच०  के०  एल०  भगत  :
 सें  गृह  मंत्री  का  लगभग  प्रत्येक  अवसर  पर  रुतके  द्वारा  दिए

 गए  बक्तभ्य  के  लिए  धस्यवाद  देवा  चाहता  हूं  ।
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 _  जे
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  हर  अच्छी  बातों  का  अस्त  भी  होता  है  ।  यह  बहुत  ही  भामस्द

 प्रीसंध्याहै  भौर  जंसा  कि  आपने  कहा  मे  अपने  रटाफ  के  सदस्यों  के  बारे  जो  हर  जगह  मेरे

 चारों  ओर  और  डधर  ऊपर  उपस्थित  कह  सकता  हूं  कि  में  उनके  बारे  में  बहुत  प्रसन्नता  अनु
 प्रव  कर  रहा  हूं  ।  मुझे  उन  पर  गव  जेसा  कि  आपने  कहा  कि  माल  नहीं  बोल  लेकिन

 मुझे  माल  की  ओर  से  बोलना  पढ़ा  है  ।  मेरे  सभी  लोग  बहुत  भच्छे  हैं  भौर  में  स्टाफ  पक्षा  को

 जिन्होंने  अपना  कार्य  उत्कृष्टता  से  धम्पवाद  करता  यहो  बातें  समाचार  पन्नों  के  बारे  में
 भो  भतेक  मोक्रों  पर  कुछ  बातें  यहां-वहां  छठ  जाती  हैं  लेकिन  भादमी  भाखिर  आदमी  है  भोर

 मनुष्य  गलती  का  पुतला  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  हम  आपस  में  भरुछी

 तरह  मेल-मिलाप  कर  सकते  और  एक  दूसरे  के  दृष्टिकोण  को  जो  तथ्यों  भौर  सच्चाईयों  पर
 भाधारित  राष्ट्र  हित  में  बिचार-विम्ं  से सुलफा  सकते  हैं  भौर  इससे  हम  सबको  मदद  मिलेगी
 क्योंकि  प्रजातत्र  का  अथे  है  विचारों  की  अभिव्यक्ति  और  उन्हें  कभी  भी  नहीं  दबाना  चाहिए  छतका
 कभी  भी  मुह  बन्द  नहीं  १-रना  चाहिए  ।  भसलो  प्रजातंत्र  यही  लेकिन  यह  विचारों  की
 व्यक्ति  सबक  ओर  राष्ट्र  के  हित  में  होतो  सब  कुछ  में  कहना  चाहता  सभी
 माननीय  (२  स््ट/ऊ,  सभी  समाचार  सभी  मित्रों  तथा  मन्भालय  शाक्षाओं  क
 धन्यवाद  ।  में  किसी  को  भौ  महदीं  भूलू  वे  सब  मेरे  दिमाग  इस  समय  दो  महीने  के  लिए
 मेरे  विचार  are  नि

 संसदोय  कार्य  सरजालय  के  राज्य  संत्रो  शीला  :  ढाई  महीने  ।

 झाष्यक्ष  महोदय  :  भैकिन  में  इससे  अधिक  चाहता  हू  ।  हम  फरवरी  में  मिलेंगे  ।  आपका

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  एक  अच्छा  क्रिसमिस  ओर  अच्छा  खुशहाल  नव  वर्ष  सभा  अभिदिचत
 काल  के  लिए  स्थगित  होतो  है  ।

 6.53  म०प०

 ॥

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  धनिदिचत  काल  के  लिए  स्थगित  हुईं  ।
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 ए्० जे० नई द्वारा सुड़ित ।


